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संखदीय प्रक्रिया 


डॉ. सुभाष काश्यप की कुछ रचनाएँ 
हिन्दी में 
मूल रचनाएं ! 
हमारी ससदू, ससदीय प्रक्रिया, भारतीय सरकार एवं हानीति, भारदधच4 
राजनीति के नए मोड-दल बदल शोर राज्यों की राजन, / रॉजनीतिकोश, 
जवाहरलाल नेहरू भोौर भारत का सविधान, सविधान की प्रात्मा, संविधान 
की कहानी, सर्वधानिक विकास भोर स्वाधीनता सपर्ष, स्वाधीनता सधर्ष, 
स्वाघीनता प्रान्दोतन का इतिहास ((557-947) 


सम्पादित 
भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल, भारत मे निर्वाचन, भारत का 
सविधान--नई चुनोतियाँ, नये उत्तर, राष्ट्र-्मण्डल की सतदें, नेहरू भोर 
ससद्‌, लोकतन्त्र समीक्षा-त्रेमासिक (]969-973), ससदीय पत्रिका-- 
श्रमासिक (984- ॥, प्रभात-- मासिक (947-48), परिवर्तन--दैनिक 
(947) 
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एगयाग्रा ध्ायवाए तागिए्याणानवृष्तआालाए (984- ) 


संसदीय प्रक्रिया 


छेद्दक 
4] सुभाष फाश्पयप 





राजस्थान हिन्चीं य्रब्थ अक्तादूगी 


जयपुर 


प्रवम सल्करश : 99] मानव संसाधन विकास मरालय 
भार सरकार की विश्वविद्यालय 
स्तरीय ग्रन्थनिर्माण योजनो के प्रन्‍त 
गंत राजस्थात हि्दी प्रत्थ प्रकादमी, 


गहय ; 37.00 रपये मात्र जयपुर द्वारा प्रकाशित । 
(9 सर्वाधिकार प्रकाशढ़ के प्रध्नोन 


प्रकाशक : 
राजस्थान हिन्दी प्रत्य प्रकादपी 
ए-26/2, विद्याप्तव मार्ग, तिलक नगर 
जयपुर-302 004 


मुद्क : 
भूलेलाल प्िप्ट्त 
घयपुर 


प्रकाशकीय भूमिका 


राजस्थान हिन्दों ग्रस्थ स्‍भकादमों प्रवती स्थापना के 22 वर्ष पूरे करके 
[5 जुलाई, 499] को 2उवें दर्घ मे प्रवेश कर चुकी हैं। इस अवधि सें विज्व 
साहित्य के विभिन्न विषयों के उत्कृष्ट ग्त्यों के हिन्दी अनुदा द तथा विष्वविद्यधनद 
के पौक्नणिक स्तर के मौलिक पग्रन्यों को ्विन्दी मे प्रकाशित कर छकादमों नें हिल्दी 
जगत के शिक्षकों, छात्रों एक प्रन्य फ्रठकों को सेवा करने का मद्त्त्वपृर्म कार्य किया 
है धौर इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दों में शिक्षण के मार्ग को सुगम 
बनाया है ! 

प्रकादमों को नोति हिन्दी में ऐसे ग्रन्यों का प्रकाशन करने की रही है जो 
जिश्वविद्यालय के स्नातक झौर स्नावकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुद्दल हो । विश्व- 
विद्यालय स्तर के ऐमे उत्हृष्ट मानक ग्रन्य जो उपयोगी होते हुए भी पुम्तक प्रकामत 
को व्यादसापिकता की दौड़ से प्रपना संनुखित स्थान नहीं पा सकते हों, स्‍सौद 
ऐेमे ग्रन्य भो जो अंग्रेजी को प्रतियोगिता के सामने टिक्र नहीं पाते हों, ऋकादमों 
प्रकाशित करती है । इस प्रकार प्रकादमी ज्ञान-विज्ञात के हर विप्रय में उन दुर्नभ 
मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करतो रही है और करेगी जितकों पाकर हिन्दी के 
पाठक खाभान्वित हरी नहीं, गौरवान्वित भी हो रूके । हमे यह कदते हुए दृष होता 
है कि अरादभी ने 350 मे भो भषिक ऐमे दुलंभ घोर महस््वपु् प्रत्यो का प्रशागत 
किया है जिनमे से एकाधिक केन्‍द्र, राज्यों के बोढों एवं प्रत्प सल्याप्रो द्वाया पुरस्कृत 
किये गये है कया प्रतेक विभिन्न विश्रक्षियालयों द्वार भनुजसित + 

राजस्थान हिन्दी ग्रय फ्रक्शदमी को पपने स्थापना काल ऊ्े हो मारत सरफार 
के गिप्ता मत्वालय से प्रेरणा छोर सद़गोग प्राप्त द्वोगा रहा है तय राजस्थान 
सरकार ने इमकै विकास में महत्वपूर्ण घ्ुसिका निभाई है, प्तः भकादमों ऋपने 
लष्यों को प्राप्ति में दोतों मरकारो को मूमिका के प्रति कुतज्ञता व्यक्त करती है । 

स्वतस्त्रता के बाद भारत मे स्वेच्छा से ससदीय व्यवस्था को भ्पताया गया 
है । यह नितान्‍्त धावश्यक है कि देश के समस्त सार्गा रेक ससदोय थक्रिया के बारे में 
चूर्ण जानकारी रखें । स्कूलों, कॉलेजों मोर विश्वविद्यालयों से इस महत्वपूर्ण विषय 
के झध्ययत-प्रध्यापत की व्यवम्था नहीं है! सच तो यह दे कि इम बिपय पर 
जाततारी घ्लौर पढठन सामद्री को भारी कमी है । इसो केसी को पूरा करते हेतु 
विद्वान लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में सम्दीय प्रक्षिया के महत्त्वपूर्ण झाया्ों पर बहुत 
ही संरत घोर रोघक भाषा में प्रकाश डाला है । हू मटआ बा 

दस पुस्तक के विद्वात लेखक डॉ. सुझाष कामउपे नई हिल्ली द्वारा प्रड 
सहयोग हेतु आखारों है + 


मंरोसिद शेलादत डॉ. बेद प्रकाश 
मर्यमत्त्री, राजस्यातन सरकार एव महादकू निदेशक 
अध्यक्ष, राजस्यात डिस्दों प्रस्ष अकादमो, इानस्यान हित्दों प्ल्य स्कादमों 


जदपुर जयपुर 


आमुख 


भरत में हमने पश्रपनी स्वेच्छा से ससदीय व्यवस्था को स्वीकारा--अपनाया 
है। हम भारत के लोग, भपने जीवन का क्षण क्षण समदीय शामन प्रणाली की 
सरकार फे प्रघीत रहकर बिताते हैं । किल्त, प्राश्चयं भोर दुर्भाग्य का विपय है 
कि ससदीय भ्रक्किया के बारे से भावश्यक जानकारी जन-साधारण को देने की कोई 
समुचित व्यवस्था भ्ाज तक नहीं ह्रो पाई है। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्याजयो 
तक में हस महत्त्वपूर्ण विषय के प्रष्ययन-प्रध्यापठ की शोर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता । हमारे पाठ्यक्षमों मे इस विषय की प्रूर्णा प्रवहेलना की जाती है । सच तो 
यह है कि इस विपय पर जानकारी भौर पठन सामग्रों की भी भारी कमी है । इसी 
कसी को पूरा करते की दिशा में प्रस्तुत पुस्तक एक विनीत प्रयास है । 


वयो कि पुस्तक स्नातकोत्तर स्तर के पाठकों के लिए भी है, इसके भन्त मे 
/ल्ोकसभा का विघटन” धौर “दल सचेतक” ससदीय विशेषाधिकार और दलू- 
परिवतेन विरोधी कानून” शीधंक दो विशेष सेख जोड़े जा रहे है जी उन समस्याश्रो 
के उदाहरण है जो ससदोय प्रक्रिपा के क्षेत्र मे समयन्‍समय पर उठती रहती है और 
जिनको सुलभाना द्वोता है। साथ ही यह ष्यात रखते हुए कि “मरस्तदीय श्रक्रिया” 
जिताल्त शुष्क धौर बोमिल न लगे, दो रोचक लेख “ससद शौर हाहय विनोद” तथा 
*लोक सभा में कविता प्रौर शेर प्रो-शायरी”--भी प्रस्तत क्ये जा रहे है । 


प्राशा है पाठकों को पुस्तक उपयोगी, झुचिकर भ्ौर पठनीय लगेगी प्रौर जन- 
साधारणा, मचेत मांगरिक श्रौर जिन्नासु विद्यार्थीगण इसका स्वायत करेंगे । 


मैँ राजस्थान ट्विन्दी ग्रन्य अकाइमी का विशेष रूप से श्राभारी हैं क्योति यह 
पुस्तक उत्ही के प्राग्रह का परिणाम है । 


हैः 974 497५ 
न 
-जुसाण काश्यप 
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हमारी राजनैतिक व्यवस्था में संसद्‌ का स्थान 

संसद्‌ का कार्यकरण और ग्रधिकार क्षेत्र, सदनो की भपिका, 
विभिन्न कृत्य 

निर्वाचन और सदनों का गठत 

संसदीय कार्य में प्रक्रिया का महत्व 

सदनों के सत्र और बंठके 

आनस्त्रण, कार्यक्रम, कायं-सूची, गरापूर्ति, स्थयद झौर विघदन की 
प्रक्रिया 

ससद्‌ के अधिकारी 

प्रध्यक्ष, पीटासौन प्रधिकारी तथा मद्षासचिद 

प्रश्न प्रक्रिया हि 

अरनो के अकार, ग्राह्मयता के नियम, श्ाथे घण्टे की चर्चा धोर 
“शूज्प काल 

विधायी प्रक्रिया 

साधारण विधि ग्रौर साविधानिक सशोधव 

वित्तीय मामलों में प्रक्रिया 

बजट और विक्तीए विधान 

सकह्प, प्रस्ताव, घ्यानाकर्पण। सूचनायें और अ्रल्पकालीन 
चर्चायें 

सदन में लोक महत्त्व के मामले उठाने को प्रक्षियायें, भ्रविश्वास झौर 
निर्दा प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रियायें 


संसदीय समितियां 
प्रकार, गठन और क्िया-विधि 


9 
35 
45 


57 


65 


83 


93 


2/सतदीय प्रक्रिया 


ससदीय व्यवस्था प्रत्य तत्नो की प्रपेक्षा प्रधिक सुसभ्य झौर सुमस्कृत है 
वयोकि इसमे लोग ससद्‌ में मिल-वंठ कर वातचीत के द्वारा अपने मतभेदों का हल 
खाजमे का प्रयास करते हैं तथा राजनीतिक शक्ति के लिए सतत्‌ सपर्ष भी या तो 
ग्राम चुनावों ने समय मतपेटियों वे माध्यम से होता है या फिर ससद्‌ के सदनों में 
वाद-विवाद के द्वारा । ससदीय व्यवस्था का मूलमन्त्र यही है कि स्वतन्न चर्चा हो । 
हर राष्ट्रीय महत्त्व के मामले पर खुले भ्राम बहम हो, झालोचना की पूरी छूट हो 
ग्रौर विभिन्न मता में टकराव, सभी पक्षों द्वारा प्रापस्ती बातचीत प्रौर वाद-विवाद के 
बाद देश हित में निर्शय लिये जाये । 
संसद की संरचता 

सबविधान ऊे प्रतुसार भारत गण्पराज्य (८७०७॥८ ० [0979) के सधीय 
विधान मण्डल (ए_जाणा [,७|४६)॥एा८) को ससद्‌ (९श!०्णा८॥/) कहा जाता है । 
सविधान के ससद्‌ सम्बन्धी श्रष्याय 2 में भनुच्छेद (॥॥0००) 79 स्पष्ट रूप से 
कहता है कि सध के लिए एक ससद्‌ होगी जो राष्ट्रपति (४८४०0) प्रौर दो 
भदनों से सिलकर बनेगी जिनके नाप राज्य सभा (20७, ७। ०६ 80५६७) पौर लोक 
सभा (0056 ० (॥6 9८०७९, होगे । 

राष्ट्रपति + राज्य सभा -|-लोक सभा 5 सभद्‌ 

राष्ट्रपति यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति ससद्‌ का उसी प्रकार 
भ्रश्वाय भ्ग है जैंसे समद्‌ के दो सदन । राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन 
मण्डल (९००7५] ८००१८४८) द्वारा किया जाता है । ससद्‌ के दोनों सदनों के 
निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाप्रो के निर्वाचित सदस्य मिलकर निर्वा- 
चुन मण्टल का निर्माण करते हैं । राष्ट्रपति ससद्‌ के किसी भी सदन मे न तो 
बैदता है मे उनको चर्चाग्रो में भाग लेता है, तथापि संसद्‌ से सवधित कुछ ऐसे 
साविधानिक इत्य हैं जिनका, उसे समय-समय पर निवंहन करना होता है । यह ध्यान 
रखने को यात है कि राष्ट्रपति प्राय" भ्रपने सभी इृत्यों का सिर्वेहन प्रधानमश्री प्रथवा 
मन्री परिषद के परामर्श से ही करता है । वह समय-समय पर ससद्‌ के दोनो गदनो 
को बैठक के लिये ऐसे समय प्रौर स्थान पर जो वह उचित समझे, झामतित 
($घात्रा07) करना है। सत्र दी भ्रन्तिम बैठक धर प्रागामी सन्न की प्रथम बैठक 
दे लिप नियत तारील के बीच छ. मास से श्रधिक का भ्रन्तर नहीं होना चाहिए । 
राष्ट्रपति दोनों सएनो का समय-समय पर सचावसान (छाठात्ड्गाणा ्ी (6 
$2550 )) *रता है और कोक सभा को उसका नियत कार्यकाल (465८6 
(लाए) समाप्त होने से पूर्व भी भंग (05509८) कर रावता है । किसी भी विधे- 
यक (॥॥॥) को कानून श्रथवा विधि (8०७0 बनने के लिए दोनो सदनों के द्वारा 
पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति की श्रनुमति (#5४८॥५) प्राप्त होना जरूरी है । 
जब समद्‌ के दोदों सदन श्रधिवेशन ($८5»०9) मे न हो झोर ऐसी स्थिति पैदा हो 
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जाये जिममे राष्ट्रपति बी राय में तुरन्त कुछ कार्यवाही किया जाना जहरी हा तो 
राष्ट्रपति प्रध्यादेश (070॥73०6) द्वारा भस्थायी कानून बना सकता है। इन 
कानूतो बी शक्ति घोर प्रभाव दही हाता है जो ससद्‌ द्वारा पारित विधि का होता 
है । किन्तु इन अध्यादेशों के स्थायी कानून का रूप प्राने क लिए समदू का अनुमोदन 
ध्रौर उतवा साधारण ससदीय श्रक्रिया (7.99 फ्थ्यावा) ँ7००८४प:८) के हारा 
विधि के रूप में पारित किया जाता झ्रावश्यक है । 

लोक स्भा के लिए श्रत्येक झ्राम चुनाव के पश्चात्‌ प्रथम प्रधिवेशन के प्रारम्भ 
में भोर प्रत्येक वर्ष के प्रथम भ्रधिवेश्न के प्रारम्भ मे, राष्ट्रपति एक साथ सम्बेत 
समद के दोनों गदनों के समझ झभिभाषश करता है और सदतों की देठक > जिए 
झाममित करने के कारणों ((७४५८६ 9 3०005) की ससद्‌ को सूचना दता है + 
इसके झतिरिक्त, बह ससर्‌ के वदिसी एक सदन के समक्ष झबवा एक साथ समवेत 
दोनों सदनों के समक्ष स्रम्रिमापस्थ कर सबता है भौर इस प्रयोजन के लिए सदस्था 
की उपस्धिति को प्रपेशा शर सकता है । उसे समद्‌ में उक् ममय लब्बित स्मी 
विधेयक् मबधों सदेश (+/८४५७ह८) या कोई झ्न्य सदेश कमी भी सदन को भेजने 
का भ्रधिकार है भोद जिस सदन को कोई संदेश इस प्रड्गार भेजा गया हो वह सदन 
उस सदेश द्वारा जिस विधय पर विचार करना शअ्रपेक्षित हो उसे पर सुविधानुसार 
शीघ्रता में विचार बरता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की घिफा रिण प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ ही पेश किए जा सकत हैं भशौर उदे पर प्रागे बाई कायदाही वी 
जा सकतो है । 

समदे के दोनों सदतों के प्रत्येक सदस्य को सदन भे अपना स्थान प्रदण बरस 
से पहले राष्ट्रगति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ (030) खेती पड़ती 
है प्रषवा प्रतिज्ञान (06770 ४ईधिए/-७०7) करना पडता है 

सविधान के प्रभुमार समद संवधी बुद्ध प्रन्य इृत्य भी हैं जितका निवहम 
राष्ट्रवति से भ्पेज्षित है । जद कभी भ्रावश्यक हो बह लोक सभा का श्रस्थाई प्रध्यक्ष 
($96०ं८४ छा०-।६४)) प्रौर राज्य सभा का कार्यक्ररी सम-परवि (१८७॥६ (व 7- 
ए2॥) नियुक्त करता है ॥ किलो विधेयक पर दोनो सदता के बीच झमहमन होने 
कौ स्थिति मे बह उनकी सयुक्त बंटक (309797-900"8) बुचादा है * शाप्ट्राति प्रत्पण 
वर्ष सरकार को बजट, जिम संविधान में 'वादिक वित्तीय विवरण” (०य93| 
(78470 ४] ६96905) कट्टा गया है, घौट, भारत के नियन्ततर-महालेखापरोंक्षव, 
((०पफु/णाीश बप9 क्‍४ऐ॥9-(:छ:ढा8॥ ५ बिन्त श्रायोग [879 0८९ (०ए7॥775 - 
+00), संघ लोव सेवा आयोग (77090. [0790 >ष:४४५६€ (०॥,00-5300), अंदु- 
सूचित जातियो तथा ग्रमुम्तुचित जतजावियों के लिए विशेष आबकारी २3-००2। 
0॥66०छ6 (67 50 €4०)०७. (००7०3 904 558९9०988 77705) दवा पिद्दे वर्ग 
ग्रायोग (#80७ छाव एड. (०0ए0शघा55-07), जैसे सर्वेधानिक आराधिकररा 
(एकाह्राए्०णए मे पिएडप0ए2 घढ७) के बुच्चध अत्य अ्तिवेदत (8९9०२5) समद्‌ के 
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समक्ष रखवाता है । यदि उसको राय हो कि झाग्ल-भारतीय समुदाय (#शा8०- 
प्रताध (०॥्पा7॥॥9) का लोक समा मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है तो वह सदन 
के लिए उस समुदाय के दो से श्रनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। राय्दरपति 
साहित्य, विज्ञान, कला झऔौर समाज सेवा जैसे मामलों के विषय में विशेष ज्ञान स्‍प्रथवा 
व्यावहारिक प्रनुमव रखने वाले ध्यक्तियों मे स. 22 सदस्य राज्य सभा के लिए भी 
मनोनीत करता है । इसके ग्रतिरिक्त, उसे निर्वाचन श्रायोग (80८09 (0शद्रा55- 
0॥) की राय प्राप्त करने के पश्चात्‌ फैसला करने की शक्ति प्राप्त है कि क्‍या 
विधिवत्‌ निर्वाचित कोई सदस्य सविधान के प्नुच्छेद 08 में निर्धारित भनहंताभो 
(0754५०/४70४४0०79) से ग्रस्त होता है श्रथवा तहीं । इस विषय में उसका फेसला 
भ्रन्तिम होता है । राष्ट्रपति भ्रपत पद का कायंभार समालने की तिथि से पांच वर्ष 
तक श्रपने पद पर रहता है । कार्यकाल समाप्त हाने स पहले कभी भी उपराष्ट्रपाति 
के नाम पत्र लिखकर प्रद त्याय कर सकता है । ऐसे एदत्याम की सूचना तुरन्त लोक 
सभा भ्रध्यक्ष को दिया जाना होता है । राष्ट्रपति को उसका कायकाल समाप्त होने 
से पहले महाभियोग_ (॥009९8८076॥) की प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किया जा 
सकता है | महाभियोग सविधान का उल्लघन करते पर चलाया जा सकता है भौर 
उसके लिए ससद्‌ क॑ किसी एक सदन में दा-तिहाई बहुमत से दोपारोपरा का प्रस्ताव 
सकतप द्वारा किया जाता चाहिये तथा दूसरे सदन द्वारा प्रनुसधान के पश्चात्‌ दो- 
तिहाई बहुमत से ही यह सकलप पास हाना चाहये कि राष्ट्रपति पर लगाया गया 
दोप सिद्ध हो गया है । 

राज्य सप्ता राज्य समा ((०००८)) ० 549०5) राज्यों फो परिषद्‌ है । 
सविधान के प्रनुत्तार राज्य सभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं जिनमे से 2 
सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (॥३०४४4१८४ 0५ ५४० ए7९50 ०0) हवांते हैं भौर 
शेष 238 राज्यो (७४५॥०७) और सघ राज्य क्षेत्रों (७०7०४ एध१०77०8) द्वारा 
चुने हुए । राज्य सभा के चुन गये सदस्य राज्य विधान सप्ताप्रो द्वारा भ्रानुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्ात (श०्फुृण्प्रणाथ +6फ़ा०्शटय प्राण 5,8000) के प्रनुतार 
एकल सक्रमशीय मत (8708/6 ॥79/&४४७)४ ५०६) से विवाधचित किये जाते हैं । 
राज्य सभा का सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष का न्यूवतम भायु का प्रावधान है । 

सघ के विभिष्न राज्यों को राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नही दिया गया 
है । मारत में अत्येक राज्य के प्रतिनिधिया को सस्या ज्यादातर उसकी जनरस॑स्या पर 
निर्मर करती है । इस प्रकार, जबकि राज्य सभा म उत्तर प्रदेश के 34 सदस्य है, 
मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा प्रादजंस शपेक्षतया छोटे राज्योंका केवल 
एक-एक सदस्य है । प्रस्दमाव तथा [वकावार द्वीप समूह, चण्डागढ़, दादरा तथा नागर 
इवेली, दमन तथा दीव झौर लक्षद्वीप जेंस कुछ सघ राज्य क्षेत्रो की जनसख्या इतनी 
कम है कि राज्य सभा में उनका प्राततनिधित्व नद्ठी हां सकता । 

इस समय मे राज्य सभा में कुल सदस्य 245 है । इन स्थानों छा वितरण 
निम्न प्रकार है + 
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राज्य 
॥ श्रांश् प्रदेश 8 34. मशिपुर ] 
2 प्रस्शाचन प्रदेश 4 ]5 मेघालय 
3 '्रमम रू 6 मिज्ञोरम | 
4 बिहार 22 37 नागानेड ॥| 
5 गोगा । १6 उड़ीसा 80 
6 गुजरात ॥8॥ ।9 प्रजाब प्र 
7. हरियाणा [.. 20 राजस्थान 40 
8 हिमाचल प्रदेश 3 <. सिविकश व 
9 जम्पू ठथा कश्मीर के 22. तप्रिलजाडु 78 
40 कर्नाटक 2 23 तियुर | 
4। केरल 9 24, उत्तर प्रदेश उक 
2 मध्य प्रदेश 6 25 प्रश्चिम बंगाल ]6 
3 महाराष्ट्र 9 
संघ राज्य क्षेत्र 

२6 दिल्‍ली 3 27 पराडिचेरों | 

मनोनीत 32 


राज्य सभा एक स्थायो निकाय है औश्रोर उसे भग नहीं किया जा सकता । 
इसका विषटन (0550000/0 ४) नही झो सकता 4 राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य की 
कार्यावधि छ वर्षों की है, उसके सदस्यों मे से यथासम्भव एक-तिहाई सदस्य प्रश्येक 
द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं । सदस्यी की पदावध्ि उम्र तिथि से 
आरम्भ हो जाती है जब भारत सरकार द्वारा संदस्पो के वाम राजपन्न में श्रधिमूचित 
किए जाते है। उपराष्ट्रपति जो मसद्‌ के दोनो रादनों के सदस्यों द्वारा विवीचते 
किया जाता है, राज्य सभा का पदेन ([£₹-०३िएा० स्रभापति होता है, जबकि 
उपसभापति पद के लिए राज्य सभा के सदस्यों द्वारा भ्रपते में से कसी सदस्य को 
निर्दाचित किया जाता है । 

सोक सभा , लोक सभा (६०७३८ ० 0॥४ 2६८०:।८) ग्राम लोगों कॉ, जबता 
का सदन है । यह सदत सार्वभौम चपस्क मताथिकार (एग्राएधव३४ 30०७७ [80- 
&४॥४५) के भाधार पर जनता द्वारा भत्यक्ष निवचिन (/00«८ ६०५७०) से चुने 
गये प्रतिनिधियों से बनता है । दयस्क मताधिकार के लिये प्रांयु जो भव तक 2] 
वर्ष थो भव घटाकर 8 वर्ष कर दी गई है प्रर्धाद्‌ भव काई भी भारतीय नागरिक 
नारी ग्रथवा पुठय 48 वर्ष का होते ही लोक सभा के सदस्यों के निर्वाचन मे मतशन 
का भधिकारी हो जाता है * लोक सभा के निर्वाचन में उम्मीदवार बचने के लिए 
न्यूनतम झ्रायु 25 वर्ष रखो गई है । लोकसभा की अधिकतम सदस्य सब्या 552 
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हो मकती है । सविधान के प्रनुमार लोक समा के 530 से प्रनधिक सदस्य राज्यो 
में प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रो से प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएँगे श्रोर 20 से प्रनधिक सदस्य 
सघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जंसे 
ससद्‌ विधि द्वारा उपबन्ध करे । इसके प्रतिरिक्त, गष्ट्रपति ग्राग्ल-भारतीय समुदाय 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से भ्रनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। निर्वा- 
चित किए जाने वाले सदस्यों की कुल सरया को राज्यो के वीच ऐसी रीति से वित- 
रित किया जाता है जिससे कि प्रत्येक राज्य के लिए झावटित स्थानों की सह्या भोर 
राज्य को जनसस्या के बीच यथासम्भव ऐसा प्नुपात रहे जो सब राज्यों के लिए 
समान हो | इसी ध्रकार प्रत्येक राज्य को चुनाव क्षेत्रों में इस प्र कार बाटा गया है 
क्ि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र को दिये गये स्थानों प्रौर उसकी जनसस्या का प्रनुपात जहाँ 
तक सम्भव हो एक जैसा रहे । 

इस समय लोक सभा की सदस्य सख्या तथा राज्यों एवं सघ राज्य क्षेत्रों के 
लिए उसमे नियत किए गए स्थान निम्न प्रकार हैं-- 


राग्य स्थात संख्या राज्य स्थान सरया 

। आध् प्रदेश 42 ]4 मझिपुर 2 

2 भ्रमंणाचल प्रदेश 2 45 मेघालय 2 

3 प्रसम ]4 ।6 मिजोरम 

4. बिहार 54 7, नागालैंड ] 

5. गरोप्ना 2 ४8 उड़ीसा थव 

6 गुजरात 26 9. पजाब 3 

7. हरियाणा 40 20 राजस्थान 25 

8, हिमाचल प्रदेश 4 2], सिक्किम 

9 जम्मू तथा कश्मीर 6 22. तमिलनाडु 39 
0 कर्नाटक 28 23. त्रिपुरा 2 
]. केरल 20 24, उत्तर प्रदेश 85 
]2. मध्य प्रदेश 40 25, पश्चिम बंगाल 42 
]3. महाराष्ट्र 48 

संघ राज्य क्षेत्र स्थान संख्या 

4. प्रत्दमान निकोबार द्वीप समूह 

2, चण्डीगढ व 

3. दादर तथा नागर हवेली 

4. दिल्‍ली 7 

5. दमन तथा दीव ध 

6, लक्षद्वीप 

7. पांडिचेरी 4 
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मनोनोत 
(प्राग्ल-भा रती य) हैः 
लोक यथा की कार्यावरंधि सर्विध्धन के विधीरित इर दी है क्योकि 
लोकतन्त्र में यह नितात्त ग्रावश्यक है कि देश को सर्वोच्च प्रतिनिष्चिक सस्था 
समय-सभय पर जनादेश (96०79|०'$ ॥970»6) प्राप्त करती रहे । लोक सभा की 
कार्पादधि उगकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पा दर्षा की है पाच वर्षों 
की प्रवधि प्माप्त हो जाने एर सदव स्वत संग हो जाता है । कुछ परिस्थितियों से 
सदन की पूर्ण कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व ही इसे मग किया जा सकठा है | जब 
प्रापाद की उद्घोपरा। प्रवर्तत में हो तब सखद लोक सभा कौ कार्यावध्चि ऐसी प्रवधि 
के लिए बढ़ा सकती हैं जो एक यार मे एक बंध से भधिक नही हो प्रौर उद्घोषणा 
के प्रवृत्त न रहते के पश्चात्‌ किसी भी दशा मे उसको कार्यावधि छह भाह से भ्धिक 
सही बढाई जा सकती । 
लोक-सभा-राज्य समा हमारी साविधानिक योजना में जिन दो सदनों का 
प्रावधात है उनसे से किसी को भी निम्न सदन (.0७८ा ॥700९८) शौर उच्च सदन 
(एफ़्फुथ्य प्रणएच्ठ) प्रचम्त सरत (सि5( (॥ञा/०ए) और द्वितीय सदन (5९८० 
(टभप्रएश) भ्रषवा प्रारश्मिक सदन (00079 एगाशाए) श्रौर पुनरीक्षक सदन 
(#८शध्रा8 ०॥०॥%८) कहना उचित नहीं होगा । भारतीय सप्दीय व्यवस्था मे 
समद्‌ के दोनो सदन स्थान, भधिकार, सम्मान झौर शक्ति के मामले में समान हैं । 
कुछ मामले जैसे वित्तीप (#07270८थ) और मत्रीपरिपद्‌ के उत्तरदायित्व (08099- 
हा 72१9079009) उब्धित सामले लगभग पूर्णातया लोक सभा के प्रधि- 
कार क्षेत्र में हैं ता कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनमे भारतीय सघ के राज्यों का प्रतिनि- 
धित्व करने बाली सभा द्वोने के कारण राज्य सप्रा की कुछ त्रिशेष शक्तियाँ प्रदान 
की गई हैं जो लोक सभा को नहीं दी गईं जँस अखिल भारतीय सेवा (8]॥ [099 
$८९०६५) का सृजन प्रौर राज्य सूची (9906 [50 में वशित किसी विधय पर 
राष्ट्रहित मे मसद्‌ द्वारा विधान दनाने सम्बन्धी संकल्प (?650४प्णा) जित पर 
केयन्न राज्य गा का ही प्रधिकार है । क्योकि सविधान के प्रावधानों ([श0५5075 
णी शाट 0०759(0०॥07) बे. भ्रन्तर्यत मन्नी परिषद्‌ केवल प्रत्यक्ष रूप मे निर्वाचित 
(0॥7९ल०9 ९0९४९८९०७) नोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, मत्रीपरिपद्‌ में प्रविष्वास 
का अस्ताव (१४०६० छा व-ए०शाविकेशए०) श्रव॒या वैसा कुछ अ्यव रपने पाले 
प्रस्ताव जैसे स्थगन प्रस्ताव (४५॥०७४ए००९००६ 70०07) शज्य सभा मे नहीं रखे जा 
सकते । लोक सभा में जमता का सीधा प्रतिनिधित्व होने के कारए हमारे सविधान 
के प्रनुभार समद्‌ का विश्वास प्राप्त होने का थर्घ लोक सभा का विश्वास प्राप्त होना 
और व्यगंपालिका के उत्तरदायित्व का प्र लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व माता 
गया है । इसी प्रकार क्योकि स्विद्धातत, कर लगाने (०शशाणा) की तथा जत्तराशि 
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(?0०७॥० प7%) में से खर्च करने की अनुमति देने का प्रधिकार केवल जनता के 
सौधे चुने हुए प्रतिनिधियों को ही प्राप्त है कोई घन विधेयक (४०४८४ 8॥) राज्य- 
सभा में पेश नहीं फिय्रा जा सकता । किसी धन विधेयक को अस्दीकृत करने भ्रथवा 
उसमे सशोधन करने का राज्य सभा को श्रधिकार नहीं है किसी भी घन विधेयक 
के सिलमिले में राज्य समा केवल सिफारिश भ्रथदा सस्तुति (हि०००॥याक्वा43(0॥) 
बार सकती है | यदि कोई धन विधेयक जिसे लोक सभा ने पास करके राज्य सभा 
को भेजा हो, चौदह दिन की ग्रवधि के भीतर लोक सभा को लोटाया नहीं जाता तो 
उमे यह प्रवधि समाप्त होते ही लोक सभा द्वारा पारित रूप में हो दोनों सदनो द्वारा 
पारित किया माना जाएगा । कोई विधेयक विशेष घन विधेयक है श्रथवा नही, इस 
विपय में लोक सभा के अ्रव्यक्ष का निशाव श्रन्तिम श्रौर सर्वेमान्य होगा | यद्यपि 
राज्य सभा को प्रनुदानों की मागो (/0:7087905 007 87७॥॥5) को प्रस्वीकृत करने 
का झ्रधिकार नहीं है, वह बजट प्रथवा बापिक वित्तीय विवरण (फ्रपठ१७ ०- 
&व॥0+ लि आग॥0ं3)] 58/ल्‍0९॥76) पर पूरी बहस कर सकती है । 

इस सबके बावजूद ऐसा नहीं है कि लोव सभा की तुलना में राज्य सभा का 
महत्त्व किमी प्रकार कम हो प्रथवा इसे द्वितीय स्थान दिया गया हो । जहाँ तब 
विधेयक (7,08! )890007) का सम्बन्ध है, छत विधेयकों को छोडकर प्रन्य सब पवार 
के विधेयकों वे मामले में राज्य सभा की प्रक्तियाँ लोक समा के दराबर है। धन 
विधेयकों को छोड़कर, कोई भी विश्वेयक लोक सभा श्रथवा राज्य सभा किसी भी 
सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है । कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक झधितियम बनने 
मे पूर्व दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना श्रावश्यक है । राष्ट्रपति पर 
महामियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, सविधान में सगोधन करने श्रौर उच्चतम 
न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जंसे महत्त्वपूर्ण मामलों 
में राज्य सभा को लोक सभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं । राष्ट्रपति के भ्रध्यादेशों, 
आपात वो उदघोषशा और किसी राज्य में स्वधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने 
की उदघोपशा को ससद के दोनो सदनों दे समक्ष रखना पनिवाय॑ है । किसो घन 
विधेयक झौर संविधान सशोधन विधेयक को दछोडकर प्रन्य किसी भी विधेयक पर 
दोनो सदनों के बीच श्रसहमति को दोनों सदनों द्वारा सयुक्त बैठक में दूर किया 
जाता है जिसमे मामले बहुमत द्वारा तय करिए जाते हैं। दोनो सदनों की ऐसी समुक्त 
बेंदक का पीठासीन श्रधिकारी लोक सभा का श्रध्यक्ष होता है इसके प्रतिरिक्त, सबि- 
घान के भ्रधीन राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियाँ सौंपी गई हैं । यह घोषणा करने 
की शक्ति केवल राज्य सभा को प्राप्त है कि ससद्‌ के लिए राज्य सूची मे बशित 
किसी विधय के सम्बन्ध में विधान बनाना राष्ट्रीय हित में होगा । यदि राज्य समा 
इस प्राणय का सकत्प दो तिहाई बहुमत से पास बर देती है तो सघीय समद्‌ “राज्य 
सूची” में वशित किसो विधय के मवध मे भो सम्पूर्णो देश के लिए प्रयवा देश के 
किसी भाग के लिए विधान बना खसबतो है | इसके प्रतिरिक्त, यदि राज्य सभा उप- 
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स्थित झोर मतदान करते वाले सदस्यों से से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा 
समधित सवहप द्वारा धोषणा वरसती है कि राष्ट्रीय हित मे. ऐसा करना भावश्यक 
या सपीनोन है तो सक्धिान के प्रधीत यसद्‌ को, विधि द्वार, सध श्ौर राज्यों के 
लिए सम्मिलित एक या अधिक श्रपित भारतीय सेवाप्नो के भृजन वे लिए उपवरन्ध 
बरसे बी शक्कि प्राप्त हो जाती है । 

गसद के दोनो गदतों ये बीच सम्बन्ध प्रावश्यक्र हैं | ऐसे बहत से ग्रयस्तर 
शाते हैं धब दोनो मदगा को गक दूसरे में सम्पर्क स्थापित करना होता है। ऐसा 
प्राय एबं सदन द्वारा दूसर का लिखित संदेश भेज कर किया जाता है । खित 
शदेश एक सदत में पाग हुए विधेयक को दूसरे सदन से भजते के लिए श्रथवा प्रस्ताव 
तेपा सहन्प पास बरके दूगरे बा जानवारी के लिए प्रथवा सहमति प्राप्त करने वेः 
जिए 'ैजे जाते हैं | शस्पर् जे झत्प तरीके हैं सबृक्त समितियों को बठओं प्रथवा दोनो 
संदनों वीं युक्त बैंकों । 





संशद और सर कार 

समदीय लाउरूत्र से ससद भौर सरकार व विघानपालिवा '].९8५४५७ा८) 
झौर बायपानजिका (8726०४१/४८) वा सह्कत्प प्रत्यन्त पनिध्ट होता है + हमारे गति- 
धान वे प्रस्तगंत जहाँ राष्ट्रपति सखद्‌ का एक प्रग है वहां कार्यपालिता का प्रमुख 
भी वही है । वार्भपलिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति मे तिशित हैं झौर इसका 
प्रयोग वह स्वयं झषवा प्रपते प्रभीनस्थ प्रधिशारियों वे द्वारा कर सकती है । इस- 
लिये गरवाएर के सभी कष्म रापट्पति बे नाप्रसे ही किये जाते हैं । उिलतु संविधान 
का यह भी प्रादेश है कि राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का निर्यहन सब्ी-परिवद्‌ को 
सहाएता घौर परामण्शे (ै७४ शा 96४४९) के द्वारा ही करें। राष्ट्रपति वस्तुत 
एक प्रौपनारित' (707/त4ी, उलल्य)0क०), साविद्यानिक /(एछाक्ा।ए।0503) 
प्रयवा माममात्र वा (400॥7)9)। प्रमुस होता है । सत्री परिषद ही वास्तविक कार्य- 
पालिया होती है तथा प्रध्यन सत्री उसवा प्रमुख । प्रत्येक नई लोक सभा ते विधिवत 
निर्वाचभ प्रोर गठत के परश्चान्‌ गरहन्‍ष्ट्रपलि ऐसे दल या दलों के मेता को सरकार 
बजाने के तिए आमरत्रित करता है जिसे लोक सभा में भाधे से प्रप्रिव भ्रदस्यों का 
समर्थन प्राप्द हो | इस प्रकार, प्रधान मत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा री जाती है । 
मंत्री शब्ट्रपति द्वारा प्रघान भत्री वी मतब्रणा से नियुक्त किए जाने है । राष्ट्रपति को 
ब्रधान मत्री नियुक्त करने में. निजी इच्छा (ट्षप्कादों ढाड्यटाएग) का प्रयोग 
करने का प्राय कोई अवरर नहीं मिलता । परन्तु सदि शेसी षति पेदा हो जाए 
कि हिसी भी दल को शोर सभा में स्पष्ट बहुएत प्राप्त न हो दो राष्ट्रपति किसी ऐसे 
जता बा चंधन करने में स्वविवेक ([॥00800ी ।ए४४८८ा९ा/६] का प्रयोग कर सवताः 
है जिसे, उसकी राय मे, सदन में बहुमत वा गमर्थन त्राप्त होने को सम्भावना हो । 


0/पंगदीय प्रक्रिया 


प्रधान मंत्री आम तौर पर लोड गभा का सदस्य होता है परन्तु मन्नी ससद्‌ 
के दोनों रादनों से लिए जाते है । फ़िसी ऐसे व्यक्ति को भी मत्री नियुक्त झिया जा 
सकता है जो समद्‌ के विसी भी सदन का सदस्य नहों परन्तु उम छह गास के 
प्रन्दर पद छोड़ना पडता है. यदि, इस बीच, वह दोनों मे से बिसों सदन के लिए 
निर्वाचित न हो जाए। मत्रिपरिपद्‌ सामूहिक रूप से सोक सभा के प्रति उत्तरदायी 
होती है । मत्रियों वा यह सर्वधानिक दायित्व है कि व लोक सभा का विश्वास सोते 
ही सामूहिक रूप से पद-त्याग कर दें । साथ ही, प्रत्येक मत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त 
पद धारण करता है और उसके द्वारा उसे बर्सास्त किया जा सकता है । परन्तु 
राष्ट्रपति चू"कि प्रधान मत्री को मत्रणा से ही ऐसा करता है प्रत यह शक्ति बास्तव 
में प्रधान मभ्री को प्राप्त है । 

हमारे समदीय लोकतन्त्र मे कार्यपालिका और विघानपालिका का एक झटूट 
गठबन्धन है । उनमें फ्िसी प्रकार के विरोध श्रथवा विभाजन की गु जाइश नहीं है । 
समद स्वयं शासन नहीं करती श्रोर न कर ही सकती है । प्रत समद्‌ द्वारा यह 
उत्तर-दायित्व मत्रिपरिषद को सौवा जाता है । लोकताविवः राजनी तिव व्यवस्था के 
संसदीय रूप की यह विशेषता है कि शासन संसद के बीच होता है । मत्रिपर्पिद 
समसद के दातो सदनों के सदस्यों के द्वारा निभित होती है | बह ससद्‌ से निकलती 
है भ्रौर मसद भे ही रहती है । वस्तुत पत्रिवर्पिद्‌ समद्‌ का एक श्रग मात्र है, ससद्‌ 
में बाहर कोई पृथक शक्ति केसर नही सधापि, सखद भौर कार्यवालिका के इृत्यो प्रौर 
भूमिकाओं मे प्रन्तर है । समर वा काम है-- जनता के कल्याण तथा देग मे प्रच्छा 
शासन कायम बार ने के लिए विधान बनाया (.5७-ए॥८08) नीति निर्धारण 
(20॥0५ छि770७।४६४093, शासन पर संसदीय निगरानी रखना (रिव्क्ााटतावाओ 
ज्रा१९॥७॥९६ 0ए2८/.. 8880॥7809600॥), राजनैतिक भौर वित्तीय नियंत्रण 
(ए०॥0०8] 290 (08॥05 ००१(४०)), जनता का प्रतिनिधित्व करता तथा उतकी 
शिकायतों को पश्रश्रिव्यक्त करना श्रौर दूर करना (7७[२०६८॥६४४089] 2॥0 हा।0४- 
8406 ४८०॥॥|2१0॥ 300 ॥४07८८5३।) । दूसरी प्रोर कार्यवालिंशा का काम है ससद्‌ 
द्वारा बनाई विधियों श्रौर नीतियो को लागू करना और शासन चताना | यदि कार्य- 
पालिता को विधायी झ्ौर वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने प्रौर ससद के समक्ष 
रखने तथा स्वीडत नीनियो संसद द्वारा झिगी भी प्रकार दी प्रदजन पैदा किए 
बिता, का रूप देने का लगभग ग्रसीमित प्रधिकार प्राप्त है तो ससद्‌ को सूचना 
प्राप्त करने, चची करने, छामबान करने श्र कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावा पर 
जन-्प्रतिनिध्रियों वी स्वीकृति की मुहर खगाने की भगीम शक्ति प्राप्त है । 

सम सदस्यों को बई ऐसे तरीके उपसब्ध हैं जिनके द्वारा वे कार्यदालिका 
से जानकारी माग सकते है श्लोर मत्रियों तथा प्रशासन को लगातार चोकप्ना रखे 
सकते हैं । सरफार वो ससद्‌ से प्रपने प्रत्येक कार्य वो सफाई पैग करनी द्वोती है । 
विभिन्न क्षेद्रों म सरकार को नीतियो तथा हृत्यों को सदस्य समय-समय पर व्यापक 











हमारी राजनैतिक व्यवस्था मे सदन का स्थान/ 


समीक्षा प्रीर आलोचमा कर सकते है । विपक्ष द्वारा की गई ग्रावोचनागो झौर सर- 
कार द्वारा की गई सफाईयों से स्लाफ पता चल जाता है कि देश के सामने आई 
समस्याप्रो वे प्रनि विभिन्न पक्षो के क्या विचार है भ्रववा क्‍या वैकल्पिक नीतियां या 
राहते सम्भव है । मसद नियत समय पर वादिक्त वजट पर डिचार करती है भौर 
स्वीक्ाति प्रदान करती है । इस स्वीज्वति के विना न तो सरकार कोई कर वसूल कर 
सकती है घोर न ही सरकारी कोप से कोई प्रैसा स्घ कर सकती है । समय-समय 
संसद महत्त्यपुणो राष्ट्रीय तथा प्र्तर्राप्ट्रीय घटनाश्रों थौर परिवत्तनों, देश की विदेश 
नीति भ्ौर प्रविलम्बनीय लोक महत्त्व के भन्य मामलों पर भी चर्चा करती है " खास 
मासलो में भत्रिपरिणद्‌ वी उसकी भूलो के लिए लोक सभा में निन्‍दा की जा सकतो 
है भ्रधवा उसके विरुद्ध भविशवास का प्रस्ताव रखा जा सकता है। 


ससद्‌ झौर स्पायवालिका 

समद्‌ भौर सरझार प्रथवा विधानपालिका झोौर कार्यशालिका के साथ-साथ 
राज्प का तीसरा प्रमुख प्रग है न्‍्यायप्रालिका (003॥४579) उच्चतम न्यायालय 
(80एए९एा८ (१०७) भौर उच्च न्यायालय (सला४॥ (००७६) मिलकर देश की 
न्यायपालिका का निर्माण करते हैं । उच्चतम स्यायालय को स्यायिक व्यवस्था में 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । वह देश का उच्चतम न्यायाधिकरण है ॥ ससद्‌ को न्या- 
यालयो के गठन, सगठन, प्रधिकार क्षेत्र एवं शक्तिया विनियमित करने वाल विधान 
बनाने की शक्ति प्राप्त है । भारत का उच्चतम स्शयाचय मुख्य न्यायाधीश पौर प्रन्य 
न्यायाधीशों से मिलकर बनता है ॥ सविधान में पहले यह निर्धारित था कि मुख्य 
न्यायाप्रीश के प्रतावा स्यायाधीशों की सस्या सात से अधिक्ष मही होगी । परस्तु 
ससद्‌ को शक्ति दी गई थी कि वह विधि द्वारा, ब्धिक स्पा में न्यायाधीश निर्धा- 
रित करे । इस उपबध के झ्धीन, ससद्‌ ने उच्चतम स्यायालय (न्यायाधीशों की 
सस्या) प्रधिनिष्म, /956 पास किया जिसके झनुसार अम्य न्यायाधीश) की सलह्या 
बढ्गकर दस कर दी गई भर बाद में इस झधिनियम में अनेक सशोधनो द्वारा 25 
कर दी गई । इस प्रकार इस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायॉघीशो की संख्या, 
मुख्य न्यायाधीश सहित 20 है । 

प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है जो मुख्य न्यायाधीश तंथा ऐसे 
प्रन्प न्यायाधीशों से बनता है जो राप्ट्रपति समय-समय एर नियुक्त करना प्रावश्यक 
समके । संविधान के भ्रधीत सखद्‌ विधि द्वारा किसी सघ राज्य क्षेत्र (एंशा०ा 
वु८पा।09) पर किसी उच्च न्यायालय के झ्मधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है 
या किसी सघ राज्य क्षेत्र को किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र (४5४॥४- 
०४) से निकाल सकक्‍तो है दोया दो से क्‍्रधिक राज्यों के लिए या दा या दो से 
अधिक राज्यो तथा सघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर 
सकती है, भ,॥ौर किसी सघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती 
है या किमी ऐसे राज्यक्षेत्र में किसी न्‍्दायालय को संविधान के सभी या किसी एक 
प्रयोज दार्थ उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है । 


2/प्सदीय प्रक्रिया 


उच्बतम न्यायालय (७9/]ए_व्या८ (५४४) के न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा 
मुस्य न्यायाधीश झौर उच्चतम स्थायालय के झौर राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे 
न्यायाधीशों से, जेसे वह प्रावश्यक समझे, परामश करने के पश्चात्‌ नियुक्त किए 
जाते है । उच्च न्यायालय के ग्यायाधोश राप्ट्रशत द्वारा भारत के मुरय न्यायाधीश, 
सम्बन्धित राज्य के राज्यपाय श्रौर उस उच्च न्यायातय के मुज्य न्यायाधीश के साथ 
परामएश करने व पश्चात्‌ नियुक्त कऋए जात हे । किसी भो न्यायालय का न्यायाधीश 
अपने हाथ से लिय+र, राष्ट्रपांत वा सबाधित करके, झपने पद से त्यागपत्र दे सबता 
हट परन्तु उसमे, 'सवाय “अहाभियोग' (॥09९७०।॥॥॥९८॥।) की प्रक्रिया के द्वारा जंसे 
सवियान मे निर्धारित है, प्रयने पद से हटाया नहीं जा सकता । उस प्रकार किसी 
न्‍्यायापोश वो घपने पद से तभी हृठायर जा सकता हे पदि ससद्‌ के दातों रादनो 
द्वारा एक विशज्ञेप बहुमत से (पर्थात्‌ उस सदन की बुल सदस्य सरया के बह॒मत द्वारा 
तथा प्रत्येक रादन के उपस्थित झोर मतदान करमे वाजे सदस्यों के कम स बम दो 
तिहाई बहुमत द्वारा) पासकया गया सयुक्त समावेदन राष्ट्रयति के समक्ष रणा जाए। 
उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्‍्यायाधीश के उसक कर्त्त॑व्यो 
के तिवंहन में प्राचरण के विषय मे, सिवाय उस न्यायाधीश को हृदाने की प्र।धंना 
करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करन कः प्रस्ताव वे, प्रन्य विसी 
प्रका २ चर्चा करने की ससइ का शक्ति प्राप्त नहीं है । ऐसा उपबन्ध स्पप्टतया इस 
लिए रखा गया है कि न्यायाधाश कायपालिका तथा विधघानमण्डल के प्रभाव रा मुक्त 
रहे । परन्तु इस सवध में न्यायाधीश को प्राप्त सरक्षद्य उसके न्यायिक कत्त व्यो तक 
सीमित हू, उसके निजी प्राचरण के लिए नहा । 





संसद विधि द्वारा, सघ के लिए एक प्रशासनिक भधिवरण (००॥॥99- 
(४९ 4400॥4)) भ्रौर प्रत्यक राज्य के लिए या दो या दो से प्रधिक राज्यों के लिए 
एक पृषक्‌ प्रशासनिक भ्रधिकरर। की स्थापना बेस लिए उपबन्ध कर सकती है । इस 
उपबन्ध व श्रघीन वनाए गए कानून में यह उल्लेस किया जाता है कि मधिकरणों 
वे; अधिकार द्लोव क्या-क्या होगे गौर शक्तियाँ वया-वया होगी । ऐसे कानून से, उच्च- 
तम न्यायालय के संविधान के पअ्रनुच्दद 436 के भ्रधीन कार्यक्षेत्र के [धवाय, सभी 
न्यायालय के प्रधिकार क्षेत्र का दुछ उल्लिसित मामलो के सबंध में भपवज॑त किया 
जा सबता है । इसके झांतरिक्त सविधान के भधीन ससद्‌ को एक पलखिल भारतीय 
न्यायदा सेवा (67 [0 /000 $टा'२०) बनाने की शक्ति प्राप्त हैं जिसमें 
जिला न्यायाधीश (0/शा।द 2००४०) से छोटा कोई पद नही दता । 

ससद्‌ के बिसी भी सदन की दिसी कार्यवाही की विधिमान्यता को, प्रक्रिया 
बी किसी कथित ग्रनियमितता के पश्राघार पर, किसी न्यायालय में चुनौती नही दी 
जा सकती  प्रत्यक सदन का पीढामीन प्रधिकारों (शव८ब्यठांतह 0[76०) या कोई 
क्षम्य प्रधिकारी या ससद्‌ सदस्य जिसमे प्रत्निया को विनियमित बरने या ससद्‌ के 
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किसी भी सदस के निर्णय को लागू करने या कार्म रूप देते की शक्तिया 
सामयिक तौर पर निहित की गई हो, उन शक्तियों का प्रयोग करने में स्याश्रालयों 
के श्रधिकार-क्षेत्र में नही आता । सदन के श्रातरिक मामलों को प्रतावित करने वाले 
किसी मामले के सम्बन्ध से “रिट, निदेश या आदेश जारी करना न्यायालयों के 
अधिकार क्षेत्र से परे है । 

ऐसे संविधान के छाले मे जो व्यक्तिगत मूल झधिकारे की गारदी देता है, 
सघ तथा शज्यों की श्रलग-ग्रलग प्क्तियाँ का उपबन्ध करता है श्रीर संघरद्‌ सहित 
राज्य के प्रत्येक तिकाव की शक्तियों एवं कृत्यों की स्पष्ट परिभाषा करत्ता है श्रौर 
उनका परिसीमन करता है, न्यायपालिका न्यायिक पुनरविलोकन (7५2४७) [२€- 
आ८५) की अपनी शक्तियों के श्रधोत बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा करती है। 
सस॒द्‌ द्वारा बनाए गए बिसी भी विधात को न्यायालय संविधान की शक्तियों से 
बाहर और इस कारण शून्य एवं अ्रप्रवरतेतीय ()४७)॥ 808 ५०१0) घोषित कर सकते 
हैं । सविधान के प्रनुच्छेद 43 में यद्ध स्पप्ट उपवन्ध है कि समद्‌, राज्य विधान- 
मण्दल या कोई भी भग्रस्य प्राधिकरण ऐसा घिधान न बनाए जो सविधान के भाग 3 
में बशित किसी भी मूल झशिकार से ग्रतगत हा, या उसे ज्यून करता हो। प्रतुच्छेद 
32 श्लौर 226 द्वारा इन अ्रधिकारों के प्रवतंन के लिए क्रमश उच्चतम न्यायालय 
और छच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है | इस प्रकार, भारत में किसी विधात 
की सर्वैधानिक थे घता (00057/0/0792 ४७/१४॥१)) को इस आधार प्र चुनौती दी 
जा सकती हे कि विधान का विपय-- 

(क) उस विधानमण्डल के भ्रधिकार क्षेत्र में नहीं है जिसने इसे प्रात 

किया है; 

(ख) संविधान के उपबन्‍न्धों के प्रतिकूल है, या 

(ग) मूल अधिकारों मे से क्रिमी का हनन करता है । 

कभी कभी ऐछा मान लिया जाता है और प्राय कट्टा जाता है कि जैसे 
विधानमण्डल का काम विधान बनाना और कार्यप्रलिका का काम उसे कार्यान्वित 
करना है, उसी तरह न्यायालयों का काम स्विधान एवं विधियों की व्याख्या करना 
है । ऐमी धारणा बहुत ही प्रमक एवं ग्रच्तत है. । हमारी राजनीतिक व्यवस्था में 
केवल न्यायपालिका ही व्यास्या नही करती है । अनेक ऐसे ध्लताधिकररा हैं जो लगभग 
प्रतिदिन श्रपने कृत्यो का निर्वहन करते हुए बहुत वेधता से मविश्वान वी व्याख्या 
करते हैं। उदादरखार्, समद के दानो सदतो के प्रीठासीन भ्रधिक्रारियों को अपने 
बिनिर्णय (0१॥25। देते हुए, जो उनके अपने-प्रपने सदनो में अतिय होते हैं, सवि- 
घान के उपबन्ध) की व्याख्या करनी पढतो है । स्थायालयों का मूल कृत्य व्यक्तियों 
के बीच, व्यक्तियों श्रोर राज्यों के बीच, एक सज्य और दूसर राण्य के बीच भौर 
पघ तथा राज्यो दे: बीच विवादों का स्यायनिणेय (५]०९४:८७४७४) करवा है श्चौर 


44, ससदीय प्रत्रिया 


न्‍्यायनिर्णय करते हुए न्यायालयों वेः लिए संविधान तथा विधियों की व्याग्या वरना 
अपेक्षित हो सकता है । भ्रौर जो व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वी जाती है वह 
विधान बन जातो है जिसे देश वे सभी न्यायालय मानने हैं। उच्चतम न्यायालय के 
फंससे के विरद्ध कोई ग्रपील नहीं है | वह तब तक देश के कानून के रूप में बना 
रहता हूं जब तक कि स्वय उच्चतम स्यायालय उसे व्याख्या का पुनरविलोकस 
(7९५।९७) न करे या उसका बदल न दे या जब तक समद्‌ द्वारा उस कानून में या 
स्विधान में उपयुक्त सशोपघन न कर दिया जाए । यदि ससद्‌ का कोई प्रश्चितियम 
न्यायपालिका द्वारा रह कर दिया जाता है तो ससद्‌ उसकी ऐसी चुटियों को दूर 
करके जिनके का रण वहू रह किया गया हा, उसे फिर से ग्रधिनियम्ठित कर सकती 
है । इससे श्रतिगिक्त ससद्‌ श्रपनी सर्वधानिक शक्तियों वी सीमा में रहते हुए संविधान 
में रेमी रीति से सशाघन कर सऊती है जिससे कि वह कानून ग्रसवैधानिक न रहे । 
इस प्रकार, मारतीय समद्‌ इतनी सर्वेशक्ति सम्पन्न नही है जितनी कि ब्रिटिश 
ममद्‌ है जहा जिधान के न्‍्यायिक पुनरविलातन की अनुमति नहीं है । साथ ही, 
भारतीय न्‍्यायप।लिका इतनी सर्वगरक्ति सम्पन्न नहीं है जितनी की सयुत्त राज्य 
ग्रमेरिका में हैं जद्दाँ स्यायिक पुनरविनोकन की वल्तुत, कोई सीमा ही नदी है । 


विघायी शक्ति का घितरण 


संविधान ने सघ विधानपालिका ((४॥॥0॥ .०8)$30॥८) ग्लौर राज्यों की 
विधानपरांसकाग्रो के बीच तिधायी शन्तियो का वितरण किया है । 

भारतीय सध में इस समय 25 राज्य (93(८५) है प्रौर सात सर राज्यक्षेत 
(७७१०० ।०7॥ 005) है, जैसा कि सांवघान की पहली पनुमूची (750 $0॥९- 
6॥0।६) में उह्लिसित है । संघ का राज्यक्षेत्र राज्यों और सघ राज्यक्षत्रों मे बटा 
हुप्रा है । किसी राज्य द्वारा वताया गया विधान उस राज्य के राज्यक्षेत्र में ही लागू 
हो सकता है । सघ की ससद्‌ भारत के सम्पूण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग 
के लिए विधान बना सकती है | ससद्‌ को राज्यक्षेत्रातोत विधान (८६७४-४६४४०« 
873। 8995) बनाने की शक्ति भी प्राप्त है, प्र्यात्‌ इसके द्वारा बताया गया कोई 
विघान वेवल भारतीय राज्यक्षेत्र बे लोगों और संपत्ति पर ही लागू नदी होगा 
बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू हो सकता है । राज्यों को 
ऐसा विधान बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है । 

संविधान मे सध झौर राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण तीन 
मूचियों के श्रल्तमंत करने वा उपवन्ध किया गया है । सूची  (.4:0) भयवा सघ 
सूची (७707 ॥50) में 97 विषय है बितके बारे में केवल समद्‌ ही विधान बना 
सकती है । सूची 2 (॥9 2) या राज्य सूची (5986 ॥9) में 66 विषय हैं जिनके 
बारे में केबल शाज्य विधानमण्टस ही विधान बना सकते हैं। सूची 3 (॥58 3) या 
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समवर्तों मुची (८०८८एएछ६४६ ॥59 में 47 मद्रें है जिवके बारे में ससद गौर राज्य 
विधानमण्डल दोनों ही विधान बसा सकते है । साविदात द्वार ग्राबाटत प्रपने-प्रपते 
क्षेत्रों में, खमद्‌ ब्लौर राज्य विधानमण्टलो को प्र॒णं स्वायचलता (20703) प्राप्त 
है, तथापि जक्तिया के वितरण (45६00 प्ा0फ छा ए29दा<५) को योजना मे विधादों 
क्षेत्र मे समद के साथान्द्र प्रमुस्ध वर बच दिया गया है * 


मध मची मे, जो तीतो यूचियों से खबसे लम्बी है, रक्षा, व देशिक कार्य, 
रेलबे, सचार, बैंकिंग, मुद्रा प्रादिजस महत्दपर्णा विघय हैं ।अदर्धिप्ट शकन्तियाँ, 
(४९५॥0 ७७४६ ए०४/८:५) प्र्थाव्‌ एसे विधय के सम्बन्ध में विधान की मन्कि जो नीनों 
थे मे किसी भी सूर्चा वे वशित ने हो, समसद्‌ को प्राप्त हैं । इसके ग्रतिरिल ममदर्ती 
मची में, एक ही विधय के साबन्ध में सप्त के प्रौर र जप के किब्यान में टकरा होते 
की स्थिति में, सघ का विधान मान्य होता है । दुसरे शब्दा मे, दस सम्बन्ध मे सप 
के विधान का म्यान पहला है। स्मदर्ती लेत्र के छिपी श्ियय के सम्उन्ध में राजय 
की विधि छे पक्ष में इस नियम कर अराद है कि समद के पहले के किसी विधान के 
साथ टक्राब होते दे मामले मे रीज्य का विधान मोस्य रहता है, यदि उसे विचा- 
राय॑ रक्षित रखा यथा हो हर राष्ट्ररति की बनुसे (07०5 6:१५ 2१८४६) उस 
पर प्राप्त हो चुकी हो / परन्तु इस उपबर्ध में ससद के लिए ऐसी कोर्ड रोक नहीं है 
कि बह राज्य विधानमण्टल द्वारा बगाए गाए विधान में बाद में सभोधर नहीं ऋर 
संह्ती, उसे बदल नहीं सकती या निरस्त नहीं वर सक्ञती । प्रत्येक्ष राज्र वी हार्य- 
परालिया एर्छि का प्रयोग इस प्रश्मार किया जाना आवेदित्त है रिसमे ससद द्वारा 
बनाए गए विश्ठान के! ग्रनुपादन खुनिश्चित हो । 





राज्यों के लिए पूर्णतया रक्षित झेत्रो में भी, समर को डुद्ध परिस्यित्रियों में 
विधान बाते की झक्ति प्राप्त है । दस प्रहार जब कभी राज्य समा दर सरह्य 
पास बरके, जिसे विश्येष बहुमत प्राप्त हों, बह प्रोषरंग करती है कि “सा बरसा 
राट्रीय हित में आवश्यक य्गर स्मोच्रीन है तो ग्रसद राज्य खची में उत्तिखित किसी 
पिव्य पर विद्याल बना सहदीट़े । इसके ग्रतिरि्क जब ग्रापात की उद्धोषगा 
(ए7००4ए540 0 €एछथट्टव7०९) प्रवतन में हो तो मसद की विधाद बनाने की 
शक्ति का विश्तार हो जाता है जिसमे वह राज्य सूची के झिसो को विधय पर विधान 
बता सकती है । यद्यप्रि मद राष्ट्रीय हित ने था आपाद स्थिति के दौरात अपोग 
मे कमी राज्य के विछानमब्टद को सामान्य विधायी शन्सि को 











की गई किसी शक्ति 
प्रशिवन्धित नटी वरती, तथापि टकराव की स्थिति में समद द्वारा बढाया ग्रदा 
विधान प्रवत॑न में रहता है और जब सक वह प्रवर्तन मे रहता हू तब तक र'ज्य का 
विधान जहा तक समद्‌ के विधान से उसके टकराव का सम्बन्ध हैं, अप्रव्नीय 


(7709८०हध९८) रहता है । 


]6/समदीय भ्रक्रिया 


क्रिमी देश के साथ वी गई सन (पछ८आ५६), समभोते (ग्ाध्थाशा।)या 
प्रभियमप (८०॥४८४४४०॥) को या किमी प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एमोमिएशन या 
झ्रन्य निकाय में किसी पिपय पर, यदि वह विषय राज्य सूची में हो तो भो झिए गए 
फैसते को कार्याम्वित करने क लिए विधान बनाने की शक्ति समद को हीं प्राप्त है 

सभद्‌ से निवेदन किए जाने पर भी वह राज्य सूची के किसी विषय वर 
विधान बना सकेतो है । यदि दो या दोंसे अ्रधिक राज्य प्रिधानमण्दल ऐसा बाछ- 
मीय समझते ? कि उनके ग्रधिवार द्ोत्र कासे किसी विधय का विनियमन (760- 
]00॥) समद के विधान द्वारा हता चाहिए और इस श्राणय का सबलप पास करते 
हैं तो, ममद राज्यों के निमन्त्रग पर राज्य सूची के विसी विपय पर ग्रावश्यक 
विधान बता सकती है । परन्तु इस प्रकार बनाया गया विधान उन राज्यों से प्रमा- 
बित रहता है जिन्‍्होने ढस हेतु निवेदन किया हो प्रयवा उन प्रग्य राज्यों मे जो इस 
बारे में सवल्य पास करबे बाद में उसे भ्रपया लें । सन सूच्री की #ुछ प्रविष्टियों से 
हो समद्‌ को शक्ति प्रदान हो जाती है कि वह, विधि द्वारा प्रपेक्षित घोषणा करके, 
बुछ क्षेत्र और विधयय राज्य वे क्षेत्र से अपने प्रधियार में ले ले । 





संविधान में उपबन्ध है कि यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से 
रिपोर्ट मिलने पर या श्रस्थ्या यह समाधान हो जलता है कि ऐसी ह्थिति उत्पन्न हो 
गई है जिसमे उस राज्य का शासन संविधान के उपबन्धी के ग्रनुसार नहीं चलाथा 
जा मकता तो राष्ट्रवति उदघोपणा (६५0०68७०) शि००)श॥४०७०॥) द्वारा उस 
राज्य की सरकार के सभी या कोई डृत्य प्पने हाथ में ले सकता है भौर यह घोपणा 
कर यकता है कि राज्य के विधवसण्डल की भक्तियों का प्रयोग ससद्‌ द्वारा या उसके 
प्राधिकार वे प्रधीन किया जाएगा । 

नये राज्यों की स्थापना एबं गठने के मामलों से भी ससद्‌ के प्रमुत्व का 
सकेत मिलता है । समद्‌ को यह शक्ति प्राप्त है कि वह-+ 

(क) किसी राज्य में मे उसका राउम्क्षेत्र प्रलंग करके भयवा दो या प्रधिक 

राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है; 

(ख) डिसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है; 

(ग्रे) शिसी याज्य को सीझाधों मे प्रिवतंत कर सकती है, प्रौर 

(घो कमी राज्य के नाम में परिवर्तत कर सकती है । 

ये परिवर्तन सविधान में सशोधनों की नरह ने होकर ऐसे सशोघन हैं जो 
राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद्‌ द्वारा साधारगा बहुमत से विधेयक (8॥॥) पास 
करके बिए जा सबते हैं । ऐसे विधेयकों पर सम्बन्धित राज्यों के विघानमण्डलों के, 
इस प्रयोजनाय निर्धारित प्रवधि मे, विचार जानने वे लिऐ उनवे प्राय भ्रेजना प्रगे- 
ज्ञित है परन्तु विधेयक इस प्रतार विधान सण्डलों के पास भेजने में समद्‌ के हाथ 


हमारी राजनैतिक ब्यत्रया में समद्‌ का स्थात/]7 


बध्चते नहीं हैं प्रौर वह जैसे उचित ग़मके वैसे परिततंन कर सकती है । इसके अ्रति- 
रिक्त, मंतर को किसी राज्य मे विधान परिषद्‌ का साधारण प्रक्रिया द्वारा उत्पादन 
या गृजन करने की शक्ति प्राप्त है जिसके लिए सविधान में सशोधन करता अपेक्षित 
नही है । यद्दि किसी राज्य की विधान सभा विशेष वहमत से इस श्राशय का सकल्प 
पारा कर देती है तो सगद्‌ के अधिनियम द्वाग हो ऐगा हो सकता है । सबिधान मे 
निर्धारित गीमाओ में रहकर सघ झोर राज्य एक दूसरे मे स्थदत्र हैं। प्रपने क्षेत्र मे 
बोरए एक दूसरे के ऋधीन नही है ।॥ ग्रम्वेडकर वे शब्दों मे, “मविधान द्वारा निघतत 
किए गए अपने क्षेत्र से राणज्य उतने ही अमुगत्ता-सम्पन्न (505०0८ह7) हैं जितना कि 
केन्द्र धविधान द्वारा सोपे गए अपने क्षेत्र में है” । एक का प्राधिकार दूगरे कै आधि- 
कार में ममस्वयकारी है ! वास्तव मे, भारत में सूप शोर राज्यो का सस्वन्ध निम्प- 
लिगित दो विरोधी विकारों में ग्रमकौते का प्रतोष है-+ 

(।) शक्तियों का साम्य विभाजव जिमरे अतुसार राज्य भ्पने क्षेत्रो मे 


स्वायत्त हैं, 
(2) विशेष परिस्थितियों मे राष्ट्रीय एकता आर सजबूत सप की आवश्य- 
कता 4 


सबिधान में सगोधन करने की भक्ति प्रयवा सरविधायी शक्ति (००ा॥(ए6वा 
70967) सविधान ने समद्‌ को सोषी है । सविद्यान सशोधम विध्रेयक सदन के किसी 
भी संदत से पेश किये जा सकते हैं । सरद्‌ सविश्वन से कोई भी प्रावश्परु सशोधन 
कर सकती है, सिवाय दगके कि कुछ मामलो मे सतिधान से सशोधत करने वाले 
विधेषक के लिए राज्य विधानमण्ठलो द्वारा प्रनुममर्थन ग्रावश्यक है तथा स्यायाजयों के 
निर्णय के प्रतुसार विधानपालिका ऐसे सशोघन नहीं कर भकतो मशोघन जो संविधान 
के मूल दाने अथवा श्राधारभूत सिद्धान्तों के विदद ही । सविधान सशोघधन में राज्य 
विधान मण्दलों की भूमिका सीमित है । 
संभेप 

संक्षेप में कद सउते हैं कि दसारे देश की राजनी तिक व्यवस्थ। में सभी वयस्क 
लोग प्र्यात्‌ लिन्‍दोने !8 बर्ध वी श्रायु प्राप्त कर ली हो, मतदाता हैं, वे प्रपति- 
भ्रपने राज्यों में लोक सभा के प्रौर विधान सभागो के सदस्य चुनते हैं । राज्यों की 
विधान सभाएँ फिर राज्य सभा के सदस्य चुनती हैं । राष्ट्रपति का नि्दचिन एक 
निर्वाचऋ-मण्डल (7९००० ००॥५७९८) द्वारा किया जाता हैं जिसमे राज्य सभा, 
लोक्हमा पौर राज्यो वी विधान सशभ्ाग्रों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सप्टू- 
वति नामसात्र  ऋथवां सर्वधानिक वार्ग्रप्रातिका है, वास्तविक अ्रथवा राज- 
सीतिक कार्यक्रतिका मर्जिपरियर होती है । मज्रिग्ण सँसद्‌ रादस्य 
प्रवश्प होते चाशि! श्रौर वे साम्ृहिक रूप से लोकसभा के भ्रति जत्तरदापी 
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होते हैं । उच्चतम न्यायालय भौर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्र 
पत्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । जहा ठक कार्यप्रालिका श्रौर विधानमण्डल के 
संवधों का प्रश्न है, उनकी स्थिति विरोधात्मक नहीं है । दोनों जनता बी सेवा में 
भागोदार हैं । 

भारत की ससद, राष्ट्रीय स्तर परसवेधानिक रूप से संगठित सभी लोगो के 
विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका देश की राजनोतिक व्यवस्था में बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसमें जनता की “प्रमुमत्ता” (50४८४879) का समावेश 
एवं सार है, यह राष्ट्र दी धादाज ग्रोर उप्तका दर्पण है ॥ 

ससद्‌ को सर्वोपरि यह देखना होता है कि लोगो की जिन इच्छाभो एवं 
श्राकाक्षाप्रो का प्रतिपादन इसके संदनों में किया जाता है उनकी यथासम्भव उत्तम 
रीति से पूर्ति हो । लोगो के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप मे मसद्‌ सदस्य लोगो की 
विभिन्न मामलों पर शिकायतों और विचाशे को ससद्‌ के सदनों में व्यक्त करते हैं, 
सरकार के कार्यकरए की छाव्बीन करते हैं प्रोर विधान बनाते हैं । ससद्‌ “राष्ट्र 
की जाच पड़ताल करने वाली एवं प्रहरी महान सस्था” के रूप में कार्य करती है । 

इमके विधायी प्रधिकार क्षेत्र की प्ीमा से, सविधान-निर्माण की इसकी 
शक्तियों से, प्रापात की स्थितियों मे इसकी भूमिका से भ्रौर न्यायपालिका, कार्य- 
पालिका, राज्य विधानमण्डलो श्रौर संविधान के प्रघीन प्रन्य प्राधिकरणों के साथ 
इसके सम्बन्धों से पता चलता है कि मस्तद्‌ को शक्ति एवं प्रधिकार द्षेत्र कितना 
प्रधिक प्रौर विस्तृत है परन्तु भारतीय ससद को उस अ्रकार प्रमुसत्ता-सम्पन्न निकाय 
नही कहा जा सकता जिस प्रकार हक्नि ब्रिटिग ससद को जाना जाता है। इसकी 
शक्ति बहुत प्रधिक है परन्तु प्रमीम नहीं है । हमारी ससद्‌ का प्राधिकार प्ौर 
प्रधिकार क्षेत्र प्रन्य निकायो की शक्तियों द्वारा, सप भौर राज्यों में विधायी शक्तियों 
के विभाजन द्वारा, पूल प्रधिकारो द्वारा, न्यायिक पुनरविलोकन के लिए सामान्य 
उपवबन्ध द्वारा प्रोर स्वततन्न न्यायपालिका होने के कारण सीमित होते हैं। इसके 
प्राधिकार की इन सीमाप्रो के बावजूद, सविधान के भ्रधीन जो शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं 
दे हे पर्याप्त हैं कि जो भूमिका इसके लिए नियत है, उसे वह भली-भाँति निभा 
सकः 6 


पा 


2. 
संसद्‌ का कार्यकरण और अ्रधिकार क्षेत्र 
सदनों को भूमिका, विभिन्‍न कृत्य 


रगद्‌ के विधाधी हस्य ([.ट85॥७॥४० (७७५॥॥७॥) को देखते हुए रायगाधा- 
रणए में साहदु को में बल विधान बढाने याली सिक्राय ही गाना जतता है | यह ते सेल 
एक पक्षीप इत्टिकाशा है । व्यायहारिक #त्टि गेसराद का का दिधात बताता, 
परामणश देना, प्राणोच्गा करना एव जत इच्छा भी प्रशीफ होने मे. गाते, जनता सी 
शिनायतों को गुलर करना होता है। बिशा पर विधषश राते, फर छगाने प्रशया 
करो से परियर्तन करत, धनुदातों भौर प्रतिखो पर मरादात घरते फ़ा सिणिप्ट ग्रधि 
ग।र भी इगे प्राप्त है। इत शक्तियों मे माध्यम से ही खाद कार्यपालिका (१९८०७)४९) 
के प्रधने प्रहिं प्रौर प्रसातो पाया जनता के प्रति उत्तरदाधिष्श को पुरा करती है 
राष्ट्रीय मद्धत्तत के गम्मीर मामलों को ग्रुराझाने मे भी गंसद्‌ का विष्चिप्ट योगा 
रहा है प्रात #ग देशरे हैं कि एक य्यमाय राश्या से रूप में रागद्‌ के क्रयों शे बिक 
थया प्राई है प्रौर उसको शीमाप्ी से क्रपया आम्क गिय हो धरया है । किसी, 
विषयनयरदु को युरकष्ट प्रोर शोधपरय ममाये फी इंडिट मे, राषदू की जुछ् मौलिक 
भूमियाएँ ये कृत्य इस प्रकार कहे जा सकतये हैं 
संधद्‌ के कृरप 
(।) राजनीतिक प्रौर वित्तीय नियत्रण (?छतादश। वएते॑ विभएएकों 
(एणा॥0) 
(2) ब्रश पते की निगरानी ($७२०॥॥|॥॥०४ ०४८ /४तैता॥र्षा॥।0व) 
(3) ज्ञानकारी प्राप्त करने का प््रिकार 
(३) जन-प्राफांश्ःधों का प्रतितियित्य करता, शिक्रागल्े छयक्त करना ध्रौर 
परम देगा 
(5) सब्दीय सहत्य के मामले गुलझाना और राष्ट्रीय एकता युन्तिगिबिय 
करती 
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(6) विधि-निर्मारण करना 

(7) सविधान में सशोधन करना (सर्विधायी शक्ति) 

(8) नेतृत्व प्रदान करना । 

राजनीतिक श्रौर वित्तीय नियत्रशा : ससदू, कार्यपरालिका का निरीक्षण एव 
नियत्रर करतो है । कार्ययालिका सखद्‌ के प्रति उत्तरदायी है । संसद को कार्मे- 
पालिका के इतकार्यों की जानकारी प्राप्त करने श्रौर उनकी श्रालोचना करने का 
अमीमित प्रधिकार प्राप्त है । यह कहा गया है कि “ससदीय गस्थाप्रों का लक्ष्य ऐसी 
मेशक्त कार्यकारिणी है जिस पर जतता के प्रतिनिधि ग्दा इप्टि रसें, उत्की झ्रालो- 
चुना करते रहे श्र जो उनके सतत्‌ नियत्रगा में रहे”? भारतीय संविधान में भी 
(एक) मत्रीपरिषद्‌ ((0ए7५॥ ० शता।७०५) के ससद्‌ के निर्वाचित सदन के प्रति 
मामुहिक दायित्व (006९८६९८ ॥6५9000580॥॥9) श्रौर (दो) बजट पर समद्‌ के 
तिय्यण का उपबन्ध है ।* 

भारतीय यायेधान के अन्तगंत कार्यवालिका झ्ौर संसद के बीच सम्बन्ध 
सामजस्यपूर्णा है, परस्पर बिरोधों नहीं । समसद्‌ कार्यपलिका के दिम-प्रतिदिग के 
प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप्र नहीं करती ग्रौर कार्यप्रालिका भपने कृत्यों के लिए गधद 
के प्रति उत्तरदायी है जहाँ उसका ग्ररितित्व प्रतिदिन दाव पर रहता है । सदन किसो 
भी समय बहुमत द्वारा सरकार को अ्रपदस्थ करने का फैसला कर सबता है, भर्थात्‌ 
यदि सत्ताधारी दल सदन के बहुमत का समर्थन यो देता है तो सरदार प्रपदस्थ द्वी 
जाती है । तव कोई बाघार बताना, प्रमाण देना या भ्रौचित्य बताना प्लावश्यक नही 
होता ।* ब्रत लोक समा (4) मतरिपरिषद्‌ में अविश्यास का मूल (७003/000४०) 
प्रस्ताव पास करके, ५ (2) नीति (४0॥०५) सम्बन्धी किसी वह मामले पर सरकार 
को पराजित करके, (3) कोई स्थगन प्रस्ताव (॥0॥०७/॥८0॥ ॥007) पास 
व रके; झोर (4) श्रापूर्ति (सप्ताई ग) की स्वीकृति देने से इन्कार करके या किसी 
विचोय उपाय प्र सरकार को पराजित कर भस्‍्रपदस्थ कर सकती है ! 

ससद्‌ शासन नहीं करती, यह काम कार्यपालिका का है जिसमें गंसद्‌ के 
सदस्य भन्री के रूप मे नियुक्त होते है । झ्रतः वास्तविक कार्यपालिका मश्रिमण्डल है 
जिसका नेता प्रधानमत्री है । देश के मचानन के लिए कार्यप्रात्िका बारयत्रम भौर 
नीनियाँ तैयार करती हे निनके कार्यान्वयन पर व्यय होना श्रनिवाय है । फलस्वरूप 
सरकार के लिए सविधान के उपबन्धों के भ्रधीन प्रावरलित धभ्राय श्ौर य्यय वा 
वापिक विवरण (#॥709) ववाढाज। इाकल्याला 07 06 ९५॥99८१ ए०८८- 
2905 ०06 90040030) प्र्वात्‌ बजट, ससद्‌ के समक्ष रसना भ्रावश्यक होता ही 
तिस पर भी कार्यपालिया को झपने ऊायंत्रमों शौर नीतियों की उपादेयता के प्रनु 
सार व्यय बा स्तर निर्धारित करने भौर उसको विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रावटित 
करने की स्वतत्रता प्राप्त होती है । उसे यद गुमाव देने की पी पूरी स्वतत्रता है 
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कि व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व (०५८॥७८) किस प्रफार जुदापा जाना 
साहिए। इस प्रकार सर्च करने के मामले भ मुख्य रूप से कार्यपाल्षिका को ही पहल 
करनी पड़ती है । डिन्‍्तु सरकार कानून के अस्तगंत प्रधिकार प्राप्त किए बिना न 
तो कोई पर्च कर सकती है श्रौर न कर ही लगा सकती हैं ।१ 
कार्यंवालिका की पहल करने को शक्ति भ्रततोगत्वा इस बात पर प्राघारित 
है कि उसे शसद्‌ का समयंत्र प्राप्त हो । स्दि शखद्‌ मे सग्कार का सम्पूर्ण बहुमत 
(#050306 ॥2]079) हो तो विधान तथा कार्यप्रालिका के सभी कापों का लग- 
भाग पुरा नियत्रणा उसके हाथ में प्रा जाता है । सरदीय नियत्रण ॥0370शा/श+ 
€०7(0!) नामम्ात्र वा रह जाता है। दार्यपा लिया पर ससदीय नियभणा का 79वी 
शताब्दी का बिटिश विचार, “मदर प्राफ वालियापेट्स” (ब्रिटिश राखदू) में भी ग्रव 
मान्य नहीं है । व्यावहारिक तथ्य यह है कि लोकमभा मे प्रपने बहुमत के द्वारा भौर 
सदन को मग कर देने भौर नये चुनाय कराने की अपनी शक्ति के द्वारा सरकार 
समद्‌ पर विपत्रटा रखतो है | औैदा कि एफ स्‍न्य स्थान पर बहा गया है+- 
“प्राज राजनीति का व्यावहारिक तथ्य यह है कि बास्तजिक शक्ति अधान- 
मंत्री को पझ्लौर उसके मत्रीमण्डल को आप्त है ने कि सराद को । प्रप्रानमत्री 
लोकसभा में वहुंगत का केत द्वोठा है श्रौर सरकार का प्रमुय भो होता है। 
प्रधानमंत्री के नेतृत्व म॑ मत्रीपरिपद्‌ सरकार श्रौर विधानरण्डल, दोनो पर 
नियत्रण रखती है क्योंकि इसे ध्यापक मान्यता प्राप्त है भौर फैसले करने 
और उन्हे कार्यान्वित करने की शक्ति भौ श्राप्त है 
झौर तेमा होना भी घाहिएं । 
“प्रधानपत्री के ध्राधिकार वा सेण्डन नहीं द्ोना चाहिए क्योंकि उस स्थिति 
में मत्रीमण्टलीय सरकार बायें नही कर सती + प्राछिर प्रधानमंत्री उसकी 
घुरी है। वह दो या तीन सहयोगियों से मत्र्णा करके बार्यवाही कर सकता 
है ( यही कारण है कि मत्री मण्डल समितियों की व्यवस्था है । श्रततोगत्वा 
प्रधातमत्री ही सरकार की नीतियो के लिए ससद्‌ धौर राष्ट्र के प्रति 
जिम्मेदार है। ”? 
अशासत की निगरानी--सगद्‌ जन इच्छा का प्रतीक है । वह सीधे शासन 
नही चल्लाती | शासन से पश्रनिष्राय है सरकार द्वारा तेयार किये गये कार्यक्रमों भौर 
निर्धारित नीतियों का कार्पास्वेयन । देश की ध्राथिक श्रौर साप्ताजिक प्रगति के लिए 
विभिन्न कार्यक्रमों के प्रार्प श्रौर नीतियाँ कार्यपालिका द्वारा तैयार किये जाते है 
पभौर ससद्‌ यह सुनिश्चित करती है किये कार्यक्रम श्रोर नीतिया नन-श्राकाक्षाओं 
के समग्ररुप से भगुख्प हो । इसका कार्यान्वयन प्रशासन व्यवस्था द्वारा किया जाता 
है । प्रशासन व्यवस्था से भ्रभिश्नाय है प्रशासनिक अझबवा घिबिल सेबाएँ (0(ैवा- 
फॉधावरघ५ घग06 ९१४7 $८१५१८८४) जो बस्तुत. सस॒ई कै प्रति हिसाब देह द्वोती है + 
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नि.सन्देह मन्त्रीमण्डल के सदस्य विभिन्न मत्रासयों के प्रमुख होते है विन्तु वे विधा 
मिनी ध्रौर कार्यकारिणी के बीच वी कडी होते हैं। श्रत नीतियों के कार्यान्वयन में 
अधिवारियों का सीधा हाथ होता है, जिन्हे खामियाँ, यदि कोई हो, का स्पप्टीकररा 
करना होता है ! 

जन प्रतिनिधि सभा के रूप में ससद्‌ को इस वात की निगरानी रखनी होती 
है कि जिन कार्यक्रमों शौर नीतियों रा उसने प्रवृमोदद किया था, क्या प्रशासन ने 
उनको लागू कर प्रपने दायित्व पूरे किये ! जिस मद के लिए उसने धन स्वीवार 
किया था, क्या वह उसी मद पर खर्च किया गया ? सक्षेप में, ससद्‌ हारा प्रशासन 
की नियरानी का यही उद्देश्य है । इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रधिकारी 
इस बात का ध्यान रसकर ही काम करेंगे कि बाद में उनके काम की संसद्‌ द्वारा 
छानदीन होगी भ्रौर जो कुछ वह करते है या नहीं करते हैं उमके लिए वह उत्तर- 
दायी होगे । परन्तु साथंक छानवीन करने भौर प्रशासन के क्ृत्यो की निगरानी के 
लिए ससद्‌ के पास तकनीकी ससाधन एवं जानकारी श्रवश्य होनी चाहिए ।? 

सरकार पर निगरानी रखने के ससद्‌ के पास प्रनेक प्रक्रियागत साधन है । 
जँसे प्रश्नो के माध्यम से तथा भ्रततोपजनक उत्तर प्राप्त होने पर भाधे घण्टे की 
चर्चाएं (प५ 97 0०५७४ 4॥५८७४५०४७) उठाकर ममद्‌ प्रशासन को ध्रपनी सत्तकता 
का प्राभास करा दती है । इसी प्रकार राष्ट्रपति के प्रभिभापण पर धन्यवाद प्रस्ताव 
(४०५09 ० १॥27/.5), बजट भोौर सरकार को नोति के विशेष पहलुप्रों तथा 
विशिष्ट परिस्थितियाँ पर विचार के दौरान प्रशासनिक पुनरविलोकन (8वगाध- 
&$(480१6 7९४१८७) के महत्वपूर्ण प्रवसर प्राप्त होते हैं । इसके प्रतिरिक्त, भविलस्व- 
नीय लोकमहृत्तत के विषयों (४शाश ० ए्राहवणा 97000 ॥%[१०१७००८) सम्बन्धी 
प्रस्तावों (१॥0॥॥003) गेर-सरका रो सदस्पों के यक्त्पो (0४988 ॥४७#४श5६ ॥2५०- 
]000॥9) प्रौर प्रन्य मूल प्रस्तावों (500997ए८ :000॥५) द्वारा भी विशिष्ट 
मामलों पर चर्चा हो सकती है । उपयुक्त साधनों से सरकार पर नियत्रण रफने के 
साथ-साथ ससदीय समितियों (?श|9फ्रटवा(आ9 ००7॥(९८५) के माध्यम से भी 
सरवार पर निगरानी रखी जाती है । 

जानकारों प्राप्त करने का भश्रधिकार (फेप्टाह (० ॥॥0७) तेजी से 
बदलते इस युग में जानवारी रखना भत्यस्त महत्त्वपूर्ण है । जानवारो के भभाव 
में दोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है । हमने देखा है कि जहा 
सरकारी वार्यक्रमों भोर नीतियों के निर्माण बा दायित्व कार्यपालिका का है वहाँ, 
इन नीतियों वी जाच पनाल करना तथा वायंपालिवा पर नियत्रण (0000० 
०६८ £५८८७॥६६८) रखने का पूरक काम ससद्‌ करती है । श्स दायित्व को नियाहने 
के लिए जानकारी प्राप्त करने का भ्रधियार समद्‌ को सवमे वडी शवित है ! समद्‌ की 
इस शक्ति के भय से जहाँ सरझार के विभिन्‍न विभाग झपने कार्यों वे निष्पादन में 
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सचेत रहते हैं वहा डिभागो के प्रघारी मत्रियों को भरी उनसे यिमागों की सामियों 
को जातने में सहायता मिलती है जिससे वे झपने प्रशासन को चुस्त बनाते हैं। यी 
तो समद्‌ को पनेक प्रकार से, विभिन्‍्त खोदो से जानकारी प्राप्त होती है, परन्तु 
सरकार बयोकि जामकारों का सवसे वड़ा खोत हैं प्रत समद एंव इसब्रें सदस्यों को 
जानकारी की प्रपनी प्रावश्यझताप्रो के लिए सरकारी विमागों पर काफी निर्भर 
रहना पड़ता है । ?९ प्रह सरकारो विभागो का दायित्व है कि मागे जाने पर वे अपने 
क्रिपाकलापो के खबध में सगद को पूरी, सही-सही प्रौर सुस्पध्ट जानकारी उपलब्ध 
करायें । हा, ऐसे सामसे, जितहे बारे में जानकारी देने से राष्ट्रीय हित (30जे 
77(८7८४।) पर प्राच प्राती हो ग्रपवा देश को सुरक्षा पर भ्रतिल प्रभाव पड़ता हो, 
वे भ्रपवाद हो सकते हैं। इस प्रकार वी जानक्ञारी मत्रियो द्वारा सभा में ववतब्य 
देकर, घादश्येक् पत्र और रिपोर्ट सभा पटल पर रखकर सथवा इम्हें ससद प्रथालय मे 
रखकर उपलब्ध कराई ऊा मकक्‍ती है | सदस्य सभा में चर्चाएँ उठाने (]0 ४256 
703॥£5 ॥7 शश८ परी005९) के ज्िए इस जातकारी का प्रयोग करते हैं । 
सभा के सत्र (565$/07) के दोरात सदस्यों को जातकारों प्राप्त करने के 
प्रदसर प्रतिदिन आराप्त होते हैं। सबसे महृत्वपूर्या साधन है पश्न पूछना, जिससे 
सदस्य सीधे स्‍्वय जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पध्ट उत्तर न मिलने पर प्रगुपुरक 
ब्रश्तो (9099/६एाथा।3३५ (०८5४ए०॥$) का क्रम चतता हैं धौर प्रसन्‍्तोपजनक 
उत्तर मिलने पर ध्राघे धष्टे की चर्चा (॥94-90-00० 00505$00) उठायी 
जाती है । इस प्रकार प्रत्येक विभाग को वडो वारीकी से जाद होती है प्लोर कोई 
भरी कोना सस्द को छातदवीन से प्रछुता नहीं रहता । ग्रदस्य प्रविलम्वतीय लोक 
महत्व के विपशें पर मोखित्र उत्तर के लिए अल्य सूचना प्रश्य (5॥970 ४००० 
(२०८५००५) पूछ सबते हैं। कोई सदस्य, भध्यक्ष की पूर्व भनुमति से, भ्रदिलस्व- 
नोय लोक मंहत््व के किसी मामले की प्लोर मंत्री का ८यात दिला भकता है प्रोर 
उसस्ते प्रनुरोध कर सकता है वि वद उस मामले वर वक्‍्तब्य दे । सदस्य संदधित 
मंत्री को लिख कर भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी क्रि उन्हें प्ाव- 
श्यकता हो भौर ऐसी जानकारी धाम तौर पर दे दी जाती है 7 
विभिन्न कार्यक्रमो भौर भीतियो के कार्यान्वयन से सबधित विधिन मस्बालर्यों 
भौर उनकी भधीनसय मसस्थाधशों से सीधे जातकारी का भ्रन्य साध्यम विधिन्त 
ससदोय समितियो के प्रतिवेदन (८००१७) हैं। प्रशिक्षणाघीत विषयों के सबंध 
मे ये समितिया विस्तृत जानकारी प्राप्त करते के लिए बड़े ही पैने प्रश्न करके 
मत्रालयों एवं विधागों और सरकारी उपक्रमो (?७४७॥० एम0०४४७॥25) इत्यादि से 
विस्दृत एवं बहुमूहय जादकारी एकत्र करतो हैं । यद्दा तक कि म त्रालयों के सचियों 
पमौर प्रधिकारियों से प्रत्यक्ष श्त भो पूद्दे जाते हैं । इस अक्वाद एकत्रित जातकारी के 
प्राधार पर विचाराधीन विधयो के सबंध मे सम्रितिया अपने प्रतिवेदन अस्तुत करतो 
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हैं | प्रत: ये प्रतिविदन प्रविलम्वनीय लोक महत्त्व के मामलों पर जानकारी ब्राप्त 
करने का एक सशक्त साधन दन ग्रए हैं जिनका सदन मे दोनों पक्षों के सदस्य 
प्रसगानुसार खूब प्रयोग करते हैं । 

सरकारी साधनों के ग्रतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक दलों वे शोध एवं सदर्भ 
के लिए अपने कर्मचारी हैं, जो कि जानकारी प्राप्त करने दे; लिए प्रनिवार्य पग 
हैं । जानकारी के प्रभाव में किसी भी सस्था का सदस्य प्रपने वार्य का निष्पादन 
सही ढंग से नहीं कर सकता, संसदीय वाद-विवाद (एवगीस्याध0099 06- 
४७»०) में हिस्सा लेता तो दूसरी बात है | सूचना के महत्त्व वाले इस यूग मे प्रेस 
भ्रौर सचार माध्यमों का भ्रपना एक प्रलंग स्थान है । जन-गचार के इस माध्यमों 
में सदस्यों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है ध्रौर बे प्रशासन 
एवं सावंजनिक नीतियो सवधी मामलों से श्रवगत रहते है । 

समाचार-पत्र, जन-सचार का मुस्य साधन है। ममाचार-पन्‍्र ही जनता 
को समदीय लोक्तत्र में कार्यपोालिका श्रौर विधायिका तथा सत्तारढ दल प्लौर 
विपक्षी दल के पारस्परिक सम्बन्धों भ्रौर उनके कार्यों मे भ्रवंगत कराते हैं । 
जनता को शिक्षित करने के साथ-साथ समाचार-पत्र प्रजातम्त्र के दोपो को दूर 
करने में सहायता करते हैं । समाचार-पत्रो का यह भी दायित्व है कि वे समय-समय 
पर जनता के विचार व्यक्त करते रहे । विस्तु समाचार पत्रों के निजी विचारों को 
जनता के विचार नहीं माना जा सकता | किर भी सही स्थिति का चिधरगां करके 
समाचार-पत्र इस दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं । उनको स्वय प्रपनी श्राचरण 
संहिता (200८ ० ८०१0ए०0 का पालन करना चाहिए, सनसनीगेज बातें लिखने 
के प्रलोभन में नही प्राना चाहिए, पत्रकारिता मे राष्ट्रीय हित का बलिदान न करने 
के भ्रपने सर्वोच्च कत्तंब्य को याद रसना चाहिए । गमसदीय प्रश्नों, (03श्ाशा- 
89/9५ (९७८५४।0॥5$) प्रस्तावों (०४095) श्रौर वाद-विवाद के लिए अधिवाश 
जानकारी देनिक समाघार-पत्रो से प्राप्त होतो है और यह एक महत्त्वपूर्शो भाष्यम 
है जिस पर सदरय निर्भर करते हैं। इसके साथ-साथ, प्रेस लोगों को जानकारी 
देता रहता है कि ससद्‌ में क्या हो रहा है । इस प्रादान-प्रदान से प्रेम लोगों प्रौर 
मंसद्‌ के दोच महत्त्वपूर्ण तथा मजबूत सपर्क बनाएं रपने में समय होता है । 

समदीय प्रणाली में जानवारी वा निष्पक्ष भौर तथ्यात्मक होना शिवाय 
है | परन्तु कितना भी कहे, जन-सचार माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 
जानकारी के निहित स्वार्थों से प्रभावित जानकारों होने की शवा बनी रहेगी । 
इसी प्रकार सरकारों योतो द्वारा उपलब्ध की जाने वाली जानवाारी भी, तथ्यास्मव 
भौर सुस्पष्ट होने वे बावजूद, वभो-वभी एक तरपा या पक्षपातपूर्ण हो सकती है । 
प्रतः इन सम्भावनाप्रों से बचने के लिए समद्‌ को एक निजी मसंस्थागत ख्ोत 
(0 धवपणाओा ५००००) विकसित करना चाहिए जो स्वतंत्र जानवारी का 
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रक्षित भण्डार हो । इसके साव-साय विधिष्द प्रसार श्रक्रियाग्रों (05ल्‍९श5४०ज 
ए/००६६६६५) का विकास करने की भी प्रावश्यत॒ता है। ससद्‌ प्रत्वालय स्‍भौर इसकी 
शोध, संदर्भ, प्रलेखन तथा सूचना सेवाएं ([0797५ ए८५८३ए०क 000६7 807 
ब्ाते [8090 *टाशाएट5) इस दिया मे कार्फ कर रही हैं । ये सेवाएं सदस्यों 
के लिए उपलब्ध रहती हैं शोर उन्हे जद भी दे चाहें. निष्पण एबं बिल्कुल सगत 
जानकारी प्रविलम्व प्रौर प्राय झल्प सूचना पर सप्लाई करते है प्लौर उनकी भावी 
झावश्यकताओ का भो ध्यान रखा जाता है। विधायकृग एण चू कि बहुते व्यस्त 
ते हैं घौर उनके पास समय वहुत कम होता है प्रत जानकारों ठोक-ठीक होनी 
चाहिए, सह्िप्त, झाषानी से समझो जा सरने वाली प्रोर तुरत्त ध्योग में ताए जा 
सहने योग्य होती चाहिए । 73 
जह प्रारांक्षाप्रों का प्रतिनिधित्व करना, विशापतें ब्ययतत करना शोर परा- 
भर्श दैना सासदों को उनके निर्वाषत क्षेत्रो की जनता एक प्रटूट विश्वास के साय 
निर्वाबित कर सप्तर में भेजती है प्रत॑ वे उनके माध्यप्ष सें इस राष्द्रोप मस्च 
(४0००० ए0एण०) पर पघ्पतों प्राशाप्रो, इच्छाम्रो मोर प्रावाक्षाप्रों को प्रति+ 
फॉलित होते देखता चाहते हैं ।/ सपर की कत्यंदाहियों में सासदेरे का योगदान उनके 
निर्वाचद क्षेत्रों (0075770८४०१०५) की जनता की कठिताइयो, उनकी शिकायतों और 
उनकी भावनाप्नों, चिन्ताप्नो प्लौर निराशाप्तों की ही भभिव्यक्ति होती है) इस 
प्रकार साथदों को बाणों में छोटे-बड , भ्रमीर-गरीब सभी बी, समग्र भारत की 
एक वाणी प्रस्फुटि होती है धोर इस भ्रश्गार भारतीय समद सम्पूर्ण राष्ट्र को 
अतिनिधि सभा का स्वरूप घारण करतो है + 
संसद में जो भी फोवस्त प्रश्त उठते हैं, जिनमे उसकी चर्चापों में क्रमक 
भौर चटकौलापन धाता है उनका भ्राधार उतके तिबंचिन क्षेत्रो की जनता की 
आागाए प्रौर क्ात्ाक्षाएं ही होती हैं । वे लोग, झपने भास-परास की, भपने क्षेत्र को 
कठिनाइया, भपनी शिकायतें उन तक पह चाते हैं जो वाद-विंवांद का भ्राधार बतती 
हैं । वे दिव तो लद यये जद कि विधाव सप्डल केवक विशिष्ट बर्ग॑ (६॥८) के 
लोगो का ही निकाथ था । पध्राज लोक सभा प्रधिक्नाध्िक्त प्रतिविधि स्व॒प वाली 
बते गई है | एक धष्ययन में किए गए विश्लेषण के बतुसार- 
“भारतीय मसद बहुमुखो घारतीय समाज का दर्षण है । ससद्‌ में मारत 
के लोगों का, उनकी राजनीतिक जा्यृत्रि के सदर का, उनके सीधे-सादे 
जीवन का और उठसी समस्याप्रो, प्राशाप्रों शौर भाकाक्षाप्रो को भ्धिक 
प्रदिविध्रि स्वष्ला दिखाई देते उगा है। विशिष्ट वर्ष को राजबीदिका 
स्थाव धीरें-घीरे हवस्थ प्रामोन्मुल राजनीति लें रही है । नगरीय वकील, 
जौ छानून भौर समदीय प्रक्रिय की बारीकियो को समता था, उसका 
स्थान ग्रामीण किध्ान था राजनीतिक/मामाजिक कापेकर्त्ता ले रहा है 
जिमही प्रस्वर्जात सहज बुद्धि है और जो बढ़े पूरी वरह 
समभता है ऊफि लोगों की प्रावश्यकत्ा क्या है। झद विदेशी शिक्षा 
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प्राप्त पब्लिक या काम्वेंट स्कूलों में पढ़े उच्च मध्यम श्रेणी के नगरीय 

विशिष्ट लोगों का स्थान गाँवों के शिक्षित राधारण लोग ले रहे है ॥”१3 

सामद झौर निर्वाचक का प्रटूट सम्बन्ध है । दोनो श्रन्योन्याश्रित है। निर्वा- 
चक यदि सांसद को पशपना प्रतिनिधि बनाकर ससद्‌ में भेजते हैं, श्रपनी समस्याप्रो, 
कठिमाइयो पश्रौर शिकायतों के रूप में उन्हें सामग्री उपलब्ध कराकर संसद की 
चर्चाप्नों को जीवन्त बनवाते हैं, तो सासद्‌ भी अपने निवरचिकों को सरकार के कायं- 
क्रमो, नोतियों श्रौर उनको कार्यान्वित करने की प्रक्रिया से प्रवगत करवाते हैं । 
वे उनको ससद्‌ के कार्यकरण भौर उप्तकी भूमिका से भी श्रवगत कराते हैं। इस 
प्रकार वे प्रपने निर्वाचकों, सरकार भौर ससमद के बीच सचार का एक महत्त्वपूर्ण 
माध्यम बन जाते हैं। इस सब के लिए सासद की सूक-बूक, शिक्षा-दीक्षा, पपने 
निर्वाचन क्षेत्र से निरन्तर सम्पकं, उनकी शिकायतों, समस्याज्रों और कठिनाइयों 
को उपलब्ध विभिन्‍न प्रक्रियागत उपायों द्वारा ग्रभिव्यवत करने वी उनकी क्षमता 
की प्रहम मूमिका है । 

समद्‌ सदस्य प्रपनी सूझ-बूक से श्रपने क्षेत्र की समस्याप्रों को सवंसाधारण 
की समस्याप्रो का रूप देता है तथा प्रश्नों के माध्यम से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 
(टगायड़ू (९४४०४ १०१८८७), भल्पकालिक प्रस्ताव (5४070 एछपा/धणा 
[05:05$807) रखकर उन पर समद्‌ में चर्चाप्रों की माग करता है ! बजट पर, 
प्रनुदान चर्चाग्रो के दौरान कटोती प्रस्ताव (0७ (०१७७७) लाकर वह नागरिकों 
को वहुत सी शिकायतों को सरकार के सम्मुत शवितशाली ढ़ग से प्रस्तुत करता 
है । इस प्रकार प्रायोजित चर्चायें महत्त्वपूर्ण होती है ब्योकि उनसे पता चलता है 
कि ससद्‌ का क्‍या दृष्टिकोण है प्रोर चर्चानों मे प्रणासनिक तन्त्र (॥०0॥ा5059006 
$५७८ा)) पर लोगों के विचारो का प्रभाव प्रडता है भौर यदि ऐसा न होतो 
प्रशासन लोगो की भावनाप्रो से प्रनभिन्न रहे । इस प्रकार घर्चाए उठने से सरकार 
सतर्क हो जाती है प्रोर झपने दायित्वों (7८५००॥७७॥॥४८५) के ग्रति सचेत हो 
जाती है । इससे सरकार में घारों शोर, हर स्तर पर समद्‌ के भ्रदृश्य नियन्त्रण 
(4030 007(7०) का प्रामास होता है । यद्यपि प्रगामकों के लिए ससद्‌ द्वारा 
स्वीकृत नीतियों को यथासम्भव बेहतर में बेहतर तरीके से यार्यान्वित करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता रहतो है, तथापि सदन में व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों का उन 
पर गद्दरा प्रभाव रहता है भ्रौर उनसे उनका मार्गदर्शन होता है घौर इसी को 
सभद्‌ की मंत्रणा दात्री भूमिका (॥५४5०7७५ 7१0०) का नाम दिया जा सकता है । 

राष्ट्रीय महत्व बेः मामले सुलकाना घोर राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना 
“मु ढे-मुंढे भिम्नेमंत ” हर प्राणी का प्पना मत होता है, प्रपने विचार पोौर हित 
होते है प्रोर इस विभिन्‍न मत-मतान्तर वाले देश में ऐसा होता स्वाभाविक भी है। 
लोकतन्त्र में विभिन्‍्त मत-मतास्तरों वाले समुदाय में शक्ति के लिए सप्ष होना भी 
प्रनिवाय है । विन्तु इस टकराव को एड सावंजनिक मच (७४०79) वी०ाएग) 


सगदु का कार्यफ्रस और श्रधितार क्षेत्र-सदनों की भूमिका, विमिन्त झटप/27 


पर एकत्र होकर बातचीत के माध्यम से सुदक्काना सरल होता है । समद्‌ राष्ट्रीय 
महृत््त का एक ऐसा ही सार्वजनिक मच है जो प्रमुस् मध्यस्थता शक्ति (४५०६० 
09 7०70८) के रूप में विकसित हुच्मा है । राष्ट्रीय स्तर की कितनो ही बडी-बडी 
समस्याएं, जिनमे लगता था हि यह देश दूट के बिखर णाएगा, यहाँ वाइ-विवाद 
(0504(6) द्वारा, वरस्प्र चर्चाप्रो (0/5:758:00$) द्वारा सुलकी हैं| रामद्‌ एक 
ऐसी गयत प्रणाली के रूप में विकम्रित हुई है, जो शजितन्संघर्ष (?०शदा- 
$४ए६8।०) के लिए, राजनीतिक गतिविधि को स्पष्ट करने के लिए या परस्पर 
विरोधी भूमिकाए (05006 ॥7०८-) श्रदां करने के लिए एक वध मच बन 
जाती है प्रौर ससदीय नियम ठघा प्रक्रिय)ग्रो के कारण जहा पहले वी गरमा-गरप्ी 
झम्त में राममौताकारी ((०7७॥/809) सिद्ध हाती है । ऐसे में एक मच पर 
एकत्र होने से मन का मेल घुलता है, पक्ष-विपक्ष दोनों मे एक ही परिवार के छोसटे- 
बड़े भाई होने की भावना जन्म लेती है प्रौर दोतों ही पक्ष प्रपनी भ्रपमी भूमि- 
काए मिभाते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। टकराव के समाधान की यह 
मूमित्रा निभाते हुए सप्रदीय घस्था राष्ट्रीय एफ्ला [पिक्लाणाओं ॥ा680/09) 
लाते वाली भोर सध्यस्थका करने बालों मह़ात रारथा का काम करती है। हमारे 
प्रनेक गत-मतातरों वाले सम्राज के श्रगंग से, टकराव वा समाधान करने श्ौर एकता 
लाने वाली संप्तर की भूमिक्रा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है । 

सगद भवन का केख््रीय कक्षा से (गेल्ट्रज द्वाल) भपने प्राप में एक लघु भारत 
का प्रतिनिधित्व करती है । यहाँ देश के सभी भागों के संसद-सदस्य, चाहे उततयी 
जाति, मत, द्वोत् या धर्म कोर्ट भी हो, प्रतोषचारिक रूप से मिलते हैं और सारे 
देश को प्रभावित करने वहली समस्याझो पर व्यत्तिगेव #व से या ग्रपों में विचार 
करते हैं | इतरे राष्ट्रीय एकता छी इतनी प्रधिक भावना पैदा द्वोठी है जो श्रन्यप्र 
पैदा नही हो सकती । देखते मे प्राया है कि प्रपते को ग्रतग कहने बाले, स्थाबीय 
स्तर पर प्रपना भलग पस्तित्व चाहने याले सदस्य जब रोंद्रल हाल मे पद चते हैं 

ग "विविधता में एक्सा” का रण उतने पर चढ़ जाता है धौर पृर्ववर्ती प्रलगाव की 

भावना पीदे छूट जाती है ? वहाँ वावावरण ही ऐेया द्वोता है कि सदस्य स्वाबीय 
स्तट की सकुचित भावताप्रों को अपने-प्राप त्यायने पद बराब्य ही जता है और 
बुहुई्‌ राष्दरीय धारा मे (804९ 'विंगाण्यं $(टथगा) से अपने झ्रापक्रो राम्सि- 
लित करने के लिए प्रेरित होता हैं । 

विधि निर्माण करता भारत में विधि का शासन है श्रौर विधिननिर्माण 
विधान मण्डल का द्वामित्व है । भारत ने सविधाव के अ्रधीन, राष्ट्रीय स्तर पर 
संसर रावेचित विधायी विक्ाय (59काल्लाएट वब्झ्ण्ातत्ट छ०39) है त संब्रिधान 
की शातयी अनुसूची से संघ (धताणग) तथा समयर्ती सूडियों ((०#ल्प्थदा। धड) 

इसके लिए श्राब्रटित झनेक विपयो पर यद विधान बना सती है ।* 


28/मरमदोय प्रक्रिया 


इनके झतिरिकत्र प्रवशिष्ट शज्तियों (रि6589४397% ऐ०ए८:७) के क्षेत्र का 
भी सदिधान में उल्लेख ,कया गया है । यदि कोई वियय इस क्षेत्र में धाता है भर्याव्‌ 
जो संघ, राज्य भौर समवर्ती मूचियों में से किसो में मी नही पाता है तो संसद उस 
पर कानून बना मकक्‍ती है। राज्य सूची के विययों पर भी वेन्द्र को, बुद्ध विशेष 
परिस्थितियों में, कानून दनाने का प्रधिकार दिया गया है । 

बदिधान केवल राजनीतिक स्थिरता कायम करने के लिए ही महत्त्वपूर्ण नही 
होते, वल्कि उनका महत्त्व प्लाविकसामाजिक (5७८०० 8007०णाए) परिवर्तत 
लाकर परम्परागत विपमताग्रो प्रौर शोषण से लोगों को मुक्ति दिलाने में भी है । 
भत समाज मे, विशेषकर हमार जैव परिवर्तनशोल समाज में, सामाजिक परिवतंन 
के लिए प्राघार एवं माध्यम की व्यवस्था केवल संसद हीं कर सकती है । साम्राजिक 
विधान ($000७] [,८80५007) विक्विनिर्माएं का प्रमुख क्षेत्र हैं, ऐसा विधान 
जिमका उद्देश्य सामाजिक परिदर्तन लाना तथा प्राथिक विकश्ञास करना हो | 
सामाजिक-प्रायिक परिवर्तन (50०0-0८०0! ७७ ८78८५) को ठोस रूप देने 
के लिए वर्तमान सम्याप्नों का पुतेगंडल ऋरना होगा गौर विभिन्न सामाजिक 
शक्तियों प्ौर ग्रपो के परस्पर विरोधी हितों के बौच एक नया सतुतन लाना 
होगा । ऐसा समद द्वारा विधान बना कर ही किया जा सकता है। वास्तव मे, 
समद्‌ सामाजिक सुधार (80८७ ८०0) लाने में सदसे भागे रहो है। संविधान 
के प्रारम्भ में समर द्वारा समाज सुधार जे प्रनेझ विधान बनाए गए हैं भर्थात्‌ ऐसे 
विधान जिनमें समाज के पिछड़े, पद-दलित या परम्परागत रूप से दुग्यंवहार के 
शिकार वर्गों के लिए प्रारक्षण (ए८-८५शा०णा), सामाजिक सुरक्षा (5023 
860०४४॥५), निर्षोग्यिताप्रों के निवारण (हिप्य7053) ए [0590॥॥6%), न्यूनतम 
मजदूरी (व0।एा७॥ ४०९९७), दृद्धावस्था पेंशन, भावास भादि के रूप में गारटी 
भौर लाभो के विशेष उत्वन्‍्ध किए गए हैं । 

लगमग समी विप्रेवक (8 !]) जो कातूत दलते हैं, सरकार द्वारा लाए जाते 
हैं। पत्र, विधान बनाने के मामसे में भी कार्यपालितरा हो पहल करती है ५ यो, 
पेश किये गये विधेषक पर ससद्‌ में चर्चा होती है, पुनरोक्षण निरोक्षण के पश्चातु 
मशोघन पेश किए जाते हैं प्रोर उतको पारित छिया जाता है किन्तु मूलतः उनका 
प्रस्ताव भर प्रारूप पूर्णतया कार्यवालिका प्रोर प्रशामतिक विभागों द्वारा ही तेयार 
किया जाता है । 

“विघापी प्रस्ताव सूत्रदद्ध करते का धर्य है तरनीती स्वर पर तैयारी 
शछरना भोर विभिन्‍न स्पर्द्धी दारो तया प्राघारों मे ताममेल विठाता, यह शायं, इसझे 
स्वरूप को देखते हुए विधान मण्डद भें नहीं किया जा सकता क्योंकि तन्‍नोकी 
सामग्रो तथा प्रौरड़े, लम्बा प्रयामनिक प्रनुशय एवं विशेषता जैसे विधान के लिए 
महत्त्वयूर्ण समाधन केवल कायंपालिका को ही उपलब्ध होते हैं ।7९ 





संसद का कार्यकरण भौर अधिकार क्षेत्र-यदतों की मूमिका, विभिन्‍न दृत्य/29 


इस प्रकार सर्वेविदित हे कि विधि के निर्माण में पहल कदमों करना कार्ये- 
पालिका का ही काम है और यह स्वाशाविक भी है | क्योंकि सरकार के कार्यक्रमों, 
नीतियों के कार्याव्वयत में कठिनाइयों, भड़चनो का पनुभव कार्यप्रालिका ही को 
करना द्वोता है ओर उत क्ठिताइयो, प्रब्चन्ती को दूर करने के लिए कार्यपालिवा 
ही विधान तैयार बरती है । मदद्‌ को भूमिका विधि-निर्माण की नही बर्कि कार्य- 
पालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक्ों (8॥॥५), नियमों (8७८५) तथा विनियर्मों 
(8८४५०७४०॥५) पर विचार करन, उनव्रा पुनरोप्तस भोर निरीक्षण करबे उन्हें 
पारित करने की है । इस प्रकार ससद्‌ की भूमिका विधि-निर्माए/ (.०85907) 
बी भूमिका ने हाकर बंधीकरण (१.८2७)530009) के भूमिक़ है 


ससद के पास इतना समय भी नहों होता कि वहू विधि-तिर्भाण के ढारय॑ में 
लगे सके, दूसरी झोर विधि-निर्माण बी एक विशिष्ट तकनीक हती है, विशेषज्ञ 
समता द्वोतो है जो प्रपनो व्यस्तठाप्रा के बं।च सप्तद्‌ जे लिए ह्रप्त करमा महज 
नहीं ह्वोवा है । यो भी विधि-मि्माण में वल एक मत्या जा द्वी योगदान नही हाताः 
है | मसद्‌ ऐसे बहुत से निदयो मे से एक्है जा इस भूमिका में मायोदार है । 
विधि के बारे में प्रापुनिक विचार यह नहीं है कि यह सामान्य रूप से लागू गिए 
जौने वाले नियमी भा समूह है इत्यादि, विध एक प्रांत या (प्रोसेस) है-- एक लम्दों 
झोर जटिल प्रर्िया-जा प्रार्राम्पक सामाजिक भ्रद्वांत्तया स भारम्म द्वाठी है, फिर 
महमूस वीजान वाली पहुली भावश्यक्वाभोर कायवाही की मांग, फर नोति- 
निर्माहामों की घारणा मोर राजनीतिक शत्तियो भौर विभिन्न दवितो वाले ग्रपो की 
मूमिका, फिर विधेयक का ग्राख्प तैय।र करने वाले विधि एवं प्रस्य दिभागा की 
मूमिक्रा, फिर सत्ताधारी दल, सम्बद्ध मन्‍्त्रा झौर मस्त्रमण्डल, ससदद्‌ के खदना भोर 
उनकी समितियों और किर राष्ट्रपति को भूमिका, झौर फिर नियम तेया वितियम 
बनाया जाना, फिर प्रशासन द्वारा वास्तविक तियान्वयन भौर, जिवाद को स्थिति 
में, न्यायालयों द्वारा व्याख्या प्रोर न्याय पुनविलोरन (00)038 छे८शाटऋ) । 
भ्रस्पेक भ्रवर॒था मे वास्तव म॑ वाध बा निमाण होता जावा है भोर उममे रूपभेद 
होता रहता दै / इस अकार मदद नही कहा जा सकता कि विधि-निर्माण का कार्य 
व्यक्तियों का काई एक निवराय या राज्य का कोइ एक घग करता है , राज्य के 
तीनो. प्र ग-कॉर्यपरालिका ६६३८८७७५८ , विधानमण्डल ए.द्टाआं20ए7८/ झौर 
स्यायपालितवा (3४०७८३१७), भिनबर विधान निम्राए की भूमिका निभ्नात है ।॥ 7? 


सिधायों, मूमिक्य ((७०४०4॥948०99) 8१०१६) (स्रविधान से सशोधन करता)- 
मारतोय सदिधाव ये सबद को यह प्रधिकार दिया यया है कि वह संविधान में की 
सशोधन रूर सकती है । यहाँ तक कि स्विथान के सशोच्ने (#फाव्फ्रवधादए) की 
जो प्रक्रिया (४0८०६५) है उसको भी सशोधित इरस कली है । 8 संदिधान जनता 
के लिए है प्रौर संविधान में सशोधद भो लोगो की बढ़तों हुई प्राकाझ्ाद्रों के प्रलु 
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रूप ही किया जाता है। सविधान में मशोधन करने के लिए विधेयक (छ॥॥) ससतर्‌ 
के किसी भी सदन में प्रस्तुत (]97060८८) किया जा सकता है । यह प्निवायं है 
कि सविधान में सशोधन करने वाला विधेयक ससद्‌ के दोनो सदनो द्वारा पारित 
किया जाना चाहिए । समद्‌ द्वारा संविधान के उपबन्धों में सशोधन विशेष बहुमत 
से किया था सकता है, श्र्यात्‌ प्रत्येक मदन की कुल सदम्य सस्या के बहुमत द्वारा 
तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदम्यो के कम से कम दो-तिहाई बहुमत 
द्वारा । कुछ मामलों मे ही भ्रर्यात्‌ सातवी अनुसूची को सूचियों, ससद्‌ में राज्यों के 
प्रतिनिधित्व, भ्रनुच्छेद 368 प्रादि से मबधित उपबन्ध, ससद्‌ के प्रत्येक सदन 
(स्००६८) द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से सशोधन विधेयक पास किए जाने के 
पश्चात्‌ कम से कम प्राधे राज्यो के विधान मण्डलो द्वारा उनके भनुसमर्थन 
(»#97०४७)) की श्रावश्यकता होती है | संविधान संशोधन विधेयक को विधिवत 
रूप से पास भ्रथवा धनुसमथित किए जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए 
जाने पर उसे उस पर भपनी पनुमति प्रदात करनी पड़ती हैं भौर राष्ट्रपति के पाप 
प्रपनी प्रतुमात रोकने या विधेयक वर पुनविचार के लिए उसे सदन को लोटाने 
का कोई विवत्प (#॥0७॥७॥६८) नही है जैसे कि साधारण विधेयकों के मामले 
में होता है।!? ससद्‌ सामान्य कानून पास करके संविधान में संशोधन 
किए बिना उसके बुछ उपयधों में परिवर्तन कर सकती है या उनके प्रवर्तेन को 
निष्प्रभावी (87070०)) बना सकती हे! ऐसे संशोधन फ्रो किमी भी प्राघार पर 
किसी भी न्यायालय में चुनोती नहीं दी जा सकती. यदि उसमे संविधान मे मूल 
तत्वों (899० 77॥700939) में परिवेतेत या उनका हनन्‌ नहीं झोता । 

]950 से 972 तक की श्रवधि के दौरान,मूल प्रधिकारों (70॥09- 
॥0९79 २800$) में सशोघन कर सबने का प्रश्न तीन प्रलग-प्रतग मामलों में 
उच्चतम-म्पायातय के समक्ष आया, श्रर्षात्‌ शकरो प्रसाद बनाम भारतों सघ, २९ 
सज्जन सिह बनाम राजस्थान राज्य, २! श्लौर गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 2 
गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय का फंसला होने त्तक, विधि इस 
प्रकार थी : 

(एक) सविधान संशोधन अधिनियम साधारण विधि नहीं होता भौर उसे संसद 
द्वारा साधारण विधायी शक्तियों के बजाय श्रपनी सविधायी शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए पाम किया जाता है। संविधायोी शक्ति "यमद” में ही 
निद्वित होने के कारण संविधान में सशोधन के प्रयोगना कोई पृथक्‌ 
सविधायी निवाय नही है । 

(दो) सशोधन करने की शक्ति पर कोई निवंन्धन नदी है, भ्र्षात्‌ संविधान का 
कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिससे संशोधन न किया जा सकता हो । 
अनुच्छेद 368 पूर्णतया सामान्य है भौर उसके द्वारा समद्‌ को संविधान में 
संशोधन करने फी शक्ति श्राप्त है प्रोर ऐसी शक्ति बिना किसी प्रषवाद के है । 





मगद का का्यकरण श्र श्रधिकार श्षेत्र-सदसों की भूसिका, विभिन्‍न कृत्य/3/ 


(नौन) संविधान (साग 3) के भ्रधीन जिन घूल प्रधिकारों की गरारटी दी गई है के 
राविधाड में सशाधन करने की खतद्‌ की शक्ति के अध्यायीन हैं । 
गोलक नाथ के मामले में यू ऐतिहाशिव विर्णय दिया गया या कि मूल 
प्रघिकारों सबधी परिच्छेद गव्धघिन में एक प्रद्धितीय स्थान रखता है मूल भप्रषि- 
कारों ([004५0६79] |२ह"5) को यविधाव में बीजातीत तथा स्थायी स्थान 
दिया गया है प्लोर उनका उल्लघन नहीं हो रकता प्रौर सामान्य विधायी शक्ति 
([८9789॥0८ ॥"0 ८३) प्राप्त वॉर्यपा लित्रा द्वारा उनका प्रतिब्रमणा नहीं किया 
जा भकता ! 
गोलक नाथ मामले के पश्चात्‌ हुए सशोधन को वेधता को केश्वानन्द 
भारतों घताम केरल सरकार? के मुऊदम मे चुनोतो दी गई । उच्चतम न्यायावय 
की सम्पूर्ण पीठ (५४४०७ एजजएक) ने इग पर विचार किया और वहुमत में गो लक - 
बाप के मामले मे प्रपने पूर्ष निरोपत को रदेद किया परस्तु साथ ही यह भो विर्णय 
दिया हि भनुच्छेद 398 समद्‌ का वह अनुमति जही देता हि वह राजिधान के मूल 
स्वरूप के प्राधारभूत ढाचे (9950० $॥79५970) में परिवर्तन कर सके । परन्तु 
म्रल वांचा बया है इसकी स्पष्ट स्याप्या नढ़ी को गई प्रौर यह एक खुल्ता प्रश्न 
रहा ॥ १ $' 
क्रैशवातर्द के सामले में इस फंसते के वाद सप्द क्री संशोधन वी 
शक्तियों की “मूल तत्व" की सीमा का प्रभाव कम करने के लिए साविधान (42वा 
संशोधन) भ्रधिनियम, 97७6 द्वारा पनुच्चेद 368 से यप्टर (4) तथा (5) सरिसितित 
कर दिए गश्‌ । उपराज्त खाण्डो में ऊह्या गया है कि (७) प्रतुच्छेद 308 () के 
प्रधीन मंविधान की सशापन गरक्ति (हैक्रलाजाबला। एक्ट), जो एक "सर्विधावी 
गक्ति  ((०55$७६७८०९ ०४७८४) है, की स्पस्ट श्रयवा प्रन्तनिहित कोई भी सीमाएं 
नही है प्रोर कि (ये) इसविए विसी सी सौवान सशोपन अधिनियम का किसी 
भी आधार पर न्यायिक पुनररविलाकद (20408॥ 7९८९४८७) नहीं किया जा 
गकता । परातु उच्चतम न्‍्यायाचव (5फर्ञाध्या८ (०४४) द्वारा सम्द (4) दबा (5) 
को श्त्प कटार देकर सिनरदा सिहुस्स बनाम भारतोय संघ के सामले में मूल ढाचे के 
मिद्धान्त के ागू होने की बात की फिर पृथ्टि की रैई, गैर +उपया श्राघार यह थार 
कि हुस सगोपन द्वारा न्यायिक युन राविजोकन को प्रूर्णंतथा समाप्त ' [किया जा रहा 
था जो गाविपात का “सूख तत्त्व” था। रत डे 
कैशयानर्द के सामते से, न्यायाधीश सीकर्री ने संबिधान के मूल तत्त्वों को 
इस श्रकार सारसीवद्ध करने का प्रयास किया था--**ै रा 
(दुक) सजिबए्ट करी सररोन्सता पा 
(दो) गरानवात्सक और लोक्षतवात्मक शासन प्रशरली 
(तीन) सबिधात का घमंनिरफ्रेक्ष स्वल्‍ूप । 
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(चार) शक्तियो का पृथक्‍्करणा, और । 

(पाच) संविधान का सधीय स्वरूप । 

उसी मामले मे, न्यायाधीश हेगड़े भोर न्यायाधीश मुखर्जी ने भारत की प्रमु- 
सत्ता एवं एकता, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लोवःतस्त्रात्मद स्वरूप झ्रौर व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता को सविधान के मूल ढाचे के तत्त्वों मे जोड दिया । उनका विश्वास 
था कि कल्याणकारी राज्य श्रौर समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए 
जनादेश को समाप्त करने की शक्ति ससद्‌ को प्राप्त सही है | 7? न्यायाधीश खन्‍ना 
ने भी कहा कि ससद्‌ हमारी लाकतम्त्रात्मक सरबाार फो तानाशाही सरकार में या 
वशागत राजतन्त्र भे नहीं बदल सकती, न ही लोक सभा शौर राज्य सभा का उत्सा- 
दन कारने की प्रमुमति है। इसी प्रकार राज्य का धमंनिरपेक्ष स्वरूप समाप्त नहीं 
किया जा सकता (7? 

इन्दिर। गाँधो बनाम राज नारायण के मामले में स्यायाधीश चन्द्रचूड ने 
निम्न तत्वों को संविधान के मूल ढाचे के मूल तत्त्व पाया “78 

(एक) प्रमुसत्ता सम्पर्क लोकतन्‍्त्रात्मक गणराज्य ($0१८९ह॥ िशा0- 

0:8000 7२९८[७४७)॥०) के रूप में भारत : 

(दो) दर्जे भ्रोर भवसर की समानता (एकएथा।ए ० 8405 ञ0 

90|ाणाए्ग) : 

(तीन) घमंनिरपेक्षता (5०८७।७॥६४) और भ्रन्त करण की स्वतन्त्रता: प्रोर 

(चार) विधि द्वारा शासन । 

उसी न्यायाधीश ने मितरवा मिल्स छे सामले से “यसद की सशोधी 
शक्तियों” “न्थायिक पुनरविलोकन” झ्ौर “मूल अधिकारों तथा निदेशक सिद्धान्तों 
के बीच मतुलन (899॥00 एलफव्था जिातवशाद्याणओं राह5 6& [9९000९ 
ए77भं9०5)” को सविधान के मूल तत्त्वो की यूची मे जोड दिया ।2१ 


कुछ मामलो में न्यायाधीशों में मतभेद हैं कि कोई तत्त्व विशेष मल तत्त्व है 
या नहीं । उदाहरणायं, मुख्य न्यायाधीश राय ने निर्बाध एवं निष्पक्ष मिर्वाचन के 
सिद्धान्त को मूल ढचे का तत्त्व नही माना, जबकि न्यायाधीश सन्‍ना ने उसी मामले 
में इस सिद्धान्त को सविधान का मूत तत्त्व माना है ९ न्यायाधीश दद्धचूड इस 
विचार से महमत नही हुए कि सविधान की उद्देशिवा मूल ढाचे की कुन्जी है ॥8 
दूसरी भोर, न्यायाधीश वेग ने वहा कि न्यायालय सविधानिक वेधता का परीक्षण 
मुख्यतया संविधान की उद्देशिका से कर सकता है । उनया विश्वात् या कि उद्दे- 
शिका एक ऐसा मापदण्ड है जिसे सर्वधानिक संशोधनों पर भी लाग किया जा 
सकता है । इस प्रकार दम देयते हैं कि स्वय न्यायाधीशों ने भी इस बारे में कोई 
सर्वमम्मत व्यवस्था नह्ही पैदा की । 


सम्द्‌ का कार्पररर झौर मधिकार सेत्र-सदतों की भूमिका विमिन्‍त्र कृत्य/33 


पभ्रद तक सबिधान में 60 सशोधत किए जा चुके हैं। प्रौर यह ठछब कुछ 
रसद्‌ की सविधायी शक्तियों (ट9रष्छाप्रत्तण्वण 9०६75) का प्रयोग करते हर्ए 
प्रोर प्राय, स्यावात्यों के फैसलों श्ौर उनको सर्वधानिक उपबन्धों (009॥800७० 
(07० 905।४०75, को व्याम्यानों के परिणामस्वरूप पैदा हुई प्रप्रत्याशित कठि- 
नाइपो प्लौर स्थितियों का खाना करने के लिए किया ग्रया है । कभीन्‍कभी संबि- 
घाव के झागय-विशेष उपबन्धों के वीछे खविधान के निर्माताओं (स्रिद्म८५) के 
प्राशय को स्पध्ट करमे के लिए झोर गविध्राम के पाठ को स्वीकृत राष्ट्रीय लड््यों 
एवं उद्देश्यों के निहट लाने के लिए उममे मशोप्रत करता श्रावश्यक हो जाता है । 

नेतुस्व प्रदान करना समद देश के नेतुत्व का प्रशिक्षण स्थल है, इसमें दो 
राय नहीं हैं। मकती । गसद सदस्य विभि्तर खसदीय प्रक्रियाओं का अनुसरण करते 
हुए व्यवद्टा रिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं प्रोर कुशल श्रशासक्र बनते हैं। समद की 
समदोध मपितिया एवं ऐसा वायंश्षेत्र हे, जिसमे कार्य करते हुए सदस्य विशिष्ट 
सेत्रों में बिशिए जावकारी प्राप्त कर उन क्यियो के विशेषज्ञ बन जाते हैं। ऐसे 
सदस्य प्रधानमन्त्री द्वारा प्रपती सस्त्रिपरियद्‌ में शामिल क्ये जाते हैं जो बदो कुश- 
लता से धपने कुत्यों को सम्पन्न करते हैं । यह एक एंसा मन्‍्च है जहा सदस्यों को 
प्रपनी योग्यता, वायं-वुमलठा भोर तर्क शक्ति को अभिव्यक्त बरने के सुभवसर 
प्राप्त दंते है. जिनमे गसदीय प्रणाली प्रोर प्रत्रियाए सुदृढ़ बनती हैं । 
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समदीय कोकतत्र से निवचिन वेः माध्यम से ही जन-प्रतिनिश्िियों द्वारा 
विधान मेण्डल दथा ससद्‌ को गझत होता है । विधान मण्डल भौर समद ही राज्यों 
में पौर केन्द्र मे देंठ कर कानून बनाते हैं । इन्ही संदकों मे सदस्यों का बदुमय जिसे 
दल को भिलता है उस दल की सरकार बनती है मोर वह सरकार समद द्वारा 
बताए गए कानूनों के प्राघार पर शाप्तन चलाती है ! विघान समाभो प्रौर संग 
के दोनो सदनौ के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तथा 
ससद्‌ के दोतों संदनों के सदस्सो द्वारा उपरप्ट्ररति चुने जाते हैं । राष्द्रपत्षि राज्य- 
पलों झौर उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाधोणों की नियुक्ति करता है 
इस प्रशार शासन का सारा ढाका (5।:४८१ए७८) निर्वाचन के ही प्राधार यर खदा 
क्रिया जाता है, झौर इसीलिए समदीय सोक तत में नियाचन का महत्त्व सर्वोपरि है । 

निर्वाचन (£0८009) के लिए उपयुक्त तन्त्र की प्रावश्यकता होती है । 
शसविधान में सार्दमौपिवर वयस्क मताधिकार (ए॥5९५०। #0०।६ €४37५0$०) का 
झुपयरध है । ऐसे प्र्यक नागरिक को सतदान करने का पूरा प्रधिकार है जिसने 8 
यपं* था इससे प्रधिक की धापु प्रःध्त कर सी दो, चाहे उसका धर्म, जाति, लिय या 
जन्म स्पान कोर्ट भी दो । निर्वाचन मुक्त शोर निष्पक्ष हो सके यह स्वस्थ लोकतत्र 
के लिए प्रतिवा्म है / इसलिए ये एक स्वतत्त्र श्राधिरुण के प्रद्नेक्षप भौर विदेश 
के प्रधीत कराए जाते हैं । यह प्राधिकरण निर्वाचन भ्रायोग (880०५08 (एणणाएा- 
$$07) कहूलाता है ( भारत जेंसे विशरल झाकार बाते (लगभग 33 लाख वर्ग 
किलोमीटर), भारी जनसरूया थाले (अनुमानों के झनुमाद लगभग 80 करोड) और 
इतने झ्धिक मतदाताओं (४०९६८०७) वाले (करीब 50 करोड) देश में निवचित 
करता एके बहुत बडा काम है । समद के दोनो सादनों के लिए प्रौर राश्यो के 


+सर्विधाने (इकसठवाँ सशोघधत) प्धिनियप्त, 4988 हारा सताधिकार की 
आापधु 8 धर्ष को पई ॥ इसके पहले यह 2] वर्ष थी । 
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विधानमण्डलो के लिए निर्वाचकों के झतिरिक्त, निर्वाचन भ्रायोग मारत के राष्ट्रपति 
भ्रौर उपराष्द्पति के उच्च पदों के मिए भी निवर्चिन कराता है । 


निबचिन च्रायोग (छच्टएका (0प्राग्रा5०ा निर्वादन' प्ायोग मुल्य 
निर्वाचन प्रायुक्त ((तार् हाल्ण्पणा €०ग्राद्यांडआछंणाढ८८) प्रौर ऐसे प्रत्य निर्वाचन 
आायुकतों से बनता है जिनको, ससद्‌ द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबन्धों 
के भ्घीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्‍त किया जाता है| निर्वाचत प्रायोग 
उक्त सभी सस्याप्रो भौर पदो के नि्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावलो (2८८०७) 
7२0)) तैयार कराने का और उन सभो निर्वाचनों के सचालन, भ्रधीक्षण, निर्देशन 
भ्रौर तियत्रश का कारें करता है ) मुझ्य निर्वाचन प्रायुक्त के कत्तंब्यों को देखते 
हुए यह पनिवाये हो जाता है कि इस पद पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया 
जाए जिसे पर्याप्त प्रशासनिक भनुभव हो, विधि का ज्ञान हो और जो एक गणमान्य 
व्यक्ति भी हो | मुम्य निवर्चिन प्रायुक्त को उसके पद से उसी रीति से भौर उन्ही 
प्राथारों पर ही हटाया जा सबता है, जिस रीति (महाभियोग नी प्रत्रिया द्वारा 
(0:70९८५५ ०६ ]796०७०७॥८१() से स्‍घ्लौर जिन प्राघारों पर उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश को हटाया जाता है, भन्‍यथा नहीं | भायोग ((०४75४00) के सदस्यों 
की सेवा की शर्तों मे उनकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उनके लिए प्लाभकारी परिषतंन 
नहीं किए जा सकते | अन्य निर्वाचन भायुक्तों गत प्रादेशिक निर्वाचन धायृक्त 
(8०३0० 72006000 (0909759909) को मुस्य #िर्चन भायूगेत की प्िफरारिश 
पर ही पद से हटाया जा सकता है। रुन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को पस्‍्रायोग रो 
उतने प्विकारी झोर कमंचारी वन्द उपसब्ध कराने होते हैं जितने उनके कत्तेव्यों 
ठथा दायित्यों के उचित निर्वेहन के लिए प्रावश्यक हो भौर निर्बाचन सबधी कृत्यो का 
निवंद्वन करते हुए ऐसे सब भपिकारी तथा कमंचारोदृन्द निर्वाचन पश्रायोग के प्रति 
पूर्णतया उत्तरदायी होते हैं ४ 

निर्वाचन प्रायोग श्रत्येक राज्य सरकार से परामर्श करके हर एक राज्य के 
लिए वहा के एक प्रपिकारी को मुस्य निवचिन भधिकारों के रूप में नामनिदिष्ट 
(॥२००॥॥०४६९) करता है जो निर्वाचन भायोग के भ्रधोक्षण, निदेशन प्रौर नियंत्रण 
के प्रध्यपीन रहते हुए नि्वरच्चिक नामादसियों (८००० ०॥७) तँगार करके, 
उनका पुनरीक्षण (२८४।४०॥) करने भौर उनमे शुद्धिया करने के काम का पर्यवेध्षण 
(5प्फकुल*भणा) करता है तथा सभी निर्वाचनों वा भचालन करता है । इसी प्रकार 
प्रत्येक जिये के लिए एक जिला निर्वाचन प्रधियारी निद्िष्ट किया जाता है जो 
राज्य के मुस्य निर्दाचन भविकारी के भघोक्षण, निदेशन और नियभ्रण बे प्रध्यवीन 
पपते जिले में निर्वतों से सबयित सारे कायं का समन्वय तया प्रधीक्षण करता 
है 3 धाम तोर पर जिला कलकटरों या उपादुक्तों (फल्‍एफपफ ए०फ्ण्वांडडगाठटा ३) 
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को जिला निर्दाचित अधिकारी कमजद किया आता है । जिला निर्वाचन प्रविकारों 
हट एक मतदाल केंद्र (80050) के लिए एक प्रीझामीन अधिकारी (प्रेजाइडिग 
श्राफिसर) गौर मतदान अधिकारी (8००:४8 08:८7) नियुक्त करते हैं। वीठासीद 
प्रधिकारी का सावारंण कस्त ब्य मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह 
सुनिश्चित बरता होता है कि मतदान तनिर्वात गौर निष्पक्ष हो ।॥ मतदान कन्‍द्र के 
मतदान झ्रधिकारियों का यह कत्तब्य होता है कि वे ऐसे केन्द्र के पीडामीद अधिक री 
(ए7८$॥3५०४ 06८८८) को उमके इत्यों के पालन में सहायता करें।* 

निर्बाचन आयोग, दर ससदीय तथा विद्यात सभा निर्वाचत्र के (00050- 
(0७८०५०)) के लिएऑऔर राज्य सभा में क़िसी स्थान या कित्हीं स्थानों को भरने के 
लिए, राज्य सरकार के परामर्ण से, एक रिटनिंग झग्रथिज्वारी माम निर्दिष्ट (४०कां- 
086) करठों है । रिटनिंग प्रधिकारी को ऐसे मत्र कार्य करने का ग्रधिकार प्राप्त 
है जो तिवचिन विधियों के प्रनुमार लिवचित का प्रशावी रूप से सचालन करने के 
लिए झावश्यक हो ।5 

सदस्थों का निर्वाचन लोक सभा का कायंकाल थाच वर है किन्तु राष्ट्रपति 
झसका विघटत किसी समय प्रहले भी कर सकते हैं । श्रत लोक समा के लिए भाग 
चुदाव या तो लोक सभा के भर किये जाने पर कराये जाते है या जब उसको 
कार्यादधि पूरी होने वाली हो तब 7 

संविधान के उपदत्यों (८००5४४५४७०प्रढ 979५500०$) कै अपीन खसद 
को यहू शक्ति प्राप्त है कि दह सभद्‌ के पत्येक्त सदन या ज़िसी राज्य के विधान 
सइल के सदन गया प्रत्येक सदन के लिए तियाँचतों के खबय में, निर्शाचक- 
नामाब॒लिया (8९८०० &8०॥७॥ तेयार करते, तिर्वाचत क्षेत्रो का परिमीमन 
(एथापा।उध्धणा 6 (0७५5000८ए८755) करने झौर ऐसे सदव या खदतों का 
छम्पबकू गठक सुनिश्चित करने के लिए अन्य मो झावश्यक विषयों हेतु 
वियरात बना सझती है १8 म॒विधान में प्रदत इस शक्ति का झनुपालन करते हुए 
समर द्वारा खोक प्रतितिधित्व अधितियम 950 और योके ४ विनिधित्व झवितिमम, 
(ए९८०७०5 ए ॥१८०६४८४५८४८७(४६ 8०) 595] अवितियम्रित छिये गये हैं प्रोर 
निर्वाचतों का रजिस्ट्रीकरण नियम (फेल्४७८८००० ० 882८0०० हि०४४5), 7960 
और तिर्वाचनों का संचालन नियम ((०5३०४८६ 06 8६८४०८ है०)८७), 396, 
उक्त प्रधिनियमों के उप्रवन्धों के पूरक हैं। इन श्रधिनियमों भोर वियमों को श्रयव॒त 
बताने के लिए समय-समय पर आवरपकदानुसार इसमें सशोधन किए जाते हैं। 

सदस्पता के लिए भड्टेताएं (2००॥४६०४८०४५) शोर निहंताए" (बदातिकि- 
हेशन्स भोर डिस्क्गलिफिकेशन्स) - कोई व्यक्त सत्र के लिए चुने जाते के लिए 

अद्वित तभी होता है जबर-- 
(क) यह भारत का नागरिक हा 
पंख) वह राज्य सभा के स्थान के लिए कम से कमर 30 वर्ष की प्रायु का 
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भौर लोक सभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की झायु वा 
हो; भर 

(ग) वह भारत के किसी ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक हो, 
परन्तु राज्यसभा के मामले मे जिस राज्य से या सघ राज्यक्षेत्र से 
वह चुना जाता हो, उसमे निर्वाचक के रूप में पजीकृत हो । 

प्रन्य अद्ताएं ससद्‌, विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी ।९ 

सदस्य बनने के लिए कुछ ब्रनहंताएं (05403॥03000५) भी हैं । उदा- 

हरणाथं, कोई व्यक्ति ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए निरहित 
होगा, यदि -- 

(क) वह भारत सरकार के या किसी राज्य को सरकार के श्रधोन ऐसे 
पद को छोडकर जिसको धारण करने वाले का निरहित न होना 
ससद्‌ ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद घारण 
करता हो, 

(ख) वह विकृतचित्त हो (005०७॥५॥90), 

(गे) वह भनुन्मोचित दिवालिया हो (075-8878०0 ॥030)06॥/) , 

(घ) वह भारत का नागरिक न हो , 

(ड) वह ससद्‌ द्वारा बनाई गई छिसों विधि ([.8७) द्वारा या उमके 
प्रधीन निरहित कर दिया गया हो , और 

(च) वह दल-वबदलने (0«८८।०४) के प्राधार पर निरद्वित करार दिया 
गया हो ९ 

कोई व्यक्ति, यदि भारत सरकार या किसी राज्य की मरकार का मन्त्री 

है तो उमको लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाता।! उपरोशस्त 
भपेक्षतापो के प्रतिरिबत, निर्वाचन विधियों में कुछ भ्रन्य निरहिताएं भी निर्धारित 
की गई हैं । लोक प्रतिनिधित्व भ्रधिनियम (7606५ ॥१८ए7८६८शाजञ४८ #&०), 
95 के प्रधीन यदि कोई व्यक्ति भ्रन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सम्प्रदायों के 
बीच शत्रुता को बढावा देने के कारण दोप-मिद्ध शिया गया हो, या धूसत के 
अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो,या भ्रस्पृश्यता का प्रचार करने 
प्रौर उसका पालन करने के कारण दण्डित किया गया हो तो वह सदस्य 
के रूप में चुने जाने से निरहित होता है। इसके प्रतिरिक्त, किसी प्रपरा के 
कारण दोष-सिद्ध किया गया कोई व्यक्ति जिसे कम से कम दो वर्षों के लिए कारा- 
वास का देण्ड दिया गया हो, वह व्यक्ति प्रपनी रिहाई के पश्चात्‌ पा वर्षों की 
प्रवधि के लिए प्रनह॑ रहता है। भ्रप्टाचार या राज्य के प्रति-वफादारी के लिए 
बर्खास्त किया गया सरकारी कर्मचारी झ्पनों वर्सास्‍्तगी को तिथि से पा वर्षो 
की भ्रवधि के लिए प्रनहँ रहता है । 


निर्वाचन प्रोर सदनों का मठत/39 
निर्वाचन रोति 


राज्य सभा * राज्य सभा में 238 निर्दाचित स्थान हैं। राष्ट्रपति द्वारा 
खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार 2 सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाता है ! 
राज्य सत्रा भे राज्यों के (भौरहप राज्य क्षेत्रों के) प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने 
वाले स्थानों का झावटन चौथी प्रनुसूची मे इस निशित्त ग्रे तदिप्ट उपबन्धी के 
अनुसार होता है । इसके सदस्य राज्यो तथा सघ राज्य क्षेत्रों के लोगो का प्रतिनि- 
घित्व करते हैं। उनका निर्वाचन प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (छ70फुणातवणव हि९्का९5८१६३७०० 
59४९०) के भ्रमुसार एक सक्रमणोय मत ($988 श७0$/९79006 ४०९) हारा 
किया जाता है । इसका उद्देश्य अ्रल्पसल्यक समुदायों तथा दलो के लिए कुछ 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है । 7? 

राज्य सभा का विघटत ([0/5६0)७५॥००) नही होता । उम्के सदस्यों में से 
/प्रधाशक्य तिकटतम एक तिहाई, समद्‌ निमित विधि द्वारा बनाएं गए तद्विपयक 
उपवन्धों के अनुसार अत्येद्न दूसरे वर्द की समाध्ति पर यधाशीध निद्वत हो जाते 
हैं । !४ सदस्यो का कार्यकाल उस ठिधि से प्रारम्भ होता हैं जिस तिथि को सरकार 
निर्वाचित तथा नाम निर्देशित सदस्यों के नामो की घोपणा गजढ में करतो है| ?* 

राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो 
अपनी प्रदावधि की समाप्ति के पश्चात निदत हो रहे हैं, राष्ट्रपति धिवाचत भाषयोग 
द्वारा सुझाई गई तारीख को, प्रश्रियुचता ()१०५८५०४०४) जारो करके, निर्वाचिकों 
(६।५४१०४४) से राज्य सभा के सदस्यों को चुनने के लिए कहता है। परन्तु इस 
धारा के प्रधीन कोई भो प्रधितुचना उस तारीख से तीन मास से भधिक समय से 
पूर्व नही निकाली जाती जिस तारीख को निद्धत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि 
प्तमाप्त होनी हो । !९ रिटरलिंग प्रधिकारी, निर्वाचत भागोग के झनुमोदन से मतदान 
का स्थान निर्धारित भौर भ्धितू्ित करता हे । 

लोक सभा नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण 
निर्वाचन वत्रंमान सदन की भल्तित्वावधि समाप्त होने के करीब या उसके विघटत 
(0:5$090००) पर छिये जाते है । विर्वाचन श्रक्रिया लोकसभा की प्रवधि समाप्त 
होने की तारीख सेछ भाई पूर्व प्रारम्भ दो सकती है । उक्त प्रयोजन के लिए 
राष्ट्रपति, राजपत्र (02८2०५५) में अक्ाशित झधिसूचता दारा, निर्वादिन प्रायोय 
द्वारा सुमाई गई तिथि को, सब॑ संसदीय निवरचित क्षेत्रों से कहता है कि वे इस 
प्रधिनियम के उपबन्धों के प्रनुसार सदस्य विर्वाचित करें। प्रधिसूचना जारी किए 
जाने के पश्चातू, निर्वाचन आयोग (6०7०० (०ए०$500) नामाकत-पत्र 
(ऐए्ण्ापक श०७.. शँटा) दायर करने, उनकी छानबीद करने, उन्हें वापस लेने 
ध्रौर मतदान के लिए तिथिया निर्धारि करता है 7 १? विर्वाचत के लिए श्रत्येक 
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उम्मीदवार को 500 रुपये की राशि या जहा उम्मीदवार अनुसूचित साति या पनु- 
सूचित जनजाति का सदस्य है, वहाँ 250 झपये की राधि उसके नामाकन के विधि 
मान्यकरण के लिए जम्मा करानी पड़ती है । यदि वह उम्मीदवार प्रपने निर्वाचनः 
क्षेत्र मे न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत मत प्राप्त करने में श्रमफल रहता है तो बह 
राशि जब्त कर ली जाती है । !? निर्वाचन के लिए प्रत्येक भ्रम्यर्थी [8]0000॥0) 
को सविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा प्र निष्ठा की शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान 
(0ण) ठ #फिा3007) करना होता है जिम्तका प्रार्प सविधान की तीसरी 
पनुमूची भें दिया गया है । रिटनिए प्रधिकारी, नामाकन-पत्र की बधता (भा? 
0 पि०प्रां०0070  ?४एथ८7) को जाच करने के पश्चात्‌, बैध रूप से नामाकित 
उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित करता है । 

राज्यों के चुनाव क्षेत्रों स चुनाव के लिए, प्रत्येक राज्य को लोक सभा में 
स्थान दिए गए हैं। इन स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक 
राज्य को दिये गये स्थानों श्रोर उतकी जवसस्या का प्रतुपाव सभी राज्यों के 
मामले में, जहां तक व्यवहाय॑ हो, एक जैसा रहे | उसक बाद प्रत्येक राज्य को 
चुनाव क्षेत्री (00050807८४८८५) में इस प्रकार वादा गया है कि प्रत्येक चुनाव 
क्षेत्र को दिए गए स्थानों प्रौर उसकी जनसस्या का प्रनुपात सभी राज्यों के मामले 
में, जह्दा तक व्यवहायं हो, एक जैसा रहे । “जनपसम्या से प्रभिप्राय वह जनसख्या 
है जो स्थानों के नियतन से पहले की जनगणना के प्रनुमार हो और जिसके प्रॉकर्ट 
प्रकाशित हुए हों | !8 

मतदान पूरा हो जाने के पश्चात्‌ मो छी गणना ऐसी तिथि को भौर ऐसे 
समय पर होतो है जो रिटनिंग प्रधिकारी निर्धारित करे। वही परिणाम की 
घोषणा करता है भ्रौर निर्वाचन प्रायोग को पौर सम्बद्ध सदन के महासचिय को 
उसकी सूचना देता है । 

यदि यह प्रश्त उठता है कि ससद्‌ के किसी सदन का कोर्ई सदस्य सविधान 
के परनुच्छेद 02 के खड़ () में वशित किसी निरदंता (0597०॥॥०8॥०॥) से 
ग्रस्त हो गया है या नही तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय (0८८५।07) के लिए 
निर्देशित किया जाएगा भौर उसका विनिश्यय प्रन्तिम होगा : परन्तु ऐसे किसी 
प्रश्न पर विनिश्वय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रायोग की राय लेता है भौर 
ऐसी राय के प्नुसार कार्य करता है। ?१ 

सपानों का रिक्त हो ज्ञाना यदि कोई सदस्य लोक समा कया पहले से द्वी 
सदस्य है प्रोर वह राज्य समा के लिए भी निर्वाबित हो जाता है तो लोक सभा में 
उसका स्थान उस तारीख को, जिसको वह्द ऐसे चुना जाता है, रिक्त हो जाता है। 
इसी प्रकार यदि कोई सदस्य राज्य सभा का पहले से ही सदस्य है भौर वढ़ लोड 
सभा के लिए भी निर्वावित हो जाता है तो राज्य मभा में उसपा स्थान उस तारीख 


निर्वाचन भौर गदतों का गठन/4[ 


को, जिसको वह ऐसे चुका जाठा है, रित्रत हो जाता है । 5? बदि कोई सदस्य सम 
बाज्य विधानमाइद बे सदस्य बे रूप में भी खून सिया जाता है तो, ददि बह राज्य 
किधानमण्टक मे धपने स्थान से, राज्य के रहजकत्र में रोषाया के धवाशन से व 
दिलों के भीतर, त्यागंन्पत्र नहीं दे देता तो, समद छा सदस्य नहीं रहता! कोई 
संदहय, यधाश्यितरि, रण्य समा के समावति या लोड सप्मा दे अश्रष्यक्ष को संवोधित 
प्रपने हस्ताक्षर रहित लेखा द्वारा झ्पते स्थान को त्यय्ग कर सकता है, ऐमा द्वोने 
पर उससा स्यान रिक्त हो जाता है | यदि सईद के किसों संदत का कोई सदस्य 
साट दिने बी प्रवधि तक सदत की पब्रनुन्ता हें विया उमके सन्नी भ्रधिवेशनों 
($055009) में प्रनुपस्यित रहता है तो सदन उमरे सड्थान को रिक्त धोधित कर 
सकता है । है इसके ध्तिरिक्त, किसी सदस्य को सदस में भ्ररना स्थान रिक्त 
करना पड़ता है यदि (एक। घड़ साभ का ओई पद घारगा करता है , (द), उसे 
विृृतबित्त बापा ब्यक्ति धोवित कर दिंदा जाता है या नुस्पोचित दिवालिया 
(760९६८४३।६१0 ॥056060॥) घोधित कर दिया जाता है . (सीन) वह स्वेच्छ से 
किसी विदेझों राज्य बी सागरिकता प्राप्त कर लेता है , (चार) उसका तिर्वाबत 
न्यायासय द्वारा शूस्प घोषित कर दिया जाता है. पाक) वह सदन द्वारा निष्कायत 
अा प्रस्ताव स्वीहन रिए जाते वर निशोयित कर दिया जाता है, या (छ) ४ह 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपि या किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है ) £5 

दस-दइस के प्राधार पर प्नग्ति होता पिछले दिनों हमारे देग में राज- 
नोतिक दख-कदल /9८/८९१॥०9) की परम्म्या ने वढ़ा गधीर रूप धारणा कर लिया 
था | एक हो दिन ते दल-गदश (दरोश क्राधिंग) के तक के याद एव दृष्टास्त देखते 
को ग्राएं। फ्सम्वश्प बसद द्वारा ख्रत्रिणान में मझोंबन करके ॥985 में दल" 
बदल रोक विधि बताई गई । 5 दस सर्वेघातिक समोधन ओं प्रधीनत किसी राज- 
हीशिक दस का, खसद हैः या राज्य विध्वात झह्डले का कोई सादस्‍्य मदत को 
सदृस्तता में भनह (054७०॥ 9) बर दिया जाएगा झोर उसे प्रपना स्थान रिक्त 
बे रता पड़े गा 

(क) यदि उसने ऐसे राजपीतिक दल की, जिसंको वह धद्दस्थ है, सदस्यता 
स्वेच्छा मे छोड दी यथा 
यदि वह ऐसे राजनौतिक इल द्वारा अधिकृत किसी स्पॉक्ति या प्राधि 
कारों द्वारा दिए गए विदेश को उल्लंघन झरते हुए उसकी पूर्णा 
पनुजा के दिला सदत में मतदान करता हैया मतदान करने से 
विरत रहने की तारीख में परद्वह दिन के भीतर उसक्ने राजनीठिक 
दत पथवा ब्राधिदुत ब्यक्ति या आधियारी द्वारा ऐेसो कार्यशही 
था क्षमा नेहीं कर दिया जाता + 

सदल हा कोई तिर्वाचित सदेस्य, जो निर्देतीय (5५9£06०७() सदस्य के 
रझूप ये निर्वाबित हुआ है, सदत वा सदस्य होने के लिए निरहिद होगा, यदि वह 


(ख) 
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ऐसे निर्वाचन के पश्चात्‌ किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। इ्सी 
प्रकार सदन का कोई नाम निर्देशित (ए०७ा॥०९०) सदस्य, सदन का सदस्य होने 
के लिए निरहित होगा यदि बह श्पना स्थान ग्रहगा करने की तारीख से छह 
मास्त की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। 
इससे श्रभिप्रेत है कि यदि उक्त सदस्य अ्रपना स्थान ग्रहगा करने की तिथि से छह 
लाप की श्रवधि के भीतर कसी राजनीतिव दल में शामिल हो जाता है तो वह 
इस प्रकार अनह नही होगा । 

दल परिवतंन के प्राधार पर निरहंता का उपवन्ध ऐसे सदस्य पर लागू नहीं 
होता जिसके मूल राजनीतिक दल वा किसी प्रत्य राजनीतिक दल में विलय हो 
णाता है श्रौर जो यह दावा करता है कि वह भ्रौर उसके मूल राजनीतिक दल के प्रश्य 
सदस्य, ऐसे प्रन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नार राजनीतिक दल के 
सदस्य बन गए हैं; या उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है श्रौर एक पृथक समूह 
के रूप से कार्य करने का विनिश्चय किया है । विधि के अ्नुमार, दल में विभाजन 
(0!शंद्र079) हुआ ठव माना जाएगा यदि किसी विधायी दल के कम से कम एक- 
तिहाई मदस्य प्रपने मूल दल को छोड दें । मी प्रकार विलय हुप्रा तव समझा 
जायगा जब सम्बन्धित विधान-दल के कम मे कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के 
लिए भहमत हो जायें । 

कोई व्यक्ति जो लोक-मभा के प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष भ्रथवा राज्य सभा के 
उप-सभापति भ्रथवा किसी राज्य की विधान परिषद्‌ के सभापति या उप-मभाषति 
प्रथवा किही राज्य को विघान समा के प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित 
हो जाता है, वह निरहित नही होगा यदि बह ऐसे पद पर शझ्पने निर्वाचन के कारण 
प्रपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड देता है या यदि वह ऐसे पद पर न रह जाने 
के पश्चात्‌ ऐसे राजनीतिक दल में पून सम्मिलित हो जाता है । 

दल परिवर्तन के प्राधार पर निरहँता फे बारे में प्रश्वों को, यथास्यिति, 
सभापति या पभ्रध्यक्ष के विनिश्चय (00८50) के लिए निदिष्ट किया जाएगा भौर 
उमका विनिश्चय प्रन्तिम होगा । दल-बदल रोक विधि (#7॥ 0८0९॥४०॥ २७)९६) 
के प्रधीन सदस्यों को प्रनहँता से संबंधित कोई भी मामला न्‍्यायातयों के प्रधिकार- 
क्षेत्र में नही होगा । 

निर्वाचन संबंधों विवाद --निर्वाचनों के सम्बन्ध में हुए विवादों के बारे में 
निबनिन याचिकाग्रों (80९०७०॥ ए६0॥9075) पर उच्च न्यायालय में ही विषार हो 
सकता है । प्रस्यधा ऐसा उपबन्ध है कि संसद मे या फियो राज्य विधान मण्डल के 
किसी सदत के लिए हुए व्रिसी निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जाएगी। ?* ऐसी 
माथिका निवर्चित में किसी उम्मोदवार द्वारा या किसी मतदाता द्वारा, पेश को 
जा यहतो है । बाविका ऐसा स्थान भरने के लिए या निवर्चिन के दौरान कोई 
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धष्ट भाषरणा किये जाने के बगरएशा जिस पर विधिद्वारा रोक हो, भनहता के प्राधार 
पर पेश की जा धकती है । यदि प्रसिरोष सिद्ध हो जाते हैं तो उच्च न्यायालय को 
यह शक्ति प्राप्त है कि बड़ उपरोक्त किगी एक धभाधार पर सफल उम्मीदवार का 
तिर्वाचत मूल्य ग्रोधित कर दे | ?* 

यदि प्रम्यावी ('हाएणाद्व) द्वारा यह दावा किया जाता है कि उप्तको 
विधि मान्य मतो मे रो बदु-सख्या मे मत प्राप्त हुए थे भौर यदि तिर्काचित प्रध्यर्थी 
शेगे किसी अप्य भाचरणा को हे भ्पतातवा जो उसने अपनाए सो यह निर्वाचन जीत 
नहीं राक्ता था तो उच्च न्यायालय, रातुष्ट हो जाने पर, निर्वाचित भ्श्यर्थी के 
निर्वायत को पन्‍्य पोषित कर झरता है धोर ध्र्जोंदार को गम्यकश्प से निर्बाचित 
घोषित कर रबता है भौर । २० उच्च न्यायालय फे झादेश के विरुद्ध उच्चतम 
स्पायाजय में भ्पील की जा मरी है । 


॥. प्रनू 324 (१), 325 धौर 326 
2. प्रनु 324 
3. लोक प्रतितिधित्व एचिनियम, ।950, धारा 3 के झौर )3 कक 
4 लोव प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 95], धारा 26 भौर 27 
६. बही , 26 

6. बही, 2] प्रोर 24 

7. प्रनु 326, वेछिए लोक प्रतिनिधित्त प्रधिनियम, 2954, घारा ]6 
8. प्रननु 327 

9. धनु 84 झौर सोक प्रतितिधित्व अधिनियम, 95], छारा 3 शौर 4 
]0.. दसयी पझनुगूसी भौर प्रभु 02 (2) प्रौर 9। (2) 


)!.. ब्नु 02 
82.. चनु 80 और लोक प्रतितिधित्व पपिनिगस, 95!, धारा 27 (९) ब्ोर 
20 (व) 


१3. प्रनु 83 १) घोर लोक प्रतिनियि३ अधिनिष्, ५95५ छण्ण १54 
4. लौह प्रतिनिधित्व धधिनियय, 25॥, घारया 53 
)5 बही, धारा ]३ 
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वही, धारा ]4 

वह्दी, घारा 24 शोर 58 

प्रनु. 8! 

अनु 03 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, !95] घारा 69 

ब्रनु, !04 (3) झोौर (4) 

प्रनु. 59 (), 66 (), ॥02 (), !58 (।) श्ौर लोक प्रतिनिधित्व 
प्रधिनियम, !95] घारा 00 (।) 

सविधान (52वां सशोधत) प्रधिनियम, 985 झर लोक सभा (दल- 
बदल के ग्राधार पर प्रनहंता) नियम, !985, 

लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 95/, घारा 80 और 80 (क) 

वही, धारा 00 

वही, धारा 0 
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समदीय का्यंदिधि एक निरन्तर गल्मिान अक्रिया है। सोबठन्त्रोय देशों की 
ममदोय प्राप्रलियों का प्रध्ययन ररने पर ह्ञात ड्ोता है कि उन देशों मे थीरेघीरे 
समदीय धरयाती का दिक्ास हुआ । समदीय झासन बालो इशछशली में छा्ं्रलिता 
१६३८८७पं४८) घझद के प्रदधि जबाबदेह ओतों है प्रौर दिपक्ष को प्रालोचना को 
ध्यान ये रखते हुए निरोय लिये बाते हैं। भत खखदीय सरकार की मूत उकत्पता 
दही है कि स्ववन्त्र रूए में चर्चा हो खुले ध्राम आलोचना हो प्ौर उमक बाद निर्णय 
किये जायें । इस स्पवस्या के सचालन का मुझम बनाने झके लिए यह भावश्यक है 
कि बानूत ठथा विनियमो द्वारा निहिचित अविया निर्धारित की जाये जिमका पर्ो 
पक्ष पासन करें । ससदीय प्रदाली की विभिन्‍न प्रक्षियाप्रों मे माय लेने वाले सदस्यो 
के निए यह प्रतिवाय॑ हो जाता है कि वे इत नियमों, प्रध्यक्षपो८ (८४७४) से दिये 
झये निर्देशों (070८॥०४७) प्लौर रिनिष्देयों (र७।७४३५) का सीखें स्‍्ौर उनका सुचाझ 
रूप में प्रयोग करें जिछम सम्रदीप कायवाई! व्यवस्पिठ दग से सम्बल्त हो + सददीय 
प्रयाली का एक महान्‌ पुए यह है कि इसख्म सनद प्रबनी अत्रिया की सस्‍्वासो है। 
अँमा कि डाइमी ने कहां है “कसा सोक्तस्त्रास्मक देश मं सादी सखदोप प्रश्निया, 
परिषांटी पर धाघारित कानून छ प्रतिरिक्त कुछ नही, परन्यु बह सिखिठ या छपे 
हुए नियमों के रूप म हु।ती है (” 
ऐतिहासिक पुृष्छमूस--भारत म पग्राधुनिक ससदोय अकिया का प्रारम्भ 
।०53 से होठा है विभतु बष 39-4 तक इससे मामूली परिवर्तन किये ये $ 
वास्तव में महृत्त्वपूरर परिवर्तन 4924 में घाये + ससंदीय इतिहास में पहची बाट 
प्रकिया में लोकतन्त्रात्मर तत्त्यो का समादेश हुप्ला डिन्‍्तु उस शअ्किया पर सब्र 
जनरल का पूरा निपन्च्रण था + ४०2॥ में कन्द्रोय विधान मच्डल में जिस श्रक्तिया 
की स्यापनां की गयी, बह मसामूसी प्ररिदतमों हे साथ द्विटिश संसद द्वारा भारत 
स्वतन्त्रता प्रधितियम, 9५7 पास किये दाने त्तक लागू रही, परन्तु झिए भी सघ्च- 
दोये श्रक्रिया के प्रध्ययन की दुष्टि स 4924 भौर 947 के बोच को प्रवधि ऐतटि- 
हासतिक दृष्टि मे बड़ महत्व ओ प्रवां्ठि है, क्योंकि इसमे भारत के विश्वायक प्राण 
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निक प्रश्निया के ऋई तत्वों से परिचित हुए । इस प्रकार जब 947 मे, रवतन्त्रता 
अधिनियम के पास होने के वाद, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों मे परिवर्तन करने की 
शक्ति भारतीयों के हाथ मे आयी, तब उन्हें दीक-ठीक मालूम था कि उसमे वया 
दोष हैं प्रौर उनको ठोक करने के लिए कथा करना चाहिए । भारत सरकार झधिन 
नियम, )925 का पभनुबू लन (# ०५9४०) किया गया श्रौर वे सारे परिसीमत 
(]996॥075) और परिरक्षण (॥१८४८४४७।१०॥५) हटा दिये गये जिनके कारण 
भारतीयों के हाथो में शक्ति पर रोक लगायी गया थी । परिणामस्वरूप संविधान 
सभा (विधायी) की प्रक्रिया स्वतस्त्र ससद्‌ की प्रत्िया बन गई, जिसमें प्रध्यक्ष को 
पूरी शक्तिया प्राप्त हुई तथा ससदीय मामलों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप समाप्त 
क्र दिया गया । इस प्रकार भारत में नई स्थितियों श्रौर परिस्थितियों के स्‍्रनुरूप 
संसदीय प्रक्रिया का विकाप्त प्रारम्भ हुआ । नियमों में श्रनेक नयी सकल्पनाये जाड़ी 
गई यथा कार्यमन्रणा समिति (805,705५ ॥०५६307५ (७॥णा॥९८) की सिफा- 
रिश पर समय का नियतन, ध्यान प्राकर्पण की सूचनायें, प्राश्वासनों सम्बन्धी 
समिति ((०ग्राए06 00 /५४४४३॥५८५) याचिका सामति के व्यापक कृत्य, भल्प* 
का लिक चर्चाें (50070 00740॥00 3500५७0॥।७) झ्ादि । 

संविधान सभा (विधायी, के प्रक्रिया तथा कार्य-राचालन सम्बन्धी नियमों 
(०९४ 0 एछा०८८१छा८ .।0 ८००४0०७५७ 04 0७५५॥८५६) को, जो भारतीय 
सविधान लागू होने से तत्काल पूर्व प्रभावी थे, लोक सभा के प्रध्यक्ष द्वारा संविधान 
के प्रनुच्चेद 8 (2) के प्रधीन प्रदत्त शक्तियों थे निवहन में सशोधित तथा मनु 
कूलित किया गया और “लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सघालन|सम्यन्धी नियम! 
(रछा८5 0 ए70०९१७७ 204 (0॥6७८ ०॥ ॥७$॥८५५ 3॥ .0/: 590॥9) शीर्षक 
के प्रत्तगंंत ।7 भ्रप्नेल, 952 को भारत के राजपतन्न प्रमाधारण मे प्रकाशित किया 
गया । सभा की नियम समिति (0९७॥८५ (०ध॥0८८) की सिफारिशों के पाधार 
पर प्रध्यक्ष द्वारा इन नियमों भे सम्रय-्समय पर संशोधन किए गये भौर इसका 
नया सस्करण (८०॥४०७) निकाला गया भ्रव तक इसका सातवाँ सस्करण निकाला 
जा चुका है । 

नियपों का पालन मे करने से सप्रय को बर्बादी : निःसम्देह ससद्‌ जनता की 
इच्छा को प्रभिध्यक्ति का सही मच (फोरम) है । इस मन्‍्च या सही उपभोग तभी 
सम्भव है जब जन-प्रतिनिधियों को अपने उत्तरदावित्व का ज्ञान हो भौर वे स्पा के 
प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों (7५॥०७), विनियमों (२८४०७:०75) से पूर्णतः परिचित 
हो | परन्तु भाज देखने में भ्राता है कि लोकसभा प्भौर राज्य सभा, दोनो में हो, 
ऐसे मामलों पर पण्टों व्यध गवाए जाते हैं जिनया सीधा सम्बन्ध ससदीय शाराम 
प्रणाली से नही होता है । छोटे-छोटे, महत््वहोन मामलों को लेकर समय दवाया 
जाता है जो कि वडी गम्भीर बात है । यद्यपि ससद्‌ सदस्य को लोकसभा प्रधया 
राज्य सभा से झपने कार्य का करने से कोई नहीं रोक सकता है तथापि सराद्‌ का 
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अ्रधिकार प्रत्येक मदस्य के अधिकार से बड़ा है । प्रत. प्रत्यक सासद को अपना 
कार्य संसदीय प्रौचित्य की पर्यादाग्रों भौर सौमाप्रो मे रहकर करना दी श्रेयस्कर 
है । 
सदस्यों द्वारा पालनोय निफस 

जय प्रध्यक्ष गभा को संबोधित +«ने के लिए उठे तो सदस्य उसमे चुपत्नाप 
सुने । प्रगर कोई सदस्य बोल भी रहा हो तो उसे बंठ जाना चाहिए। उस समय 
किसी सदस्य को प्रपनां स्थान छोडक्न र नहीं जाना चाहिए । जब प्रध्यक्ष या अध्यक्ष 
पद पर बंठा हुप्रा कोई व्यक्ति "शान्ति-शान्ति' कह तो प्र्येक रादस्य को बैठ जाता 
चाहिए | सदस्यों को, जब सभाषति खड़ा हा, न खड हूना चाहिए, न चलना 
चाहिए, व उठकर बंठना चाहिए प्ोर जब बह बोल रहा हो तो कोई ध्यवस्था का 
भी प्राप्त (४००४ ०। 00८) नहीं उठाना चाहिए । ग्रत यदि सतद्‌ सदस्य इस 
नियम का पातन नही करता है तो पीछामीन भ्रधिकारी (0९७0॥8 0॥668) 
के लिए सभा की कायवाद्वी सामान्य ढंग स चताने आर पअनुगासत छो कायम 
रखना सम्भव नही होता । 
सभा के कार्य मे बापा दालने पर निसम्बन (90५9९४५०॥) 

यदि कोई सादश्य प्रनुशाधन भग करता है तो प्रध्यक्ष उसे नामित करता 
है । ततपश्चाव्‌ सत्ता पद्म के किसी सदस्य के प्रस्ताव पर उस्चे सदन से निल्म्बित 
करने वा प्रस्ताव पारित क्या जाता है।: विछले परावस-कालीन सत्र के दौरान 
पीठासीन प्रधिकारियों को धासद्‌ मं इस प्रकार की धार अव्यवमस्था का सामना 
करता पड़ा ) लोकसभा प्रोर राज्य सभा में पहले तीन दिन काफी शोर गुल हुआ 
जिसमें प्रध्यक्ष तो वया सदस्य भी वया कह रह थे, कियी को कुछ घुनाई नहीं पड़ा । 
दो दिन पश्चात्‌ दत्त काण्ड की परिणिति लोक सभा में विपक्ष के 68 सदस्यों के 
त्यागसत्र में हुई भोर उसका त्यागपत उसी दिन स्वीडृत घावित कर दिया गया । 
श्ग्ही परिष्वतियों में लाक सपा भ्रध्यक्ष बाध्य हुए कि नियन्त्रक श्रोर महा-लेखा- 
कार ((०्याज्पणोद्य गणप॑ ह४७॥० 0६॥००)) की रिपोर्ट पर चर्चा की भनुमतिं 
दी जाएं । इस प्रदार ससद्‌ को यह परम्परा |क महालसाकार की रिपोर्ट पर तश्री 
चर्चा हाती है जब लोक सभा-समिति उस १२ प्रपनी रिपार्ट दे दे, भंग हा गई । 
फलस्वरूप, लाके सभा मे अश्नो श्रोर प्रस्तावों बे जरिए चर्चा के नियमों प्लोर 
सध्यक्षाय निदशों (४६०४४०॥७) में व्यापक परिवतंन किए गए जिनके तहत ग्रव 
मुश्य चुनाव ग्रायुक्त, विमन्‍्प# एवं महालेखा _रीक्षक, न्यायालयों तथा ऐसी झन्‍्य 
सस्पाप्रा के प्रधिकार क्षेत्र (४०४४60000) में श्राने वाल विपयो पर सदन मे प्रश्त 
नहीं किए जा फकेंगे । 

लए नियमों के प्नन्तर्गत यदि द्विसी अस्ताव में कोई वक्तम्य उड्,त है तो 
अस्ताव पेश करते बाले सदस्य को उस वक्तब्य की सच्चाई की जिम्मेदारी लेनी 
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होगी । किसी निजी सदस्य द्वारा सदन के पटल ९] 6 रण (८ 7005८) पर रखे 
गए किसी भी दस्तावेज (00०५एछगाटय) पर चर्चा करने वाला प्रस्ताव प्रव लोक सभा 
में पेश नहीं किया जा सकेगा । 
लोव सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियम के नियम्र 86 में जोडे 
गए नए उपबधों (१२७७ छा०५६075) के श्रनुसार किसी सी ससदीय समिति के 
विचाराधीन मामलों पर चर्चा करने की माग वाला प्रस्ताव सामान्यतः स्वीकार 
नहीं किया जाएगा । प्रस्तावों में केवल ऐसे मामलों का जिक्र हो सकेगा जिनसे 
न्त्री का प्रधिकारिक मम्बन्ध है । नियम 389 के ब्रन्तर्गंत भ्रध्यक्ष द्वारा किए गए 
सशोधनों में एक नया 0 “ए” निर्देश जोडा गया है जिसके अन्तगंत किसी भी 
लेख, समाचार, व्याख्यान श्रौर सार्दजनिक सभाद्यो मे किसी ब्यक्ति की निजी राय 
के बारे में कोई प्रश्व नही किया जा सकेगा | यदि भ्रध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट है 
कि किमी प्रश्न का प्राधार तथ्यात्मक नहीं है तो उसे तामन्जूर किया जा सकेगा । 
नियम 349 में जोडे गए नए 3पबन्धों के प्नुसार कोई सदस्य सदन में नारा नहीं 
लगाएगा | भ्रध्यक्ष के प्रामन तक स्वय नहीं भा सकेगा, सदन में कोई बिल्‍ला नहीं 
लगाएगा तथा किसी भण्डे, निशान श्रयवा वस्तु का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा । 
सप्ता मे फिसी विषय को उठाने के लिए सूचना फा मह्त्य - 
समा में प्रपने मतब्य को भ्रभिव्यक्त करन, किसी जानकारी को प्राप्त करने 
एवं विसी विपय को उठाने के कई श्रवसर प्राप्त होते हैं, यथा प्रश्न, सकल्प, प्रस्ताव 
विधेयक, समोध्षत आदि के रूप में वियय को उठाथा जा सकता है । किन्तु किसी 
भी रूप में विषय को उठाने वे लिए, उसके बारे में पहले सूचना देने की प्राव- 
श्यकता होती है । नियमों के; अ्रन्तर्गत अपेक्षित प्रत्येक यूचना (9000०) लिखित रूप 
में, महासचिव को सम्बोधित होनी चाहिए । उस पर भूचना देने वाले सदस्य के 
हस्ताक्षर होने भाहिये भौर वह ग्रधियूचित घण्टो के भीतर ससद्‌ मूचना कार्यालय 
में दी जानी चाहिए ॥३ 
का के विभिन्‍न मुद्दों के लिए नियमो के श्रन्तगंत निहित मूचना (नोटिस) 
की भ्रवधि इस प्रकार है :-- 
प्रश्त . (0५७८५॥005) जब तक अध्यक्ष प्रन्यथा निर्देश न दे, प्रश्न के लिए कम से 
कम पूरे दस दिन शोर प्रधिक से प्रधिक इक्क्रीस दिन ।* 
भल्प-सूचना प्रश्न ; (5800 ॥00700 ६४८५४७०) इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूरे 
दस दिन से कम की गूचना पर पूछा जा सकता है ।* 
स्वगन प्रस्ताव (00]0एगगरा८व। 7000) इस सम्बन्ध में सूबता उस दिन को 
बेटक प्रारम्भ से पूर्व जिस दिन कि प्रस्तावे करने का विचार हो ।९ 
झ्वितम्दनीय सोक-महत्त्व के विषयों ()४३॥८४ ० फ्रा०॥8 9५७॥6 उक्घछए0708॥0०८) 
पर ध्यान दिसाता : बेंठक प्रारम्भ द्वोने से पहने, 0,0) बजे तक 7? 
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हरी सरकारी सदस्यों के प्रकहप (/५9346 302770८7% 7<:0]08०7) ; कोई गैर- 
गरकारी सदस्य जो सकरप प्ररतुत करसा चाहता हो, शलावा (दैसट) वी तारीव मे 
कम ये कस दो दिन पहले इस झाशय की सूचना देगा ।ई 
राक्ह्प (रि८५०५७०7) थे सगोधघत साकत्प प्रस्तुत किये जाने के दिन से प्रूर्व एक 
दिन ।१ 
वविधेघर (75) ऐेर प्रबारो सत्रपों के . विधेयक बो पुन स्थापित करने की 
अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावाधि एक गाय होगी ।!९ 
विधेयरों में संशोपम * विधेयक पर विधार किये जाने के दिन से तक दिन पूर्व ॥2! 
कटीती अस्ताव (९७५ #000॥5). मांग के विच्चाराधीन दित से एक दिन पूर्व 72 
झ्राप घण्टे की चर्चा उठाने के सं|न्ध में जिस दिन उतर विधय को उठाना हो उसे 
दिन से तीन दिन पूर्व 5 
प्रस्वकक्‍ासीन चर्चा (900०0 80/४०॥ 4%७५४०॥) पगूचना की कोई भवध्रि 
नहीं रखी गई ॥"। 
लोक- ८ित के किसी विधय पर चर्चा सम्प्म्धी प्राह्व (प्रतियत दित बाला अह्ताष) 
(73०-४५)-)८॥ #भ्ाए०७ ॥2044075) गृचना की ढोई भवधि कही रखी गई 5 
विशेतषञापिकार ((2४८४६०॥ ० 54686) श्रन्‍व » उध दिल की बंद्रक प्रारम्भ होने 
से पूर्व जिग दिल कि प्रश्न उदाने वा दिचार हो ।?% 
मग्त्रिपरियद में ध्रविश्यारा का प्रस्तार (१000079 ० 20-.0॥6९006 ॥॥ ९०७॥९०॥] 
०4 /४॥॥$0८४५). बैटक प्रारम्भ होने से पहले कर 
भ्रष्पध्र पा उपाध्यक्ष को पद्स्युत ,करनतें.व. सतल्‍य (र०४50)90000॥ 607 हटाआएढ। 
व 59696 ० 9०7ण)-ञ१९४४टाव।०% ४9६ ०60). इस सम्बन्ध में कोई 
शाह हव तक प्रस्तावित सही र््न्यि आएगा जग तक कि झट हौक्य को प्रह्ता- 
वित करने के प्राशय की बम गे ईम चौदह दित की गूचता हें दी गई हो ११ 
जिम सूजना (000006) के मम्बन्ध में नियमों में यद्ध बढ़ा गया है कि वह 
“द्वृटक प्रारम्ध होते मे पहले” मिलनी चाहिए, ऐसी ग्रूना बैठक प्रारम्भ होने से 
कम येक्‍मपाधा घण्टे पहल दी जाती चाद्िए । यदि ऐसी सूचना बेठक प्रारम्भ 
द्वोने से बस से कम प्राधा धष्टे पद्धति ने ग्रिखे, हो झंग्रती बंटक के लिए गूवना 
मानी जाती है 
एड ही जेंगे या विषय-वस्तु से एक सम्तावे पत्तों वी, जिदकी गूघता कई 
गंदम्यों ते श्रलग-प्रफ़ग दी हों, समेकित कर दिया जाता है भ्रौर या उस प्रश्व को 
हीह किया जाना है जिसनी सादा सबसे ध्रधिक उपयुक्त हो भौर बाकी गब संदर्स्यो 
के नाम उस पर जोड़ दिये जाते हैं| जब प्रश्नों की सत्री में कोई प्रश्न एक से 
अ्रधिक सदस्यों के सास मे छण हो, वो बढ़ प्रश्क उच सभी सदस्यों के नाप में साठा 
जाता है। जब किसी समेकित शश्व यर ज़ित सदस्यों के नाम हैं, उनमे सवहे पहला 
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सदस्य भनुपस्थित दवा तो बाकी उपस्थित सदस्यों में से कोई भी जिसके नाम उस 
गूबी में हो वह प्रश्न पूछ सकता हैँ । 

जहाँ दो या भ्रधिक सदस्य एक जंपे प्रस्ताव या एक ही विषय के सम्बन्ध 
में प्रस्तावों की प्रलग-प्रलग सूचना देते है तो ऐसे सभी सदस्यो के नाम गृहीत सूचना 
दर इकट्ठे लिसे जाते हैं। इन सदस्यों के नाम उसी प्रम में लिसे जाते हैं जिस क्रम 
मे उनकी सूचना प्राप्त हुई हो या यदि उस मामले मे बेलेट भावश्यक हो तो बैलेट 
में भाये ढरमानुसार उनके माम सूचनाप्नों पर लिखे जाते हैं। ऐसे मामले मे प्रस्ताव 
सदन में उसी क्रमानुप्तार पेश किये जाते हैं । सूची में सवसे पहले जिस सदस्य का नाम 
दर्ज होता है वह ही प्रस्ताव पेश करता है । उसकी प्नृपस्थिति में क्रम में दूसरे 
स्थान पर दर्ज सदस्य प्रस्ताव पेश करता है। इसी प्रकार विधेयकों के बारे मे भी 
जिन सदस्यों ने एक ही ज॑स विधेयक की सूचनायें दी हो, उन सब के नाम उस क्रम 
में जिसमे सूचनायें प्राप्त हुई हो, रसे जाते हैं । जिस सदस्य मे सबसे पहले सूचना 
दी हो, उसे यह प्रधिकार प्राप्त होता है कि वह विधेयक को पुर. स्थापित करने 
को प्रनुमति देने का प्रस्ताव पेश कर । 

जिस सदस्प ने किसी विधेयक को पुर. स्थापित करने की भगुमति मागने 
का प्रस्ताव रखने की गूचना दी हो, वह किसी प्रन्य रादस्य को प्रपनी घोर से यह 
प्रस्ताव रपने का प्रधिकार दे सकता है बशर्ते कि ऐसा भ्रधिकार लिखित रूप में दिया 
गया हो । परन्तु कोई सशोधन (/४९०॥0॥॥) या कटौती प्रस्ताव ((४॥070॥) 
किसी सदस्य द्वारा किसी प्न्य सदस्य को आर से पेश नहीं किया जा सकता | जब 
किसी सदस्य को भपने सशोधन या कटौती भ्रस्ताव रखने के लिए पुकारा जाता है 
भौर वह सभा में उपस्थित नही होता तो वह प्रस्ताव रपने का प्पना भबसर सो 
देता है । 

सकलपों (१०५०।७७०7॥) के मामले में किसी भग्य सदस्य को प्रधिकार देने 
की अनुमति है । प्रध्यक्ष की ग्रनुभति से कोई सदस्य किसी ऐसे सदस्य को, जिसके 
नाम में वही सकत्प कार्य-सूचा मे काफी नीचे हो, यह स्‍्रधिकार दे सकता है कि वहू 
उसकी झोर से सकत्प पेश कर राकता है । यदि सकल्प की सूचना देने वाले सदस्य 
को सदन में सकल्प रखने के लिये पुकारा जाता है भोर वह सदन में उपस्थित नहीं 
होता तो उसकी प्रोर से कोई पनन्‍्य सदस्य, जिसे उसने लिलित रूप में प्रधिकार दिया 
हो, प्रध्यक्ष की भनुमति से उस संकल्प को पेश कर सकता है ।?? 

संपावप सूचना फॉनटीनर्ेन्ट नोटिस , कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव या सवत्प 
या विधेयक की सूचना दे सकता है, जिसे वह चाहता हो कि ऐसे धन्य काये की 
समाप्ति पर लिया जाये जिस पर यह प्रस्ताव सम्ताव्य हो भोर यदि ऐसी सूघना 
प्रध्यक्ष द्वारा गृहीत कर लो जाये तो उसे का्य-गूदी में, यधार्षिति, प्रस्ताव या 
सबत्प मा विधेयक की सभाव्य सूबना शीषंक के प्रतगंत सम्मिलित किया जा 
सकता है । सदन में ऐसी सूचना को सभी लिया जा सकता है जब कार्य की वह 
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घबद निपयायों जा चुकी हो जि पर वह ऋशित हो 77 समाइय सूबताए मामा 
स्थत॒या विनियोग वचेतजों (लैएफण्एाउ.00% 8.09) के सदध में दी जाती हैं, जिन्हें 
सरकार, सइत दारा_ भनुदानो को मानो के ध्वौकपर किये जाने के बाद दयागोंद्र 
दास करवाना चाहतों हैं । 

ददि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना मे देख भब्द, दाक्याग या पइ हो, जो 
प्रतकान्‍्मिक (अआाडप्रणध्णप्आाउक अपनरोय (४४एज30:5०/३7५),. बक्गानक 
धाएपा८छ), ऋमसरत (हाष्ध्टण, फ्राइम्बरपुर्य ६*८४॥००६) या झस्यया झतदित 
हों. तो बढ सस्‍्विबक से ऐसी सूचता में परिझलित किए जाने मे पूर्द सगोधत रर 
सकता है । * यदि कोई,सदस्व कितनी एसे विघर पर चर्चा उदाना चाहता हो, जिसकी 
सूचता पहले से हो किसी अन्य मइस्य या मत्री ने दे रखो हो, उसे इस ऋाशार पर 
प्रनुमति नही दा जे ही कि वह प्राने वालो चर्चा को प्रत्यागा कर रहा है, परन्ठु यह 
ईनर्घारित करने के लिए क्षि चर्चा प्रत्य्गा के झाखार पर नियम बाह्म है या नद्ठी 
अध्यक्ष प्र्याशित विपद के सदत के मामते उचित समंदर के भीवर लाए जाने का 
ध्यान रखता है । 

सूचनाप्ों का व्यप8मत होता (.3एल्‍० ० ८०८८९०५).. सइने के मत्रादसान 
दर विधेयक पुर- स्थापित करने को झनुमति के प्रस्ताव को सूचना को छोड़ कर 
सभी लम्बित सुच्रनाए (१फडठेफपड ६०पघ८५३) ब्यपगत हो जाती हैं झौर यदि सबन्धिय 
सदस्य हसन उतर मे इस विषय को उठादा चाह वा उन्हें झपती सूचनाएं क्िर से 
देनी पहती हैं, परन्तु किसी एमे विश्रेषक को पुर स्थावित करने के लिए झनु्माति 
का प्रध्ताद रखने के लिए नयी खूचना को झावरपकता होती है, जिसके संबंध 
ने शाष्टूपति की यदान्थिति झजूरी या सिफारिश झाइग्दकु हो और पहने दी गई 
मजरी या नसिश्ारिश ब्रभाजी न सही दवा | 

+. सइस्या को भाग्स देते के ।लए बुचाता ; जो सदस्य सझा में दाद*वितराद 
क्यवां चर्चा से भाग सेना चाहता दा, बह (एक) झपने ससदी८ दस ऋथवा दुप 
के माध्यम से ऋईयक्ष का धरना माघ दे सकता है, (दो) अपते सूतदीव दस ऋंथदा 
ऊप के साध्यम के बिना झो अपता नान छोषे अच्यन्न को दे सकता है, भौर एन) 
अध्यक्ष का ध्यान आईघ्ट कई सक्षता हैं ५ कन्तु झम्मभ क्यो वाइ-विद्ाद का विमकित 
करने तया वाइ-विवाई मे भाग लेते के चलिए मदस्यों का चयन करते का प्रचिकार 
प्राप्त है । कोई की समंदस्य इस बात के लिए पा्रद्ट नहीं कर सकती कि उसे प्रवग्द 
बोचने का ऋवसर पदिय” जाये । पदक संइस्क को बोलने के तिएं झवसर अन्य करने 
देतु अव्यक्ष का घ्यान आृब्टड करना होता हैं, चाई उसने अध्यक्ष का कोर्स झय सच 
लिखा हो झबबा झरता नान झ्रपते दत अदा हु के माट्यन मे अशा हो | जद 
दे नही पुकारा मा 
दर 




















लक सदस्य ऋतते स्थात दर सा नहीं होता, ढ5 बोलने के निये न 
झक्ठा, भते दी उसे दल ग्रयवां छुप झष्वा उसने स्वद निखिंठ छव ने ऋचतन द्दे 
परनुरोध किया ही । 
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जिस क्रम में सदस्यों को बोलने हेतु प्रध्यक्षा बुलाएगा, उसका निर्धारष 
बह स्वयं करता है | कोई सदस्य यह नट्टी कह सकता कि उसको अमुक क्रम से 
बुलाया जाये | सदस्यों के चयन हेतु ससदीय दलों श्रथवा प्रुपो के ध्चेतकों द्वारा 
अध्यक्ष को वक्‍्ताओ की सूचिया दी जाती हैं ताकि एक सुविनियमित तथा सतुलित 
वाद-विवाद सुनिश्चित किया जा सके । 

सभा को संग्रोधित करने की विधि (१०४९ ०06 300805808 ०0३४०). 
जो सदस्य सभा के सामने किसी विषय के सबन्ध में कोई वात कहना चाहता हो, 
उसे प्रपने स्थान पर खड़े होकर बोलना चाहिए । उसे प्रध्यक्ष को सम्बोधित करना 
चाहिए जो सदस्य रोग या दुबंलता वे कारण प्रममर्थ हो, प्रध्यक्ष उसे प्रपने स्पान 
हर बंठ-बैठे बोलने की ग्रनुमति दे सकता है । २3 

बोतते समय सदस्य को (एक) किसी ऐसे तथ्य प्रथवा विषय का उल्लेस 
नही करना चाहिए जिस पर न्यायिक निर्य (2ए००० १०-$ ०7) लम्बित हो, 
(दो) ससद्‌ या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाही के सचालन के विषय में 
प्रप्रिय बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, (तीन) सदन के किसी निश्चय १२, उसे 
रदूद कराने के प्रस्ताव के सिवाय, कोई प्राक्षेप नहीं करना चाहिए, (चार) वाद 
विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन मे राष्ट्रपति के नाम का उपयोग नहीं करना 
चाहिए, (पाच) भ्रभिद्रोहात्मक (]76850॥90।८), राजद्रोह्ात्मक (5०0॥॥005) या 
मान हानिकारक (0८(०779/079) शब्द नहीं कहने चाहिए, (छः) प्रपने भाषण के 
प्रधिकार का प्रयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करमा 
चाहिए; (सात) उच्च प्राधिकार वाले व्यवितयों के भ्राचरण पर प्राक्षेप नहीं फरना 
चाहिए, जब तक कि उक्त चर्चा समुचित रूप स रखे गये मूल प्रस्ताव (8005 
६8904४८ ॥8/00७09) पर प्राधारित न हो; (पश्राठ) भ्रध्यक्ष पी० (0)॥9)0 की पूर्व 
अनुमति के विना लिखित भाषण नहीं पढ़ना चाहिए, डिन्‍्तु बोलते समय टिप्पण 
(नोट्स) का सहारा सिया जा सकता है । (नो) कित्तो सरकारी स्‍्धिकारी का उल्लेख 
उमका नाम लेकर नहीं करना चाहिए; (दस) सभा के किसी भरन्‍्य सदस्य के विद्द्ध 
आरोप, हित पूर्ति का लांछन लगा करके या उमकी सदुभावना पर भाषत्चि करके कोई 
व्यक्तिगत उल्लेख नहीं करना चाहिए, जब तक कि वाद-विवाद, जो स्वयं विवाद 
विपय या उससे सगत है, के प्रयोजन के लिए ऐसा करना प्रत्यावश्यक न हो; घोर 
(ग्यारह) किसी प्रन्य सदस्य का भाषण नही पढना चाहिए ? 

अ्रध्यक्ष द्वारा सम्योपन भध्यक्ष स्वय ही या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये 
जाने पर या प्राेता की जाने पर, किसी भी समय सदत में विचाराधीन विषय पर 
सदस्यों को उनके विचार कार्य में सहायता की दृष्टि से, सदन को सम्बोधित कर 
सकता है । इस प्रझार व्यक्त किये गये मत को किसी प्रकार निर्णय के रूप नही 
माना जा सकता । 24 
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सम्गपत झोर वाद-विवाद की वरिसोसा ((कएछाट बात [हावितता 
रण 0८0905) किमी प्रस्ताव के किये जाने के वाद किसौ भी समय कोई सदर्ष्य यह 
प्रस्ताव कर सकता है "कि श्रव प्रस्ताव मतदान के लिये रसा जाये” झोर यदि अध्यक्ष 
को यह प्रतीत न हो रि प्रस्ताव नियमों का दृसुपधोग है या उससे उचित वाद-विवाद 
के प्रधिकार का उल्लंघन होता है, हो वह प्रस्ताव रखता है कि “ग्रव प्रस्ताद मतदान 
के लिये रपा जाये" जब यद्॒ प्रस्ताव /कि अब प्रस्ताव मतदान के लिये रखा जाये'' 
स्वीकृत हो जाये लो उससे ध्रानुपणिक प्रस्ताव या प्रस्तावों कौ ध्रागे वाद-बिवाद के 
बिना मतदान के लिए तुरत रखा जाता है + हा, उसके पहले अध्यक्ष किसी सदस्य 
को उत्तर देते के ग्रधिकार का प्रयोग करने की भ्रतुमति दे सकता है । 7९ 

समापन प्रस्ताव किसी भो समय रखा जा सकता है। इस पर केक्लस यह 
शर्ते लागू होती है कि वदि उस समय कोई सदस्य बोल रहा हो, तो उसे भ्रपना 
भाषणा पूरा करने की झनुप्तति दी जाती है भौर यदि प्रस्तावक को वाद-विधाद के 
उत्तर वा प्रधिकार हो तो उप्तको उत्तर देते दिया जाता है । यह प्रध्यक्ष के विवेक 
पर निर्भर है हि यदि वह यह समके फ़ि पर्याप्त बाद-विवाद हो थधुका है भौर 
ऐसा प्रस्ताव रफतते का एफ्युक्त समय है तो बह उम्र अल्ताव को स्वीकार कय 
सकता है । 

जब कप्ी विधेयक वे सम्बन्ध भे किसी प्रस्ताव पर या किसी प्रन्य प्रस्ताव 
पर वाद-विवाद भ्रनुचित रूप से लम्बा हो जाये, तो प्रध्यक्ष सदन का अ्रभ्िप्राय 
जातते के बाद, यथाह्थिति, विषेषक के किसी प्रधम (998०) या मभी प्रकममो या 
प्रस्ताव पर चर्चा की समाध्ति के निये ससय-्सीसा निश्चित कर सकता है । विधेयक 
या प्रस्ताव के! किसी खास प्रकग वो पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा के 
अनुसार नियत गमय पर, यदि वाद*विवाद उससे पूर्व समाप्त न हो गया होतो 
प्रध्यक्ष विधेयक या भ्रस्ताव वे उस प्रत्नम के धम्बन्ध में सभो प्रवशिष्ट विषयो को 
निपफटाने के लिए पझावश्यक प्रस्ताव मतदाने के लिये रखता है । 20 

मत विभागम (0ए587200) यद्दि किमी मामले में सदन का मिणंय प्रपे+ 
ज्षित हो तो उम्त पर निर्णय रादस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए शअर्ताव १२ पीठाद्ीन 
प्रधिकारी द्वारा प्रश्व पूछ कर किया जाता है । वाद-विवाद समाप्त हो जाने पर 
फीठासीन भधिकारी प्रप्त को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता है जो सदस्य प्रस्ताव के 
पक्ष में हो उनसे “हाँ” प्रोर जो प्रस्ताव के विरुद्ध हो उनसे “न” कहने के लिए 
कह्टा मादा है ? एयरे एश्क्‍ल पीटगीन प्रश्चिराती बहता है, "मैं समझता हू कि 
एहुँए वा “व ययास्विति वाले जीते” । यदि पीठासीय अधिकारी के इस निर्शय 
चर कोई आपत्ति नहीं की जाती तो वह दो बार कहता है कि “हाँ” या (/न" 
ययास्थिति) वालो का बहुमत है प्रौर सदत के सम्रद्ा प्रस्तुत किया गया प्रश्त तदू- 
नुसार निर्णाव किया जाता है। परन्तु यदि पीठासीन अधिकारी की इस राय पर 
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किसी सदस्य द्वारा ग्रापत्ति की जाती है तो प्रीठामीन शभ्रधिकारी यह आदेश देता है 
कि भीतरी कक्ष (लॉबी) को सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से खानी कराया जाये। 
लगभग तीन मिनट बीत जाने पर प्रीठामीन अधिकारी दो वार भ्रस्ताव रखता है 
और यह घोषणा करता है कि उसके विचार मे “हाँ” दाले जीते हैं या कि “न! 
वाले | यदि उमकी इस प्रकार व्यक्त राय को फिर चुनौती दी जातो है, तो प्रध्यक्ष 
यह निदेश देता है कि मत या तो स्वचालित मत यत्र के माध्यम से लिये जायें या 
सदस्यों द्वारा लोक सभा चम्बर में जाकर मत डालकर । 2? जब से स्ववलित मत 
अभिलेख यत्र लगा दिया गया है तव से लॉवी में जाकर मतदान करने को प्रणाली 
प्रप्रचलित हो गई है। मशीन खराब होने पर मतदान परचियों के द्वारा कराया 
जाता है । 

प्रध्यक्ष यह सुनिश्चित करता है कि मत-विभाजन अ्रनावश्यक रूप सेन 
कराया जाये । वह निराधार कारणो से मत विभाजन के लिए को गई प्रार्थनायें 
भ्रस्वीकार कर देता है । 

सविधान के उपवन्ध के पनुमार प्रध्यक्ष या प्रध्यक्ष के रूप में कार्य करने 
वाला व्यक्ति मत विभाजन में मत नही दे सकता । उसे निणशायिक मत देने का प्रधि- 
कार प्राप्त है, परन्तु उसका प्रयोग वह तभी करता है जब किसी विषय के वक्ष मे 
या विपक्ष मे वरावर मत झायें । 78 

व्यवस्था फा प्रश्न (?०7॥/ ० 0007 व्यवस्था का प्रश्त एक प्रभाधारण 
प्रक्रिया है, जिसके उठाये जाने पर सदन की कार्यवाही निलबित हो जातो है प्रौर 
उस समय बोल रहा सदस्य भपना भाषणा रोक देता है । इसका उद्देश्य सभा का 
कार्य विनियमित करने के लिये नियमों, निदेशों तथा संविधान के उपबधो के प्रवतंन 
में प्रध्यक्ष को सहायता प्रदान करना है । यह भनिवायंतः प्रक्रिया के बारे में होना 
चाहिए झौर उस समय सभा वे समक्ष कार्य से सम्बन्धित होना चाहिए । उस दिन 
की कार्य-सूदी में पहले से सम्मिलित कार्य मदों के विन्याम से भी यह सम्दन्धित 
होना चाहिए । 

ड्यवस्था प्रश्न प्रक्रिया नियमों या सविधान के ऐसे प्रनुच्छेदों के निर्वाचन 
यथा लागू किये जाने मे सबधित होना चाहिए, जो सभा के कार्य के विनियमन से 
सवधित है और उसके माध्यम से केवल ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिए, जो कि 
प्रध्यक्ष के सज्ञान में हो । ?? 

काये ने होने को स्थिति प्रें व्यवस्था का प्रश्त नहीं हो सकता । यह उस 
समय सदन के समक्ष कार्य से ही सम्दन्धित होता चाहिए । तथापि, भ्रध्यक्ष किसी 
सदस्य को कायें को एक मंद समाप्त होने भौर दूमरी के प्रारम्भ होने के बीच वी 
प्रन्तरादधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की प्रनुम्तति दे सकता है, यदि बह सदन में 
स्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्य-विमस्यास के गम्बन्ध में दो । 
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34 तियस (॥) तथा (2) में उल्िखित शर्तों के धष्यधोन रहते हुए मोड 
मंदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा गाया है भौर अध्यक्ष यह निरणेय करता हैँ कि 
उठाया गया प्रश्न ब्यवस्था जा प्रश्न है था नही धौौर यदि वह हाोसों उग पर 
प्रध्यक्ष पता निर्णय देता है जो प्रत्तिम हाता है | व्ययस्या ध्श्ल पर किसी बाद- 
विचाद की धनुमति नहीं दो जाती, परस्तु दांद भ्रध्यक्ष उचित सम्क तो वह अपना 
निर्णप देते से पहले सदस्यों को वास खुन झकता है । व्यवस्था का प्रश्क विशेधा- 
पिता र ब्रगत नहीं क्ोहा ॥ 

सिमी सदस्य को निम्त विखित बालो बे लिये व्यवस्था को प्रश्न उठाने की 
अनुमति नहीं है 

(कब) जानकारी प्राप्त करने के लिये, या 





(शो प्रपतों स्थिति हपप्ट करने के लिये, या 
(ग) उसे समय जद वि्ी प्रस्ताव को घतदास के लिये मदन बे सामने रखा हा 
कहा हो, या 
(घ) जो बाल्पनित्र हो, या 
(४) दि मत-विभाजत प्रश्टी नहीं बजी था सुनायी नहीं पड़ी । 
डेयवर॒पा दा प्रात उठाये जाने १र सदत की कावंबाही निलम्बित द्वो जाती 
है । जिस मंदम्प ने धध्यक्ष की प्रान्मा लकर झौर पूर्व सूचना के उपरात्त व्यवस्था 
शा भ्र।न उठाया हाता है उगर सुनते के परचात्‌ प्रष्यक्ष प्रेपना निर्भय देता है । 
सश्स्पों द्वारा बाद-दिवाद में प्रयुधत थी जाते वाली भाधाएँ संविधान 
के प्रनुच्छेद (20 वे प्रतगंत सदत काओा् हिन्दी या भर ग्रेजी में बिया जाता है, 
यररु जो सदस्य इस दोनों भाषाझा से से किसी मी भाधा में प्पति विच्ाटों को 
प्रच्छी तरह मे ब्यक्त नहीं तर सकता वहू प्रध्यक्ष वी प्रतुमति से संबिधान की 
भाठयों अनुमुची में उतितिशित भाषाप्रों में से किसी भो भाषा मे सदन में भाषण 
कर सकता है ) 
सदस्य) की सुविधा डे विए सदन को अमूच्ी का्यंबाही का परालियाधेदरी 
इम्टपप्र॑ टरो द्वारा प्षग्रंजी से हिन्दी मे पौर हिन्दी से धर ग्रंजी मे साथ-साथ प्रनुवाद 
किया जाता है घौर सदस्य इन दानों भाषाधों में से किसो भाषा से लोव सभा 
अम्दर में प्रत्येक मीट पर सोगरे हुए साया क्यत स्विचों वे जरिये भौर हैड फोन 
इस्तेमाज करने सदत की यार्यवाह्ी सुन सकते है * 
लोक सधा मे प्रभप्ती, बगला, गुजराती, कल्नडइ, सलपालम, मंगढठीं, 
उड़िया, पजाबी, ससहृत, तमिल, नेलयु और उद् भाषा से हिये जाने वाले माषखों 
का सायनन्‍याप भर्रेजी तथा हिन्दी में प्रनुवाद किये जाके को भी व्यवस्था हैं । 
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सदनों के सत्र और बैठकें 
प्रामस्त्रण, कार्यक्रम, कार्यसूची, गरापूर्ति, 
स्थगन और विधटन की प्रक्रिया 


पसदू, राष्ट्रपति प्रौर दो सभाभोन्‍तोक सभा भौर राज्य सभा-से पम्रिलकर 
बनती है । प्रत्येक समा मपने-प्पने निर्धारित क्षेत्र में संविधान के प्रमुमार कार्य 
ढरती है| इसमे से राज्य सभा एक स्थाई स्पा है जिसका विघटन नहीं होता है, 
उिन्‍्तु इसके एक-विहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की प्रवध्धि के पश्चाद्‌ सेवानिदृत्त हो 
जाते हैं भौर उनके स्थान पर नए मदस्य निर्वाचित किये जाते हैं। जोक सभा वयह्क 
मताधिकार के प्राघार पर सीधे निर्वाचित लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बततों है । 
इसका विधिवत गठन प्रत्येक प्राम चुनाव के पर्चात्‌ विर्वाचन भ्रायोग द्वारा भ्रधि- 
मूचवा जारी हिए जाने पर होता है ।( यदि इसका विघटन पहले न कर दिया 
जाये, तो इसकी कायं विधि प्रपम बैठक की तारोख से शुरू होकर पांघ॒ वर्ष तक 
होती है प्रौर पक्ष वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाते के पश्चात्‌ इसका विपटन हु 
माना जाता है । इसकी प्रषम दंठक नव-निर्वादित सदरयों द्वारा घारत के संविधान 
के प्रति शपथ घपवां प्रठिज्ञान (030॥ ७ शीएफ़/॥०7) किये जाने से शुरू होती 
है । शपय था प्रतिज्ञात, इस प्रयोजन के लिए तीसरी धनुसूच्ती में दिए गए प्रारूप के 
भनुसार सी जाती है। सप्द्‌ के प्रत्येक सदस्य के लिए गह प्रानश्यक है कि वह 
झपनता स्पान ग्रहरा ररते से पहले उक्त शपथ ले या श्रतिन्ञाव (0079 छा शीत 
शा3(07] करें ।? शपय सेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात्‌ सदन में झएना रथान 
ग्रह कर लिये जाते पर हो सस्द्‌ सदस्य उन उस्मुक्तियों धप्लाएप्ाा55) तथा 
विशेषाधिकारों (2:07:8०) का अधिकारी बतता है जो सदस्यों के लिए उपलब्ध 
होते हैं। इसके पश्चात्‌ हो उसको मतदात करने धोर समद्‌ की कार्यवाहों में भाग 


सेबे का भधिकार प्राप्त होता है 


58/ससदीय प्रक्रिया 


बेठक का प्रामन्त्रण (5णशाणा णि 50065) 

राष्ट्रपति समय-समय पर ससद्‌ के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए 
आामन्वित करता है ।। प्रत्येक सत्र की ग्रन्तिम बैठक और प्रगामी सप्न की प्रथम 
बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास वा प्रन्तर नही होना चाहिए 7? छः 
मास को ग्रवधि के भीतर पग्रगले सत्र की बेठक होनी चाहिये । ग्रधिवेशन के प्रार- 
म्भ की प्रस्तावित तिथि और उसती भ्रवधि वी सूचना ससदीय काये विभाग द्वारा 
राज्य सभा शौर लोक सभा वे महासचिवों वो दी जाती है । उक्त प्रस्ताव पर राज्य 
सभा के सभावति और लोक सभा के ग्रध्यक्ष बे सहमत हो जाने पर दोनों सदनों 
के महासचिव उल्लेखित तारीख झौर समय पर सदनों को बैठक के लिए प्रामन्त्रित 
करने के लिए राष्ट्रपति के भ्रादेश प्राप्त करते है । प्रादेश प्राप्त हो जामे पर उसको 
प्रसाधारण राजपत्र में प्रधियूचित वरते हैं प्रौर तत्सम्वन्धी विज्ञप्ति जारी 
करते है तथा सत्र के लिए तिथि एवं स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य 
को प्रामत्त्रणा भेजते है (६ 
प्रस्थायी (प्रोटम) भ्रध्यक्ष (५०४० ॥४०१८०) की नियुक्ति 

लोक सभा वा विघटन (00:50]0080%9) हो जाने पर भी, प्रध्यक्ष प्रपने पद 
पर बना रहता है भौर नई लोव सभा की पहली बैठक शुरू होने से पहले तक भ्रपना 
पद रिक्त नहीं वरता । जैसे कि पहले बताया जा चुका हे, ससद्‌ के प्रत्येक सदन का 
प्रत्येक सदस्य प्रपना स्वान ग्रहए करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस 
निमित्त नियुक्त व्यक्ति के ममक्ष, तीमरी भ्रनुमूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए 
प्राषप के प्रनुस।र, शपथ लेता है या प्रतिन्राव करता है शौर उस पर भपने हस्ता- 
क्षर करता है। प्राम चुनाव के पश्चात्‌ जब लोक सभा पहली थार बैठक के लिए 
प्रामस्श्रित भी जाती है तो राष्ट्रपति लोक: सभा के किसो सदस्य यो भ्रस्थायी भ्रध्यक्ष 
(87९५ ४-?श०९वा) नियुक्त करता है । सामान्यतया लोफ सभा के भवरते वरिष्ठ 
सदस्य वो प्रस्थायी प्रश्पक्ष नियुक्त किया जाता है | भस्थायी प्रध्यक्ष सदन की 
प्रष्यक्षता करता है ताकि नये सदरय शपथ प्रादि ले सरें प्रोर भपना भध्यक्ष चुन 
सके । इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तब तक प्रपने पद पर रहता है जब तक कि प्रध्यक्ष 
का निवर्चित नही हो जाता । 
राष्ट्रपति का भ्रभिभाषण 

लोक सभा के लिए प्रत्येक भ्राम चुनाव के बाद उसके पहले सत्र प्रौर प्रत्येक 
सत्र के प्रारम्ध पर, समद्‌ मन के “ग्रेन्ट्रक हास” में एक साथ समबेत दोनों सदनों 
के सामने राष्ट्रपदि प्रभिभाषाग करते है । 





विश्व मे सबसे बर्ड लोकतम्त्र के राज्याप्यक्ष वी गरिमा वे भनुगल राष्ट्र 
पति शोभायात्रा द्वारा प्रभिभाषण्य के लिए ससद्‌ भवन पहुंचते हैं जहा मुख्य द्वार 
पर राज्य सभा केः सपापति, लोक सभा के भ्ध्यक्ष, समदीय कार्य सन्नी भौर दोनो 


संदनों के सत्र और बेठकें/59 


सदनों के महासचिव उनकी श्रगवानी करते हैं और उन्हें समारोहपूर्ण जुलूस में 
लात कालीन से सुसज्जित माएे द्वारा सेन्ट्रल हाल मे ले जाते हैं | उतके पहुँचने पर 
राष्ट्रगान होता है भ्रौर ततत्पश्चात्‌ वे अपना अभिग्मापण पढते है | उनके प्रश्चि- 
भाषण में पिछले वर्ष के दौरात सरकार द्वारा किये गये कार्यों और उपलब्धियों 
का उल्लेख होता है दया झागामी वर्ष के कार्यक्रमों एव दीतियो का विवरण दिया 
जाता है उन विधयको प्रादि का जिक्र होता है जिन्हे सरकार पुर स्थापित करना 
ग्रौर पारित करना चाहती है ५ एक प्रकार मे राष्ट्रपति का ग्रभिभाषण सरकार 
के कार्यकलापों और वत्मस्बन्धी तीतियो का कच्चा चिद्ठा द्ोता है और उप पर 
पर्ववाद प्रताव पर चर्चा के दोरात सरत मे विचार किया जाता है । प्रत्येक सदल 
में किसी सदरय द्वारा प्रस्तुत तथा श्रत्य सदस्य द्वारा अनुमोदित घन्यवाद प्रस्ताव 
पर दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अधिमापणा पर चर्चा होती है 7 अध्यक्ष की 
स्वीह्ृति में धन्यवाद प्रहताव पर सशोधन के माध्यम से उन महत्वपूर्ण बिएयो १९ 
भी चर्चा की जाती है जिनके विषय ये ग्रभिभाषणा से ब्रक्ताश ते डाला गया हो ? 
इस प्रकार बडी व्यापक चर्चा की जानी है भ्रौर जागरूफ सासदो की नजर से प्रशा- 
सन की गतिविधियों का कोई भी कोना ग्रछूता नही रहता है ) राष्ट्रीय एवं भन्त- 
राष्ट्रीय सभी मामलों पर विचार किया जानता है । किन्तु ऐसे किसी विषय को चर्चा 
का भाध्यक्ष नही बसाया जाता है जितका सारते सरकार से कोई सीधा सम्बस्ध से 
हो । स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया गया उसके 
कार्यकलार्पो भौर नीतियों को मर्सौदा हाता है, उन कार्यकछापों भ्रौर नीतियों के 
लिये सरकार जवाबदेह होती है, रू कि राष्ट्रपति । श्रव चर्चा के दोरात राष्ट्रपति 
के नाम का उल्लेख नही किग्रा जा सकता । 

चर्चा के प्रत्त मे, प्रधातमन्ती द्वारा शप्ट्रपति के भभिभाषण पर दाद 
बिवाद का उत्तर देने की परम्परा है जिसवे द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट की 
जाती है ।? तत्वश्दातु, सगोधरों को निबेशाया जाता है श्रौर पन्यवहद प्रस्ताव सदन 
के मतदान के लिए रखा जाता है | प्रतताव स्वीकृत हो जाते के बाद प्रौपधारिक 
तमावेदन द्वारा भ्रध्यक्ष की मार्फंत उसकी सूचना राष्ट्ररति को दे दी जाती है ॥१ 
अ्रष्पक्ष /उपाष्यक्ष का निर्वाचन (षटाब्लाण्ा छा 5छब्शीप्दा-04०कफुफएए? $फल्नेटथा) 

अनुच्छेद 93 कै उपबन्धी के झनुसार यह अपेक्षित है कि लोक सन्ना उन्तके 
गठन और थम बेठक के पंश्चातू, था संभव शीज्न अपने दो सदस्यों को श्रफ्ना 
श्रध्यक्ष ग्रोर उपाध्यक्ष चुने । प्रधानमन्धी या सत्व्रिमण्टल ग्रव्यक्ष/उपःध्यक्ष के निर्वाचित 
का मुक्राव लोक सभा सचिवालय को भेजता है श्र लोक सभा का महासचिव अधान 
मन्ची के सुझाव को राष्ट्रपति को भेजठा है जो निर्वाचन के लिए तिथि का अवुमोदन 
करता है । तत्मश्वात्‌ महाफचिव उस तिथि की सूचता प्रस्येक सदस्य को भेजता 


हित 


60/ममदीय प्रक्रिया 


इस प्रकार निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व कोई भी सदस्य, किसो भी समय, 
महासचिव को किसी उन्प सदस्य को सभा का प्रध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव को लिखित 
सूचता दे सकता है । इस सूचना के साथ उस सदस्य वा जिसका नाम सूचना में 
प्रस्तावित किया गया हो, यह कथन संलग्त होना चाहिए कि निर्वाचित होने पर 
बह प्रघ्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तेयार है । सामान्यतया, सत्ताघारों दल 
द्वारा चुने गये उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव को सूचना प्रधानमस्त्री द्वारा 
या समदीय कार्य मन्‍्त्री द्वारा दी जाती है । प्रस्ताव की नियमानृूवृल पायी जाने 
बाली सभी सूचताए उसो क्रम भे रखी जाती है जिस क्रमानूसार वह प्राप्त हुई 
ही ५ 

निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि को कार्य-सूच्री मे, जिस सदस्य के नाम 
मे कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है । जो प्रस्ताव 
प्रस्तुत किए जाते है और विधिवत अनुमोदित हो जाते हूँ उन्हें एक-एक करके उसी 
क्षम में रखा जाता है जिममे कि वे प्रस्तुत किए गए हों और यदि पभावश्यक हो तो 
विभाजन द्वारा निश्चित किया जाता है। ज॑से ही कोई प्रस्ताव स्वीजृत हो जाता 
है तो पीठामीन प्रधिकारी बाद के प्रस्तावों को रये दिया, धोपगा करता है कि 
स्वीदन प्रस्ताव में प्रस्यावित (श०905८०१ था (6 7000009) सदस्य सभाजा 
प्रस्यक्ष चुन लिया गया है ॥7 

उपाध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया भी वही है जेसे कि भध्यक्ष के निर्वाचन की, 
मिवाए इमके कि उपाध्यक्ष की लिव्चिन को तिथि प्रध्पक्ष नियत करता है ॥? 
भ्रध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्‍त हूं'ना 

लोक सभा क ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूपउ मे पद धारणा करने रने वाला सदस्य 
प्र4ना पद रिवत कर देगा । (क) यदि वह लोक सभा का सदस्य नहीं रहे (ख) यदि 
वह सदम्य प्रध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष का और उपाध्यक्ष हैँ तो प्रध्यक्ष को पपना 
त्यागशत्र भेज दे, प्रोर (य) यदि लोक सभा के ठत्तालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
द्वारा उसे पद से हटाने के लिए संकल्प (१८५०।०॥४०४) पारित कर दिया जाये ॥ 

ग्रस्यक्ष लोक सभा के विघटन (70550 07०) के प्रमचात्‌ भी “सभा बे 
प्रधम प्रधिवेशन के ठोक पहले” तक भ्रपने पद पर बना रहता है । 
सदनों को बंठपों 

किसी प्रधिवेशन के लिए शामन्त्रण के साथ ही. या उसके जारो होने के 
फौरन बाद प्रत्येक मदरय को बेटों के ध्रस्थायी वार्यत्रम गो छपों हुई धति भेजी 
जाती है जिसमें बताया जाता है कि सोक सभा की बेंटक विस किस दिन होगी घौर 
कौत-कौन सा कार्य (सरवारी-गर-स रका री) किया जायेगा। प्रश्नों का घाट भी 
भेजा जाता है जिसमे यह जानकारी दी जाती है कि प्रश्नों के उत्तर के सिए विभिन्न 
सत्दासयों के लिए कौत-कीन से दिन नियत डिये यये हैं । प्रश्नों की सूचना देते गे 


सदतों के सत्र भौर बेड/6६ 


सस्बन्ध में न्यारवार फवकाये दो जादी है । प्रद्धिगन (525)/07) के ब्रारस्म दवा 
सम्वन्धी विशित्र मागसो पर दल्य जानडझारी के साथन्याय उन्द सुंचता ममदीय 
समाचार (बुलेटिन) में प्रकाशित को जाती हैं । 

सदन की बैढ़के, यदि अध्यक्ष ग्रतम्या निदेश नद्मी देवा का, सामरखतया 
. 0 बच्ने मे पू ध्रारम्भ द्वोटी हैं भर बंडकों का सामम्य सममय )१.00 बरझ 
में ६ से ।390 बजे तक और !4 00 बजे से ६8 00 बडे टक होता है । 35 00 
बडे से 44 00 बजे तर का समय ्ख्याक्ष मोजन के निए छोड़ा जाता है 





कार्यभार की झघिकता के परिणामस्वरूप पनेक झदसरो पर भाजनावकाग स्थ- 
गिठ ऋर दिया जाता है गौर मदन को बंठकें देर रात ढक मी घलतो है । 


दार्यक्रम ग्रोर कार्य-मृचो 

समदौय कार्य को, मरकारों कार्य और गेँर-सरकारी कार्य नाझ मे दा मुब्द 
श्रेणियों में बाड़ा जा मब्ता है, 6 भर्याद (_%। सरकार द्वारा धारम्भ किये जाने 
बाने कार्स धोर (से) सेर्यरकारी सदस्यों द्वारा धारम्म स्दवि छान वाले कार्य, जा 
सरकारी समय मे किये जाने हैं 

प्रध्यक्ष द्वारा दिए गटर निर्देशों ([07४५0079) के विदेश के ग्रनुझार यदि 
किसी विशिष्ट भ्रवर पर प्रब्यश निर्देश न द ता समा के समझ कार्य निम्नलिखित 
क्रम में किया आवा है, दया शपद्र या ध्तिज्ञान, (02008 00 <2230०8) निधन 
सम्बन्धी उन्तेद्, (00:॥027५ एथटा८ए८८७ प्रज्ण, स्थदत प्रस्ताव (#५]०७०४0« 
गा४७५ ए70०0०7) पेज करने को प्टुमरति, विशयाध्िकार मद (87630) णा ए४४- 
॥6086) मम्बन्धों धग्य, सभा एटल पर रखे जाते दाले पत्र, राष्ट्रपति मे प्राप्त संदेणों 
ही सूचता, ध्यताक्पश सूच्ताएं, बकब्य भर वेंपक्तिक स्पप्टीकरण, समिद्ियों के 
लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव, वेश दिए जाने वाले विधेयक, लिवम उत7 के 
झधीन मामतरे, इत्योदि ॥ 

गंर सरकारी सदस्यों के कार्य, ध्र्यात विध्रेयका (829) झ्रीट खरत्पा 
(&.९५०|७६.००५$) पर प्ररप्ेक शुक्रवार के दित दा छुसे भ्ररय दिते जा प्रस्यदा दिये 
करें ढाई पश्दे ढक विचार होठा है ।7 काये की कुछ ऐसी मे भो है जा गर सर- 
कारी सदस्यों दारा शुरू की जादी हैं लेकित जिन पर सरकारों कार के लिए वियद 
समद में विबार हिया जाता है । किसी मत्ती या सदस्य द्वारा ।दये गये पकृव्यी 
की गले विया बताते बादे वल्तब्य बोर सदस्यों द्वारा ब्यत्पिद स्पष्दौकरग् के आदि 
गिक्त दम श्र थी में कुछ घत्य कार्य भी आठे हैं जंतेः बरत, स्वत प्रस्वाव, प्रति- 
लघ्दनीय लोक महत्व के मामनो (१टपटाउ ए एशड्टए/ 0090: एता२2८४) 
की हर ध्यात दिलानां, विशेषाधिकार के प्रस्‍्त, झविलस्बनीय लोक महत्व के 
विधयो पर थोड़े समय की चर्चा, मन्त्रिपरिथर में भ्रद्िग्वास प्रस्ताव, पश्ता झौर 
उनके उनरों में उत्पन्न विषयों पर प्राघे छम्ठ के चर्चाए, नियम 377 के जवान 
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मामले, इत्यादि । सरकारी कार्य की विभिन्‍न गदा ग्रौर प्रन्य उन मदों के लिए, जो 
सरकारी समय में ली जाती है, समय की सिफारिश सामान्यत. कार्य मन्त्रणा 
समिति द्वारा की जाती है । 
गरापूर्ति (0००७०) 

राभा की बैठक के लिए गशापूर्ति (कारम) भध्यक्ष या भध्यक्ष के रुप में कार्य 
कर रहे व्यक्ति सहित सदन के सदस्यो की कुल संख्या का दसवाँ भाग भ्रथवा 55 
सदस्यों से होती है । बैठक के प्रारम्भ मे, प्रध्यक्ष के पीठासीन होने से पहले, प्रति- 
दिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि सदन में गणपति है। गणापूर्ति न पाई जाने 
पर गणपूर्ति-घण्टी (0००७४) 36॥) बजाई जाती है प्ौर गणापूर्ति हो जाने के 
पण्चात्‌ ही भप्रध्यक्ष पीठासीन हाता है ; मध्याह्न भोजन के पश्चात्‌ या स्थगित होने 
के पश्चात्‌ जब सदन पुन. समवेठ होता है तथ भी इसी प्रक्रिया का भनुसरण किया 
जाता है । सभा की बेठक के शेष समय के दोरान एक प्रथा सी है यथा बंठकों वो 
बढ़ें हुए रामय में, धष्याह्न भोजन के दौरान या जब सदन की बैठक सामान्य रामय के 
बाद तक के लिये बढ़ा दा जाती है ता यह प्रश्व नहीं उठाया जाता । किन्तु 4दि 
एक भी सदस्य एक बार गणापूर्ति का प्रश्न उछा देता है तो कार्यवाही रोकनी पड़ती 
है भोर गणपूर्ति धष्दी बजानी पडती है प्रोर सदन की कार्यवाही गण।पूर्ति होने पर 
द्वी पुन भारम्भ की जाती है । 
संप्ा फा स्थगन या बविघटन (#9)०म्राग्राट0( 94 400५९ 0। ७।५६०।७॥/०॥) 

दोनों सदतों या किसी एक सदन का सत्रावसान (०ा०हवा०णा) करन 
प्रौर लोक सभा को विधघाटत (/075:07009) करने की शक्ति राष्ट्रपति मे निद्वित 
है । प्रवुच्छेद (85) (2) के भ्रन्तगंत राष्ट्रपति क ग्रादेश द्वारा सभा के किसी सत्र 
के समाप्त विये जाने को “सत्रावस्तान” कहते है । 

सभा की वेठक भनिश्चिकाल के लिये या किसी झौर दिन तक के लिये या 
उसी दिन के कसी समय तक के लिये स्थगित (#०७]०घ७४०) करने की शक्ति भ्रध्यक्ष 
में निहित है । प्रध्यक्ष समा के भ्निश्चित काल तक के लिए स्थग्रित द्वोने के बाद 
किसी भी समय, सभा की बैठक बुला सकता है ।११ किन्तु एक बार सभा का सत्रा- 
कसान द्वो जाने के पश्चात्‌ केवल राष्ट्रपति ही दोनों सदनो को प्रधिवेशन के लिए 
प्राहृत कर सकता है । 

सामास्यत्त, किमी भी सभा के प्रनिश्चितकाल (500-0+८) तक दे; लिए 
स्थगित द्वोने के बाद राष्ट्रपति उनका सत्रावसान करता है । सभा के प्रनिश्चितकाल 
के लिए स्थगित होते शभौर उसके सत्रावसान के बीच सामान्यत दो चार दिन का 
प्रत्तराल होता है । लोबसभा के स्थगन या अनिश्चितकाल के लिए स्यगन १२ सभा 
में लम्बित कार्य ब्यपयत(.99%) नहीं होता है, परन्तु लोकसभा के प्रत्रिया तथा 
काय साचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 335 के प्रनुत्तार सदन का सत्रावमान होने 
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पर किसी विधयक का पुर रथापित करने को अनुममति के लिये प्रस्ताव करने के 

विचार की सूचनाग्रों के अतिरिक्त सव लम्वित सूचनायें व्यपग्रत हो जाती हैं और 

अगले सत्र के निये नई सूचनायें देती पड़ती है । 

लोक समा प्रपनी प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पाच वर्षों तक 
चलती रहती दूँ । याद उसे कायविधि पूरी होने से पूर्व भग नहीं कर दिया जाता 
था उसकी कार्याव्ि बड़ायी नही जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे भग करने का 
प्रोपचारिक झादेश जारी न किए जाने पर भी सभा पाच वषों की ग्रवधि को 
समात्ति पर प्पने श्राप भग हो जाती है ।?? 

विघटन के प्रभाव (६6८४ ० 05१00५०॥) 
लोक सभा का विघटन ([0/5900000॥)) हो जाने पर बह केवल सामास्य 

निर्वाचन (0ट76४ ८००) के बाद ही समवेत होती है । संविधान के प्रनुसार 

लोक सभा का ही विघटन हो सकता है और विध्टन से उसका सारा ग्रस्तित्व ही समाप्त 
हो जाता है । राज्य सभा सदा ददो रहती है और बह विघरटित नहीं द्वोती है । वोक 

सभा के विघटन पर सभा या उम्रकी किठ्ती समिति के समक्ष लब्बित (67078) 

प्रत्येक विषय व्यपगत (,095०) हो! जाता है । विघटित सभा के रिकाई का कोई 

भी प्रश भागे नही ले जाया जा सकता श्रौर नेयी समा के रिकाडं या रॉजस्ट्रो में 
समाविध्ट तही किया जा सकता | 

सभा में लम्बित विभिन्न प्रकार क कार्यो पर विघटन के प्रभाव का सक्षिप्त 
ब्यौरा निम्नलिखित है -- 

(एक) लोक सभा में, विघटत के समय लम्बित सभी विधेयक ब्यपगत हो जात हैं, 
थे चाहे लोक समा म ग्ररम्म हुए हो श्रववा राज्य सभा द्वारा इसके पाते 
भेजे गए हो, और 

(दो) लोक सपा द्वारा पारित करके राज्य सभा को भेजे गए ओर उमक द्वारा न 
जनिबटाये गये विप्रयक जो विघटत की तिथि को राज्य सभा म लम्बित हो, 
व्यप्गत हो जाते हैं, 

(तीन) राज्य सभा मे पुर स्थापित किये गये विधेयक, जो लाक समा द्वारा पारित 
नहीं किए गए हो बल्कि श्रभी राज्य सभा मे लस्बित हों, व्यपगत नहीं 
होते । 

(जार) यदि ज़िसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनों सदनों से अ्रसहमति है थौर विघटन 
से पहले उस पर विन्यर करने के लिए दोनों सहनो की सयुक्त बेठक आाहूत 
करने के अपने ग्राशय की सूचना राष्ट्रपति में दे दो हो तो बढ़ विधेयक 
ब्यपयत नही होता और राष्ट्रपति द्वारा सवुक्त बँंठक बुलाने के अपने प्राशय 
की सूचना देने के बाद तोक सभा का विज्टन हो जाने पर भी, दोनों सदनों 
की संयुक्त बैठक में उसे पारित क्रिया जा सकता है 
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(पांच) दोनो सदनों द्वारा पास किया गया ग्रोर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 


(छह) 


(सात) 


(प्राठ) 


(नी) 


(दस) 


उसके पास भेजा गया विधेयक लोक सभा के विधटन पर ब्यप्गत गही 
होता । 


राष्ट्रपति द्वारा पुनविचार के लिए लौटाया गया विधेयक व्यपगत नहीं 
होठा झ्रोर न ही सभा द्वारा“उस पर विचार किया जा सकता है। 

लोक सभा में लम्बित भन्य कार्य की सभी मर्दे, यथा प्रस्ताव, सकल्प, सशो- 
घन, भनुदानों की भ्रनुपूरक मार्ग प्रादि, चाहें वे विचार की किसी भी 
भ्रवस्था मे हो, विघटन पर व्यपगत हो जाती हैं । 

माचिका समिति को निर्दिष्ट, सभा में पेश की गई सभी याचिकाए विघटन 
हो जाने पर व्यपगत हो जाती हैं । 

लोक सभा द्वारा पास किए गए साविधिक नियमो के भनुमोदत या रूपभेद 
के लिए प्रस्ताव जो राज्य सभा को उसकी सम्मति के लिए भेजे गए हो, 
या उसी प्रकार राज्य सभा से लोक सभा के पास भेजें गए हो, वे भी लोक 
सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं । 

प्राश्वासन, जिन्हें सरकार ने कार्यान्वित न किया हो, व्यपगत नहीं होते 
भोर नयी लोक सभा की सरकारी प्राश्वासनों सम्बन्धी समिति उन पर पागे 
विचार करती है | 
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6 पा 
संसद्‌ के श्रधिकारी 
श्रध्यक्ष, पीठासीन श्रधिकारी तथा महासचिव 


किसी सदमे के वार्थ का गाचालस सुचारू रूप से भ्रौर सुन्यवस्थित ढ़गसे 
चलाने के लिये किसी प्राधिकारी बा होना प्रावश्यक है ताकि वह उसकी कारय॑- 
बाहियो को नियत्रित कर गके भ्रौर उसको गरिमा प्रदान कर सके | रादनों के दस 
महत्त्व को देखते हुए संविधान में लोक म्भा के लिए प्रध्यक्ष (50०00) प्रोर 
उपाध्यक्ष (0८00०५--|ध४४०) का झौर राज्य सभा के लिये सभापति (ट4गरा॥ा) 
श्रौर उप यभापति (0०क०)-(४/ह9-0) का उपबन्ध क्या गया है। लोक 
सभा में श्रध्यक्ष की ग्रनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष पीढामीन होता है भोर सदन की 
कार्यवाही सचालित करता है । इसी प्रकार राभाषति की प्रनुपरिधति में उप सभा- 
द॒ति राज्य राभा की कार्यवाही को सचालित करता है श्रोर पीठासीन होता है । 
इसके प्रतिरिवत प्रत्येक सदन में ऐसे प्रवग्रर भी प्राते हैं जब उपयुक्त दोनों प्रधि- 
कारी प्रासन ग्रहण करने के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं, भतः एक ऐसे व्यक्ति की 
भी झ्रावश्यकता रहती है जो इन दोनों की प्रनुपत्यिति मे सभा को प्रध्यक्षता कर 
सके ! इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सदन से सभापति तातिबा (006 ० (क्ा।- 
प्रात) बनाई जाती है जिसमे सदस्यों में से ग्रधिक से प्रधिक छ' सदस्यों का नाम 
निर्देशित किया जाता है जो धपने-प्रपने रादन की उस समय भप्रध्यक्षता बरते है जब 
बहा दोनो पीठासीन भधिकारियो (2९५०४४६ ० एणीा००७) में रे कोई भी उपरियत 
ने हो । ५ दोनो गदनो दे उक्त दो घीठातीन भ्रधिवकारियों वे प्रलावा प्रत्येक मदन मे 
प्रग्य महत्त्वपूर्ण भधिकारों महासचिव ($0ट८४॥३)-0६॥८०७।) है जो गदन का गरैर- 
निर्वानित स्वापी प्रधिकारी होता है । 
अध्यक्ष 

प्रध्यक्ष का पद संसदीय प्रणाली में बडा ही महत्त्वपूर्ण रथान रखता है । 
गत 700 दर्षों के दौरान इसकी गरिमा ध्रौर शक्तियों वा मिरतर विकास हृभा है । 
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सर्वे ध्रयम विटन में ।377 में काम-य सत्रा रे अध्यसत कयंद की सर्जता दी थी 
जब सर दामय द्वगर फार्ट इस अ्रध्यक्ष चुन जय ये तब मे बह यद ग्रनवसरत कायम 

प्रौर घीरे-धीर इसको गरिसझा और भक्तियों का विकास हुश्चा है। शुरू-शुरू मे 
झमके कृष्य (0:020८) वादजिबाद के अन्दर से, पक्ष ग्योर वियक्ष, दोता के दर्'षधा 
का निष्क्े निसालता और सरेत है किवार “करा के समदः प्रस्तुत करना हुआ 
करता या । परत वष् सम्राठह के समझ कामल्‍य सया का प्रवना दा “स्वीकर! हथ्रा 
करता था । प्राज विन्कुत उत्दा है अध्यक्ष बहुत ही कस बचत है, वह क्वल 
भपने व्यक्तित्व, प्रान निईशो सहल्क धोर ग्रौखब में ही टोदन की व्यवस्था वो 
बनादे रखता दे और केयर डेंटका का अध्यक्षता आाज्मा 2 + 





शष्ट्रमणइलीय दश ((०गाफ्रछा रूट (७४४७ ९५) ह्वान के नाते भारत 
मे प्रध्येश् की स्थिति संगभम वंसी ही है जंग कि वामन्स सभा से प्रध्यध्य को है $ 
समदोय प्रशाली में ठगका बड़ा ही महन्वद[र्ण स्थान है । उसका पद रिया, प्राधि- 
कार और प्रतिध्या का पद है। वह लाझ सभा वा प्रमुख है समा के कार्य का 
संचालन और निय्रतरा उस दाप्र मं हाका है । सदन के कार्य का चदाते सम्बस्धो 
गरी श्रद्चिकार उसी का प्राप्त हैं। बढ़े सभा का प्रमुख प्रवल्य दे उसकी सामूहिक 
प्रावाड और बाह़री दुनिया के लिये समा का एक मात्र प्रतिनिधि समदीय प्रणाली 
में प्रध्यक्ष के पद का झध्ययन करत पर पता चलता है हि स्ववेधता श्लौर दिश्पक्षता 
दस पदधारी के दा महत्त्वपूर्ण गुर रहे हैं | हमार बहा भी यद्ू उद्ददेदय कई प्रकार से 
मुनिश्चित ह्वाता है ) वरीयनों के कम ९0/एंट/ ७६ छाव्एडउरग९८) मे अध्यक्ष को बहुत 
ऊँचा दर्जा प्राप्त है । दम क्रम में थक स्थात बचुये रखा गया दे ऑ्ौर वह केवल 
शाध्द्रेपति, उपरा्द्रपति भौर प्रधानमस्त्री क बाद झौर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
स्थायाधीश के बराबर प्राता है । गत अधान-सन्‍्त्री के बाद संत्री सडल के प्रत्य झूमों 
मंन्चियों से उसका स्थान ऊँछा है । उसका वतठ तया से भारत को सात निधि 
(ए०प्र00१5 (६१ छि।4 0 8375) पर मारित ब्पष्न है ब्र्भाद उनके चचिये खसद की 
स्वीकृति प्रावश्वक नदी द्वोती । उथक तिरोय पर सित्राएं मूच (सेबस्टॉडिब) प्रस्वाज 
के प्रापलि नह की जार सक्दी । व अप्रता निर्मायक मत (६७७88 ५०6) केवल 
उसी दशा में देदा है जब किसी प्ररते के पक्त ठत्ता विपक्ष से बदवर-बरादर मठ 
प्राए हो । जब समान मत्त द्वोले की ऐसी स्थिति मे बह श्राता ठिशावक मद देता 
है तो ऐवा सदा सुस्यावित समदीब मिद्धाल्ता श्रौर प्रयाग्रों के प्रतुमार ही कियां 
जाता है £ यह सयोगय की बात दै कि स्वठस्कतरा प्राप्ति के पस्चात्‌ भारत में ऐसा 
एक मो प्रवसर नदी प्राया जब कि प्रब्यक्ष का झयते लिर्साविर मव (0३३ 
06६) का अपार करना पड़ा द्वा । प्रध्यक्ष की कोर राजनीति नो ड्ोंती, बहू 
लटस्ब ६2८७४७)) ह्वाठा है। ग्रस्यक्ष जिर्वालचित द्वोन के बाद वह प्रपन दत की सब 
गविविधिों से भनग हो जाता है | बढ़ किसी दल से सम्बद्ध द्वात हुए भी अपन 
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दावित्व को इस प्रकार सम्पन्न करता दे जिस ऐसा लखता है के वहु किसों भी दल 
में नही है । * वह किसी दल का पद धारणा नही करता, किमी दल की बैठकों मे 
या क्रियाकलापो में भाग नही लेता भौर राजनीतिक विवादों से भ्रौर दल के प्रभि- 
यानों से दूर रहता है । + 

अध्यक्ष सविधान में उपवन्धित प्रपनी शक्तियों भौर कृत्यों का निर्वहन बारते 
हुए सदत को राचालित करता है और उसकी कार्यवाहियों को नियन्त्रित करता है । 
सभा में व्यवस्था (07007) बनाये रखना प्रध्यक्ष का मूल कत्तब्य होता है भौर 
उराकी अनुशाप्तनात्मक शक्तियों (05०9॥79:9 [०७८४७) का उद्गम "सोक 
सभा के प्रक्रिया तथा कायं सचालन नियम” है । उसके निर्णंयों को चुनौती नहीं दी 
जा सकती है, वे प्रन्तिम होते है । मभा मे उसके द्वारा की गई संविधान के उपवन्धों 
और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की व्याख्या (7८7070900॥) प्रन्तिम व्याख्या होतो 
है । ऐसे सब विषय जिनके बारे में नियमों में विशेष रूप से उपबन्ध ने किया गया 
हो उनके सम्बन्ध में निर्देश देने की अवशिष्ट शक्तिया (ह८५४प१ा५ 909८७) 
अध्यक्ष को प्राप्त है ।? ऐसा विनिर्णय (०४४) करते समय वह किसी सदस्य से 
या सरकार से तथ्य एव सूचना की माग कर राकता है प्रषवा साक्ष्य उपलब्ध कराने 
गे कह सकता है । इस प्रकार हर दृष्टि से विचार करने के परचात्‌ उसके द्वारा दिये 
गये निर्णय भ्रन्तिम होते है उन्हें चुनौती नही दी जा सकती । सदस्य प्रभा में या उत्के 
बाहर प्रध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिरेय, व्यक्त किये गये विचार गा दिये गये वक्तम्य 
की प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रूप से म्रालोचना नहीं कर सकते । कसी मामले पर पुन- 
विचार करने के लिये वे प्रध्यक्ष से निवेदन कर सकते हैं । 

सदन में व्यवस्था बनाये रखने प्रौर उसकी कार्यवाही को सुचारू ढंग से 
संचालित करने के लिये धध्यक्ष वो यहुत शत्तिया प्राप्त हैं । १ पीद सीन भधिकारी 
की भ्नुमति बे बिना कोई भी सदस्य सदन में बोल नहीं सकता, प्ध्यक्ष ही इस 
बात का निर्णंव करता है कि कोर्ट सदस्य कब बोले ?ें शौर उसको कितनी बार 
बोलने का प्रवसर दिया जाए + जहाँ तक कि वह सदस्यों वे: भाषण की समय 
सीमा निर्धारित कर सकता है, सीमा का उल्लंघन बरने पर भापण समाप्त करने को 
कह सवता दे एवं भाषण मे प्रभिव्यक्त मससदीय या घभद्र विचारों (एंगफवा]9- 
ह00039 (597०५५075) को वापस ले सेने वे; लिये सदस्य को प्रादेश दे सकता 
है ॥ वह यह भ्रादेश भी दे सकता है कि सासद्‌ द्वारा भ्िव्यक्त सससदोय बातों को 
बायेवाही दृत्तात (70८८०७॥25) से निकाल दिया जाये ।१ बारयंबाही दुत्तात से 
पम्रिकालों गयी ऐसी प्रभिब्यक्तियों (7८5500») को क्रमाचार पत्रों द्वाराया 
पन्य माध्यमों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा उक्त ता हैजयो कि संसद के झदनों के 
कार्यवाही बुत्तान्तों को प्रकाशित करने का झधिवार नहीं है । 

अभा में व्यवस्था (070८) कायम करने के लिये प्रब्यवस्या फैलाने वाले 
सदह्य को प्रध्यक्ष सभा का र्थाग करने के लिए कह सबता है ) यदि सदस्य उसके 
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आदेशों वी अवदेलता बरता है प्रौर सभ) वी कार्यवाही पे सगातार बाधा डालता है 
तो प्रष्श उपका माम सेहर उसे समा ये निलस्वित कर सबता है । समझा में घोर 
अगव्यवस्पा (0500८] होने पर बह सभा को स्थगित कर सकता है था उसकी 
कार्यवाही निप्नम्दित फर सकता है । सदस्यों को प्रध्यक्ष या सम्मान करवा होता 
है जब भी प्रध्यक्ष शोलते के या भण्वे विनिर्णय (र४)३४४) देने के लिए खद्य होवा 
है तो उसमे सभी सदस्य सापोशी ये घुनते हैं धोर यदि कोई सदस्थ बोल रहा हो 
या बोलने लगा हुई, उसे बैठ जाना होता है । प्रत मदस्पों गे प्रच्यक्ष के मामते गे 
बड़ी सावधानी बरतने की प्रपेक्षा की जाती है। सभा के डिशेषाधिकार भग 
(7/०4८) ० ए7४८ह८) या उसकी झवसानना विए जाने सब॒स्धी बिसी विवय में 
प्रस्यशत कोई सार है था नहीं, ६९ बात का निए॑य प्रध्यक्ष ही करता है । ? 
जम्की प्रनुपति के दिना किसी सदध्य, सभा या उम्की समिति के विशेषाधिकार भग 
के सम्बन्ध में कोई भी बप्रश्त समा से नहीं उठाया जा सता ! प्रध्यक्ष प्रपने झाष 
जिमसी हेसे प्रश्य को, जिसे वहू उच्चित समभे, विशेषाधिकार समिति को जाच, 
भ्रस्वेषणश तथा रिपोर्ट देने के लिए सॉप धकता है । यदि बहू भवनों सम्मति प्रदान 
नहीं परता तो उस मामले पर धागे कार्यवाही नहीं की जाती। प्रध्यक्ष यह गुनि- 
शिचित बनाता है कि कोई संदस्थ रादन से किसी बे विएद्ध प्रारोपात्मक, भातहाचि- 
कारक या दोपारोपणा करने चाले वक्तस्थ वे दे । ऐसा करने से पूर्व सदरय की हऐेसे 
स्वस्प फे बार में या जित साद्य पर के ब्राधररित है, उसको पूर्क सूघन! अध्यक्ष को 
देनी होती है । 

कभी-कभी प्रश्यक्ष झपती विनेदद्रियत) एवं सूक्ष्म बुद्धि है तनावपूरों क्षणों 
में सदन के वातावरण को प्रकुल्ल प्लौर तताव रहित बनाता है। य्रू तो यहू जन्म- 
जात गुर होते हैं किन्तु एक संवेदनशील व्यक्ति प्रसगानुसार इन गुणों को प्रजिद 
कर लेता है । इग प्रकार प्रपना दाशित्व निवाही हुए भ्ध्यक्ष रभा वी गरिमा 
झोर उसकी रवतस्त्रता बनाए रखता है मोर स्वस्थ वातावरण में सदत वी काये+ 
वाह्ी को सचालित करता है । विश्न-भिन्न विधारधाराभो व प्रतिनिधित्व करने 
बाते सदस्पों के सदन में कभी कभी उत्तेजना, कोलाहल भौर प्न्तर्‌वाधा के क्षण 
उत्पन्त होने प्रतिवारय हैं विन्‍्तु दृद्धिताठ घौर पोग्य प्रध्यक्ष प्रपती चसुराई और 
बाकपटुदा से स्थिति को सम्भाद लेता है झोर वाइ-विवाद को ष्यवब्यित श्रौर 
सुदाष्ट ढग से सहायता करता है । 

कह गए फ्रष्ण्श द्वोटे के गत्ते घह भफ़ने कृत्यों के निर्वहन द्वारा सभा की 
गरिसा का बदाता है । सभा राष्ट्र का एसिनिधिन्व करती हे शोर भ्रध्यक्ष राप्दर के 
हित को सदैव ध्यान में रखता है । समय-समय पर आप्त होने वाली विभिन्न प्रस्तावों 
की सूचनापो, प्रश्नों प्रादि कों शहीत करने या न करने के बारे में बिचार करते 
समय यह उनका चयत इस प्रचार करता है जिमसे लोक महत्त्व के विभिन्न गाघलो 
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पर सदन में विचार हो सके झौर उनके बारे में नि्ोय लिये जा सके। अध्यक्ष 
होने के बावजूद वह सदन का सेवक होता है, उसका स्वामी नहीं। संविधान प्रोर 
प्रक्रिया सवधी नियमों द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षरों ग्रोर शक्तियों से वह ग्लकृत नहीं 
झोता है बल्कि भपनी गक्तियों को सदन का ही एव झग मानता है तथा सइत की 
ब्यवत्या बनाए रखने घोर उसको सुचारू टग मे चलाने के लिए उन शक्तियों बा 
अयोग करता है ! प्रपने झाये के दौरान स्वस्य ससदोय पर्म्पराप्रों का निर्मास्य 
करता है जो प्राने थाले प्रध्यकशों का मार्म-उर्णन करती है । 

सदन सी प्रोर से स्देश प्रप्रक्ष बे प्राधियार से भेजे जाते हैं भौर उगी गे 
ब्राधिकार से प्राप्त होते हैं ।॥7" सदन द्वारा पारित विधेययों था प्रमाणीकरण 
प्रस्यक्ष द्वारा ही बिया याता है झोर तत्पश्चाव्‌ उनको राष्ट्रपति बी प्रनुमति मे 
लिए भेजा जाता है । वह विधेयकों तया सवल्पों के सम्बन्ध में रसे गये सशोधनों में 
में कुछ को सदन के समक्ष रखने के लिए चुन सकता है धौर बिसी भी ऐसे 
संशोधन को संदत के समझ रखने से हतक्ार कर सकता है जो उसके विचार में 
दुच्छ हो । मदन द्वारा पारित क्िसो विधेयक मे प्रत्यक्ष ग्रशुद्धियों को प्रध्यक्ष शुद्ध 
बार सकता है + बह सदन द्वारा स्वीकृत सम्ोधनों बे प्रनुश्प सदत द्वारा पारित 
किसी विधेयक में परिगयामी प्रस्वितंत कर सजता है। भ्रध्यक्ष होने के नाते, सदन 
को भेजे गए दस्तावेज, याचिक्राए और मदेग वहों प्राप्त करता है भौर वही सदन के 
सब प्रादेशों को वार्यार्वित करता है । वही सदन के तिशंयों ता प्रतुपालने मग्बद 
प्राधिकारियों से क्रवाता है । 

लोक सभा की सभी समदीय समितिया प्रष्यक्ष के नियत्रणाधीन याय॑ *रतों 
हैं, चाहे वे उसबे द्वारा ग्रढित की गई हो प्रयवा सदन द्वारा। प्रध्यक् हो उसने 
सम्ापतियों की नियुक्ति करता है ) वह सम्रितियों के।कायंकर रा के सम्वन्ध में प्रववा 
उनके द्वारा पग्रपनायी जाने वाले प्रक्रिया के मापा में निदेश जारी करता है । !! 
पदि कोई प्रत्रिया सम्बन्धी विवाद उत्सन्न होता है तो मार्मरशंन के लिए उसको 
प्रप्प्त को. भेजा जाता है घोर तत्मस्वन्धी उसझा निर्णय पन्तिम निएंय होता है 
जिसवा प्रनुपालन किया जाता है । बाय॑ मत समिति, सामान्‍य प्रयोजन समिसि 
ग्रौर नियम समिति का समापति स्वय ध्ध्यक्ष होता है घोर वे उसके नेतृत्व में कार्य 
बरती हैं । 7 

दोनों सदतों के भापभी मसम्दन्धों वे मामले में संविधान के पन्तगंत लोक सभा 
प्रष्यक्त को विशेष स्थान दिया गया है । यदि यह प्रश्त उड्ला है शि कोई विधेषव 
घन विधेयक (४07८५ 9) है या नहीं तो उस पर सोक समा के प्रष्यक्ष का 
पिनिम्नय प्रस्तिम द्वोठा दै । ? घन विधेयव प्रनमति ये लिए राष्ट्रपति रे समक्ष 
प्रस्तुत करते समय प्रध्यक्ष मपने हस्ताक्षर सहित यह प्रमाशित झेरता है कि वर 
घत वियेशक है । किसों दियेयक (8॥॥) पर दोनों सदतों मे भमहमति होने पर जब 
बी दोनो सदतो जो समुक्त बैंठर बताई जाती है तो ऐसो संयुक्त बंध (/0ता 








“मेप्तद्‌ वे भवयिक्षारी 7! 
धोधातरहों शी पच्यसता खोक सभा ग्रष्यप्त बरता है प्रौर उन्द बंढक के सब्ातन में 
प्रकिया सम्बन्धी सदर नियम उसके प्रादेशों धौर निर्देशों से लागू होते हैं ॥ ११ 

भष्यंक्ष बा ये दावित्व होता है कि वह सदृश्यों के जिए समुचित मुविधाधों 
दया ग्रल्पालय, धादाम, टेलोफोन, देतन तथा अलो को पदावशी, समद भवन में 
जसपान पौर विश्वास कहो, समदोय पत्रों के समुद्र घौर उनको प्रूति को व्यवस्था 
बरे | मोक सभा बा स्विवालय घोर श्दत को इसौर॑त॑धष्यक्ष के निफत्रसा में होती 
है | इसदढा सारा प्रशासन , प्ष्दैश ने प्रादेशों में हो चगता है ।मसमद भवन के 
वरिसर में सुरक्षा प्रबन्धों औ व्यवस्था उसरे अ्धियार: क्षेत्र में पाते हैं। प्रध्यक्ष 
मै बश्यों में देश को १४ घोर प्रेस ्मदाइदाताधों ने ऐयेड़्ा को लिशधित करता है । 
यदि कोई उसे निर्देशों रा इल्लवनू करता है तो प्रध्युज् सदन के धादश दे झनु- 
मार दर्शको को झावश्यर दग्डोदे सकता है. « यदि क्रर्ट व्यक्ति सुदन की प्रवसानना 
शर्ते प्रथवां विभेषाधितरार भंग बच्दे८क्/एम्मीर प्रपराध करता है प्रोर इस 
प्रारोप के कारण उसकी सइन के ममज्ञ उपस्थिति पपेशित हो हो प्रध्यक्ष उम्तके 
सर्स “समन औडी रुर सकता है । यशि शत सभी संसद सदरय या बाहर के 
किसी स्यक्ति को कारावास का दर्द देने का प्रस्ताव स्वीकृत कझरता है तो उसके 
विहद्ध प्रध्पप्त गिरफ्तारी के बारट भौ जारी बर सकता है | 

मसमदी प दलों को भारणठा प्रदान बरते के लिए सार्रदक्श मिद्धारतर ध्रध्यश 
निर्धारित करता है भौर लोक मभा में विप्रध के किसी दल के लेता को विएश के 
नेता के रूप में मान्यता उसौ के द्वारा दी जाती है । शिनों सदस्य द्वारा सदत्ण्ता से 
हैयागपत दिये जाते पर प्रध्दश व्शग-प्र स्वोशार करने से पूरे इस राव का समा+ 
घात करवा है हि त्याय-एत्र स्वेच्छा में रिया गंशा है स्‍भौर सही है । यदि जाब के 
पश्चात्‌ यह पाया जाता है कि व्याग-पत्र स्वेन्धिक या मससों (४एोथणाउत0ु ता 
3-7970) नहीं है तो वह एमे त्यागं-यत्र को स्वीकार नहीं रुरता। ४ 

अ्रवनी समस्या के समाधान के लिए कोई भी सदस्प अध्यक्ष को उसके कक 
((फ़शक्ञ55) में भिछ मरता है । दस-बदस प्रप्रितियम (805 ठ८6८॥०॥ 8॥॥) 
के अन्तर्गत क्मो सदस्य बी प्रनहंटा सबधी विद्राद का ठिखय करते को सम्पूर्ण 
शक्ति प्रध्यश को प्राप्त है । उसकी पूर्दे झनुमति से समय तिश्चित करके कोई भी 
सदस्य या मत्रों उसझे शस में उसको शिल सकता है । प्रध्यक्ष के भधिक्रार, उसी 
निष्पसता, योग्यता, चरित्र या स्‍भ्ाचरण पर प्राक्षेप विशेषश्रिकार भंग (876979 
ली ९65 १८8०) सरना समस्य जाता है । बह सभा की मत्तेशामा घौर रहेक 
होतए है ९ गत सदन को गरिमा सी रक्षा ओे लिये उसको सर्वोच्च सम्माव दिया 
जाना चाहिये । उसके द्वारा दिये यये विर्य (पेणााा३8३) भत्विम होते हैं. झत्त 
उनकी सभा से धयवा समा के बाहर घालोचता नहीं को था सकती । 

यदि सो₹-सझा वा कोई सदस्य किसी दाडिक झारोंप (सिक्ापरज एतआह८७) 
के झ्राधार पद गिरफ्तार कर लिया जाता है था उसे कारागास वा दष्ड दिया 
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जाता है या कार्यपालिका के प्रादेश (८६८८७/४८ 0०76८) के प्रत्तगंत बन्दी बना 
लिया जाता हैँ तो दण्डाधिकारी (१985००) या सरकारी प्रष्टकारी को उसकी 
सूचना तुरस्त प्रध्यक्ष को देनी होती है| इसी प्रकार की सूचना सदस्य की रिहाई 
को समय भी देनी प्रनिवाय है। भ्रध्यक्ष की प्रनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी 
मदत्य को सभा के परिसर ([2८2४४7०$ ० ॥00 0952) में न तो बदी बनाया 
जा सकता है श्रौर न दी फोजदारी या दीवानी (टशा ० (पाशांगश) कानून बे 
प्रत्तगंत कोई श्रादेशिका उम्े दी जा सकती है । !? 

अध्यक्ष मभा में निधन सम्बन्धी उल्लेख (00799 रिटर८/८१7८) करता 
है, कार्यावधि समाप्त होने पर विदाई प्ाषण देता है भौर साथ ही महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय प्रौर प्रस्तर्राष्ट्रीय घटनाधों के सम्बन्ध में भ्ौपचारिक रूप से उल्लेख भी 
करता है । 

प्रध्यक्ष भारतीय सप्तदीय ग्रूप (॥6ीथा एऐक्कशिा]5070879 67009) का, 
जो भारत मे प्रत्तर ससदीय मघ के राष्ट्रीय समूह ()०४०॥०॥ 00) के रूप 
में भौर राष्ट्र मण्डल ससदीय सध को मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है, पदेन 
प्रेजिडेंट द्वोता है । वह राज्य-सभा के सभापति के परामर्श से, विदेशों मे जाने वाले 
विभिन्न समदीय प्रतिनिधि मण्डलो के सदस्य मनोनीत करता है। बह प्राय ऐसे 
प्रतिनिधि मण्डलो का नेतृत्व स्वयं करता है। भध्यक्ष भारत में विधायी निबायो थे 
पीटासीन प्रधिकारियों के सम्मेलन का सभापति भी होता है । 

प्रध्यक्ष लोक राभा सचिवालय का प्रमुष होता है जो कि उसके निर्देश प्रोर 
नियभ्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर सदन के परिसर 
पर भ्रौर संमद्‌ भवन सम्पदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह भपने इस प्राधि- 
कार का प्रयोग लोक सभा के महा सचिव की सहायता से करता है । 7९ 

प्रध्यक्ष की गरिमा झौर संसदीय प्रणाली में उसके महत्त्व को देखते हुए, 
तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री जवाहर लाल नेहरू ने 8 मार्च, 958 को भध्यक्ष विटृठल- 
भाई पटेल के चित्र का प्रनावरण करते हुये कहा था ; 

“थ्रध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है। वह सभा की गरिमा भौर उसकी स्वतंत्रता 
का प्रतीक है प्रौर चूकि सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतः एक तरह से 
भध्यक्ष राष्ट्र की स्ववत्रता प्रोर घाजादी वा प्रतीक बन जाता है । प्रत यह उचित 
ही है कि प्रध्यक्ष का पद सम्मानित पद है । उसवी स्वतंत्र स्थिति है । इस पद पर 
यही व्यक्ति भासीन होने चाहिये जो प्रसाधारण रूप से योग्य तथा निष्पक्ष हो |” 

भारत में प्रध्पक्ष पद का इतिहास 92) हे झारम्भ होता है । ब्रिटिश 
संसद की समुक्त समिति ने, जिसे मोटेयू चेम्समफो्ड समिति के नाम से भी जाना 
जाता है, भारत में सर्वेधानिक घुधारो के बारे में सिफारिश की थी जिसके परस्तर्गंत 
केस्द्रीप थिधान सभा की ब्यवस्था की गई शोर उस समय के याइसराय ते गर 
फ्रेडरिक वाइट बे केन्द्रीय विधान मंडल का प्रथम प्रध्यक्ष मनोनीत दिया । 


सगर के अग्पमिकादी/73 


24 प्रगस्त, [925 को श्रो विट्ठल भाई पटेल, प्रथम ईर-्सरवारी प्रध्यस 
के रूप में चुने गये । 20 जनवरों, 927 को बढ़ चुन निर्वाचित हुए प्रौर 930 
ता अध्यक्ष पर वर रहे । 25 प्रत्रेतग, [930 को उत्होंते प्रयने दद से व्याव-पत्र दे 
दिया । श्री वरल को केल्द्रीय विधाल मग्डल का प्रवम भारतीय भौर प्रवम निर्वा- 
खित प्रध्यन्ष होते वा श्रेय प्राप्य था । 

श्री गशशश बागदेव मावयटायर को ॥940 भे केन्द्रीय विघान सह्ता का प्रेजी- 
डेट १ बतावां गंयां। ]94व7 से स्वतन्त्रता फ्राध्ति तक यह इस पद पर रहे। 
047 में बह पुन संविधान सभा (विघायी। के गर्य गामति ये अध्यक्ष चुने गये । 
जववरी (५१5० को जब आर को जारतच घाधित किया गया तो प्रम्यापी 
गयद्‌ (शितएाक्रात्गउ। (383090॥0) की प्र यक्षता का पद श्री मावलकर को दिया 
शर्यां । प्रथम प्राम घुनावों गे परिशामस्वशप घटित प्रधम लोक सभा में उतहों 
प्रधप प्रध्यक्ष बे हप में चना गया । 

प्रद तन प्रेजीढेंट  प्रध्यक्ष पद सागामित करने वाजे व्यक्तियों के ताम पश्ोर 
परशतध्रिया इस प्रकार हैं - 
सइतत्रत्ॉ-पुंए् को प्रदधि 


मर फ्डरिक ब्हाईट 3 फरवरी, ५१9॥॥ पघगरत, ।925 
विदठलभाई बे परेस 24 प्रगरत, ॥9:5 28 अ्रप्नल, 9030 
मोहम्मद यंत्र 9 जुजाई, ।936 3। जताई, 4930 
ट्माहीम रहीमतुल्ला ॥7 जनवरी, /97॥ 7 मा, 933 
सर गतमुखम चेट्टी 4 साख, )94) 34 दिसम्बर, 3934 
खज्दुर रहीम 24 जनयरो, 2935  प्रक्तूबर, 945 *0 
गणेश बासुदेक आवलक्र 24 जनवरी, )9439.._4 प्रमस्ते, 4947 । 


हकतत्भा-परचात की प्रवधि 

गायेश बासुदेव सावलकर 7 तवाबर, 947 25 जनवरी, १950 
(स्िघाने राझा) (विश्यापी) 
26 जनवरी, 3950) ]7 श्रप्रेल, 3952 
(प्रस्पाई समद) 
)7 प्रश्नंछड, 3952. 45 मई, 952 श। 


(लोक मप्ता) 

5 मई, ॥952 27 करवरी, 4956 
ग्रनस्तश्यनम श्रयुयगर 8 मार्च, 9१6 १6 ग्रप्रेंस, 7962 
दृव मे मिह ॥7 प्रप्रेल, ॥962. 46 मा, 4967 


डा० मीलम मजीब रेड्डो 87 मार्च, 4967 89 जुनाई, 2969 
डा० गुरदयाल सिह दिस्लत 9 अवल्त, 7969.. ) दिखम्बर, 4975 
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बलिराम भगत 5 जनवरी, 4976 25 मा, 977 

डा० मीलम सजीव रेड्टी 26 मार्च, 977 3 जुलाई, 977 
के० एस० हेगड 2] जुलाई, 977 2! जनवरी, 980 
डा० बलराम जाखड 22 जनवरी, 980 8 दिप्तम्बर, 989 
रवि राय 9 दिप्तम्बर 989 

उपाध्यक्ष 


]9 50 में सविधान के लागू होने के बाद से उपाध्यक्ष के पद का मह्दृत्त्व 
बढ़ गया है भौर उसकी स्थिति प्रधिक प्रमुख हो गई है । प्रध्यक्ष की प्रनुपरिधति मे 
उपाध्यक्ष सभा की ग्रध्यक्षता ((८५॥७८) करता है । इस प्रकार श्रध्यक्षता फरते हुए 
उसे वह सभी शक्तियां प्राप्त होती है, जो प्रक्रिया नियमों के प्रधीन ग्रध्यक्ष को 
प्राप्त हैं । 

उपाध्यक्ष उस बजट समिति का सभापति द्वोता है जो सचिवालय के बजट 
प्रस्ताव सामान्य बजट में सम्मिलित करने के लिए वित्त मत्रालय को भेजे जाने से 
पूर्व प्रनुमोदित करती है । वह प्रध्यक्ष के प्रधीन नहीं है, बतिक उसकी स्वतंत्र 
स्थिति है श्रोर वह केवल मभा के प्रति उत्तरदायी है । जबकि प्रध्यक्ष लोक सभा 
का प्रमुख भ्रधिवारी या प्रशासनिक प्रमुप होता है, सचिवालय के सभी प्रधिकारी 
एवं कमंचारी उसके ग्रधीनस्थ कमंचारी होते हैं, किन्तु उवाष्यस, प्रध्यक्ष का कनिष्ठ 
प्रधिकारी नहीं होता है । वह तो भारत के सविधान के उपबन्धों के प्रधीन पीढा- 
सीन उप-प्रधिकारी (0८9०५ [॥८5४90॥8 ०॥००१) होता है । 

केंद्रीय विधान सभा के दिनो मे, क्रभा को बैठकों का क्रम भ्राज की तरह 
नहीं था | तब बंठक कम प्रवधि के लिए होती थो प्रौर बहू भी काफी समय मे बाद । 
भ्राजकल लोक सभा की बंठक साल में लगभग सात मद्दोने तक होती है प्रोर प्रत्येक 
बैठक लगभग सात घन्‍्टे तक चलती है । प्रध्यक्ष के लिए यह व्यवहायें नही दवोता है 
कि वह बंठक के दौरान सारा समय मभा में रहे | उसे अपने वद्षा में प्रस्य ससदोय 
मामलों को भी निपटाना होता है | प्रत प्रध्यक्ष विशेषतया मध्याद्व पूर्व प्रश्द काल 
के दौरान भ्रौर उसके तुरन्त बाद के कठिनाई के समय में पीठासीन रहता है । 
बडी के गेष समय, खदन की ध्रष्यक्षता उपाष्यक्ष करता है । यदि वह प्रनियाय॑ 
समझे तो सभा के किसी मापले को ग्रष्यश् के विनिणंय के लिए रक्षित रख समता 
है या स्वय निर्णय देने के पूर्य उससे परामश कर सकता है । इसके प्रतिरिक्त जब 
भी प्रध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष को उस पद के कारन स्यों बा निवंहन 
करना पढ़ता है । 

उपाध्यक्ष की स्थिति प्रध्यक्ष (59८०८) से भिन्‍न है । उपाध्यक्ष सभा मे बोल 
सकता है, उसकी घर्चाप्रों में भाग ले सकता है ध्रोर सभा के सामने किसी भी प्रश्न 
पर किसी प्रस्य सदस्य की तरद वोट दे सद़ता है, परन्तु यह काम वह तभी गर 
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गरता है जब बि प्रध्यश सपा ही प्रष्यशवह बह रहा हो । जय उपाध्यदा संघा की 
पप्वशता कर रहा हा, उस समय वह तभी वाट दे सकता है जब कियी वियय दे 
पक्ष में तथा विवश में बरायर-वरावर याट ब्रा । 

उधपाध्यतत घपने दर वी राजनीति मे भाग लों ले गला है, परस्तु व्यवा- 
हार में वह सदन में भ्रपनी निशपरसला बताए रखने वे लिए जे तब है| सार विदा" 
दास्पद ("५87 ४८72733)) मसामह़ों से प्रप्न जो घठ्ग रखता है । 

हरद वे दांतों सदनी जो सुन बेंदा वे दोरान प्रध्यक्ष जी अनुपस्थिति मे 
धरती रंग वी प्रप्यशता उपस्यश बरता ऐ । 

उपाध्यश 4 पद ये रहप वाष कु ये बताए श्र वरस्पराए भी विशणिव दुई 
है, दवा, यदि उत्ाध्यद विली उवद्ीय सॉपित्रि कर रादस्प घनातीत होता टिया 
नियुतः विधा जाता है ता बढ़े पद। उधत। संधि मी निदुत्त दर जलता है । इसके 
ग्रतिरित, उपाष्यदा के पद के हए साम्राज्यतया विधक्ष के तिम्री सदस्य को चुना 
जाता है । 

947 तेरा उपाब्यक्त हो ”हिल्टी प्रेजीहेंट कहा रावाया, भोब्यक्ति 
उपाध्यक्ष बे घद वर रह है, नीच उनके ताम घोर निर्वाचन की लिविया दी गई हैं 
इवतत्रता दुुव 


मबिदानरद सिर्द्रा (3 करवरी, 4924 ) 
रे सर जमस्‍तजी जानीमाप (24 मखितम्बर, 392) ) 
॥ दीवान बढ्ादुर टी रगाघारियर (4 करवरी 924) 
हि गाए मोहम्मद थातव (30 जनवरी, ॥927 ) 
ट एब एय गौट (4॥ जुलाई ।०१6 ) 
छः शनमृफ्म चेदटी 7)9 जवबरी, )95] ) 
है भम्दुल धाठिन चौंघरी (2! माई, ।934 | 
# ध्रशिल चर दश् (5 करवरी, 4936 ) 
9 सर मोहेस्मर यामीन था (5 फरवरी, 7946 ) 
हवलब्रता पश्थात्‌ 
| प्रज्तशयढ्प्त धयू यगर (30 म६, ॥952-8 ऋरई, 956) 
् गरदार हृशुस सिद (20 मई, 958-3॥ मार्च, ॥962) 
5 कृष्गमृति राव (23 श्रप्रंढ, 962-3 मार्च, (967) 
ह। प्रारगे खॉहिलरर / ह पावं, )957-] बवस्दर, 4969) 
४ जीजी स्वेंस (9 दिसावर, ]969-# जनवरी, 977) 
[4 गौड़ मुराहुरि 4॥ प्रप्नेंख, ।977-22 गब्रगहत, 979) 
न जी सद्यरान (2 फरवरी, 980-3। दिसस्यर, 4984) 


हि पाडदी दुरें (22 जनवरी, 98:-27 जवाब र, 989) 


76/सत्दीय प्रक्रिया 


सभ-पति तातिका (789० ण॑ एफ) 

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए लगातार सात घंटों के लिए भदन की बेटक में 
उपस्थित रहना सम्भव नहीं है। सकता हे + क्योंकि वे तनिक प्राराम भी करना 
चाहेगे, कभी अस्वस्थ हो सकते हैं, उन दोनो को भभा के बाहर भी कुछ काम हो 
सकते हैं, इस प्रयोजन के लिए प्रध्यक्ष समय-समय पर सभा के सदस्यों में से छह 
सदस्यों को मधापति तालिका (१७४८) ० 2)477729) के लिए मनोनीत व रता है। 
इनमें से कोई एक सदस्य ग्रध्यक्ष प्रोर उपाध्यक्ष की ध्नुपस्थिति मे सभा वी बैठक 
की अध्यक्षता करता है । सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करते समय 
अध्यक्ष सभा वे विभिन्न दलो का ध्यान रखता है श्रौर यह भी ध्यान रखता है कि 
उममे महिला सदस्य भी हो । यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि प्रध्यक्ष/उपाध्यक्ष 
प्रौर सभापति तालिका का कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित न हो तो सभापति वे 
रूप में कार्य करने के लिए सदन द्वारा सदन का कोई प्रस्य सदस्य चुन लिया जाता 
है, प्रौर वह तव तक बँठक की अ्रध्यक्षता करता है जब तक कि सभापति तानिवा 
का कोई सदस्य या उपाध्यक्ष या प्रध्यक्ष पीठासीन होने के लिए सदन में नहीं श्रा 
जाता । 





उपाध्यक्ष की तरह समापति तालिका के सदस्य को भो सदन को वेंठक वो 
अ्रध्यक्षता करते गमय वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि प्रध्यक्ष को प्राप्त हैं । सभा- 
पति द्वारा दिए गए विनिर्णयों (8७॥१९४७) की धालोचना नहों हो सकती, वे भी दंसे 
ही प्रन्तिम श्रौर बध्नकारी होते हैं ज॑मे कि प्रध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय होते हैं । 
महत््वपूर्णो विषयों के सम्बन्ध मे प्रधिद्वत विनिएंय के लिए, समापति उने विषयो 
को प्रध्यक्ष वे लिए रक्षित रखता है। पीठामोन सभाषति के भाचरण की निन्‍दा 
करना सदन छो प्रवमानता समककी जातो है अत उसे भी वही सम्मान दिया जाना 
चाहिए जो कि वीठामीन प्रधिकारी (7८५08 0#॥८2८) वो दिया जाना होता है । 
चू कि सभापति तालिका में मनोनीत ()०7709०0) सदस्य दोनों पक्षो- 
मत्ताख्द दल (ऐणैधाह ?४79) श्रौर विपक्षी दलों में से लिये जाते हैं, प्रत, समभा* 
पति वो सभा को सारी चर्चामों में पूरी तरह में भाग लेने शोर विवादास्पद विषयों 
समेत सदन के समक्ष पाने वाले सभी विषयों में सत्रिय भाग सेने ही स्वतंत्रता होती 
है । बह अपने दस की बेठही में आये लेता है गौर साशन्यव दल का संकिय 
सदस्य होता है । सभापति तालिका का सदस्य, सामान्यते' इस पद पर एक वर्ष तब 
रहता है बिन्‍्तु एक हो व्यक्ति को बार-बार मनोनीत बिया जा सबता है। ब्रध्यक्ष 
राजनोतिक दलों झे परामर्ग से समापति तालिका बे संदस्यों वा चयन बरता है । 
महासचिव ([उ्यलगाड ठच्कत्त॥) 
अध्यक्ष घौर उपाध्यक्ष के बाद सदन का तोसरा महृत्त्वपूर्ण प्रधिकारों 
महासचिव होता है । सदन के सचासन (0०४०८) में इसका] बडा पद्म योगदान 
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होता है । सक्षेप मे <स खनन का प्रमुख सलाटकार वहा जा राबता है जो गरादीय 
कूत्या प्रौर वियाकलापों मे और प्रक्रिया एवं प्रथा सबधों सभी मामलों मभ प्रच्यक्ष 
प्रौर सदस्यों को परामर्श देता है । सदस्य तो प्रत्येक ग्राम चुनाव के बाद बदलते हैं 
किन्तु यह सदने वा स्थाई अधिकारी होता है जो परिवर्तनशील विभिम्न ख़दतों 
और प्रष्यक्षा के वीच निरन्तर क्डी का काम करता है । वह समसदीय प्रणप्रों और 
परम्पराप्रो ((0क्वरा&7७ ०५०95 ६६ एर्व्ण॥०95) की रहाके होता है। 
उससे यह प्राशा की जाती है कि बहू प्रत्षिया सम्बन्धी नियपा, प्रधाग्रो ओर परम्प- 
राप्तो तथा सविधानिक उपदन्धों का सर्वज्ञाता हो। बद्ि उसे समदीय मामलो का 
सर्दज्ञाता कहा भी जाए तो इसमे कोई श्रतिश्योक्ति नहीं होगी । वास्तव में वह पहले 
के पनेक सदतों, पीठामीद भ्रधित्रारियों भौर स्वय भपने पुर्वाधिकारियों के सचित 
ज्ञान (१०८७७७।३।९४ ॥909|८(०८), विवेक एवं ग्रनुभव का पुज होता हैं । उसका 
जीवन समंदन्‍य होता है । 

महांसशिए के बहू-आयाबमी वत्य है जिनमें वियाइ, प्रशांसतियां एवं कार्य: 
पासिका गबधो कृत्यो का निबंहन धोर सदस्यों भा गेदाएं और सुविधाएं उपलब्ध 
करना शामिल है। एप श्रोर यहाँ बढ प्रारक्षीगएणः ययठन (फालो ता छठाएं 
जह300537000) और ससद्‌ सम्पदा (2/!2ग्य: दर: १४१८) के थरिसर भे सुरक्षा 
के सिए रावोच्च प्रभारों प्रधिक्‍ारी हे ता दूगरी शोर वह संसद भवन, ससदोय सौंप 
ध्रोर ससद्‌ की अन्य सम्पत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है । 
शंसदोय सम्रहालय प्रौर झभिनेसायार (शैशार। ग्रध्झाशा) ह205१८० था. & 072८)7४८5) 
का सर्वाच्च भ्रधिकारों होते के नाते बह गसद्‌ की विशगते का रक्षक है झोर सब 
समंदीय प्रमितेसी का परिरक्षक/सप्तद्‌ ग्रम्थालय शोध, संदर्भ, प्रलेखत भौर सूचता 
सेवाएं भी उसी के प्रधोन कार्य करती हैं । 

विछायी गरेवाप्रों और रादन के सबिवालय का प्रमुख प्रधिकारी होने के नाते, 
उसके प्रशासन झ्ौर उसमे अ्रनुशाधन बताए रखते के लिए वह उत्त रदायी है; महा- 
सचिव यह सम्भव वताता है कि सदन धौर उसकी समितियों का सचिदीय कार्म॑- 
विधि प्रनुगार, दक्षतापूर्वक एवं सुव्यवम्धित दग से हो । इसदे लिए वह उन्हें सचि- 
बरीय सहायता श्रोर अपेक्षित कर्मचारी उपलब्ध कंणता है प्लौर स्वयं मत्रस्या देते के 
लिए उपनब्ध रहता है ऐसे पे सदस्यों झौर समितियों के लिए उसकी भूमिका 
मिक्र, विचारक और मार्गन्दर्शक्र की हूंतो है ख्रचिवालय का धमुख अधिकारी 
होने के ताते सरकारी पक्ष के धीर विपक्ष के सदस्य ससात रूप से परामर्श के लिए 
उसके पाम प्राते हैं श्रौर वह बिना किसी भेद-मात्र के बाधित जातरारी उपलब्ध 
कराता है; वह भी उसी प्रकार लिः्पदाज्ता से अपने दामित्व विमाता है जिस प्रकार 
कि प्रध्यक्ष | इस प्रझार दोनों पश्नों के वीच एक सतुपत कायम रखता है और 
निष्पदा राप उपलब्ध करा कर सदस्यों का विश्वाम मजित करता है। इस शीश 
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बदलती दुनिया में उससे अपेक्षा की जातो हे कि वह पूरी तरह से जागरूक प्रौर 
शीघ्र निर्णय सेने वाला व्यक्ति हो । साथ ही मे उसके लिए ससदीय कार्यों के लिए 
राष्ट्रीय श्रोर भ्रन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्नो की पर्याप्त औौर नवीनतन जानकारी रखना 
आर उसे उचित रूप में ध्रात्मससात करना भी अपेक्षित है । ग्रत स्पष्ट है कि महा- 
सचिव के पद पर प्रामीन होने वाले ब्यक्ति के लिए प्रतिभावान प्रौर ससदीय कार्यों में 
निपुष्र होना प्रतिवायं है! उसके लिए एक ही समय में सविधानवेत्ता, लोक सभा के 
प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमों का ज्ञाता, सदन झौ प्रथाप्रो स्‍प्लोर परिपाटियों का 
जानकार होना होता है । उसे विभिन्न श्रेणियों के प्रनेक योग्य घौर विद्वान अधि- 
कारियो की सहायता ग्रावश्यक होती है । कार्य का प्रायोजन इस रीति से ब्यवस्थित 
किया जाता है कि प्रत्येक इकाई ससदीय जीवन के किसी विषय विशेष या पहलू 
विशेष सम्बन्धी कार्य कर श्रौर उसम प्रतिभा वासे कर्मचारी रे जाये जो तकनोगी 
तौर पर योग्य हो भ्रौर जा झ्रपन कत्त व्यों का निवहन तत्परता झौर वुशलता के 
साथ करें | यह देखना महासा|चव का कात्त ब्य हे कि समय-समय पर रिक्त होने 
बाले पदों को भरने क॑ लिए पयोप्त कमचारियों को प्राशक्षित किया जाए भोर 
ससदीय काय की कुशलता का एक उच्च स्तर सदा बना रह । प्रतत. सदन के सचिन 
बालय के सगठन का रूप एवं स्वरूप तय करना महासचिव का पद धारण करने 
वाल व्यक्ति क व्यक्तित्व भ्ोर दुष्टिकोए पर काफी निभर करता है । 


महासचिव की नियुक्ति ग्रध्यक्ष द्वारा वी जाती है । उसे लोक सप्ता सचवा- 
लय के उन वरिष्ठ प्रधिकारियों मे स चुना जाता है जिन्होंने सचिवालय में विभिन्न 
पदों पर कार्य करते हुए ससद्‌ को सेवा मे सराहनीय कार्य किया हो । वह महा 
सचिव के पद पर 60 वर्ष को भ्ायु प्राप्त होने तक कार्यरत रहता है । सदन मे 
उसकी प्रालोचना नही की जा सकता । वहू केवल ध्रध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता 
है | उसके लिए सेवा की सुरक्षा तथा स्वतत्नता प्रदान करन की टुष्टिस भौर इस 
दृष्टि से पयाप्त रक्षात्मक उपाया की व्यवस्था को गई हू कि वह भ्रपन कत्तेंब्यों का 
निर्वहन उत्साह, निभीकता, निष्पक्षता तथा न्‍्यायोचित ढग से भोर सर्वोच्च जनहित ५ 
में कर । लोक सभा सचिवालय पूर्णत- पृथक भोर भ्रष्यक्ष के सर्वोच्च नियवरयाधीन 
है ताकि ससद्‌ को स्वततन्र परामश मिल सके भौर इसके निर्देशों को किसी बाहरी 
हस्तक्षेप या प्रातरिक दबाव के बिना उचित काय रूप दिया जा सके ) 





नियमो मे उल्लिलित ससदीय कर्तव्यों के श्रतिरिकत महासबिव बहुत से 
अन्य काम प्रयां प्लौर परिपाटी के प्राधार पर करता है । वह राष्ट्रपति की भार से 
सदस्यों को सदन के ग्रधिवेशन में उपत्यित होने का झामत्रण देता € । वह प्रध्यश 
की गझनुपस्थिति से विधेयकों वे श्रमारिसे करता है । यदन को यस्वाधित या उरके 
लिए भेजी गयो यातिकाएँ, दस्तावेज, तथा पत्र प्राप्त करता है। दीर्षाभो 
(6थीक्षा००)) में, दर्शकों के (वेश के लिए) प्रवेश-पत्र डारी करता है । प्रध्यक्ष बी 
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शोर से सदस्या, सरियों तया श्रस्यों के साय प-न्यवहार करता है| सदन ग्रीर 
उसके ग्रचिवालय के वित्त एवं लेखाओ पर वियवण रखता है ।/ सदत की अत्येक 
बैंठक की कार्यवाह्दी का साराश, सक्षिप्त विवरण तथा शब्दश वृत्तास्ठ ठेमार कर- 
बाता है भ्रौर उन्हे छपवाता है | कार्य-सूचियों, बुलेटिन और सशोघ्ठनो की सूचनाएं 
परिचालित करता है। सदत के विचाराधोन विशिन्न विषयों के सबध में सदस्यों 
द्वारा चाधित जातकारी उएलब्ध करवाता है। सदस्यों ओर अन्‍य लोगो के लिए 
उपयोगी बहुत सो पत्रिकांदों श्रौर प्रन्य सयदीय श्रक्राणनों (ऐ7 2फा6एपफाऊ 
एलाण्वाध्सं$ आए छा09॥0८४0000५) का सस्पादन करता है श्रौर उन्हें प्रकाशित 
करवाता है । सत्तदीम प्रध्ययद तया प्रशिक्षण ब्यूरो (8780 ए रिगव्यादाए्षाज़ 
$!09॥685 399 77798) का अगुख होते के नाते, कह वए संसद सदस्यों और 
राज्य विधान मण्डलों के मए सदस्यों, भारतीय प्रशामनिक सेवा, भारतीय विदेश 
मेवा, प्रौर प्रन्य प्रखिल भारतीय सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 
भारत सरकार के वरिष्ठ प्रधिकारियों के लिए, विश्वविद्यालयों के ब्रष्यापको और 
देश एवं विदेशों से ध्राए सम्दोय भ्रध्िकारियों के लिए ससदीय सस्थामों ओर पँतर- 
याग्रो में प्रध्ययन पादुयक्रम, विचार गोष्ठ्याँ, प्रॉशेक्षक एवं प्रवोधन कार्यक्रम 
(व एस्मत्!ए है. 303 7९72508८६ ८००७६०८३) इत्यादि आयोजित करता है । 

भारतीय समदीय ग्रूप (१098539 ४३703 एथ्यउा/ (7०७७) के सचिव के 
नाते, वह राष्ट्र मण्डल संसदीय सघ प्रोर गन्तर समदीय सघ को भारत शाधा 
की गतिविधियों का भी झायोजेन करता है । वह खसमदाय प्रतिनिधि सश्डलो 
(१99//7087037» 0८)६९७०303 5) के साथ विद॑शों मे जाता है 3 जब राष्ट्रमण्डल 
भध्य क्षो ((०70फ्रब]७८३४॥ ५७८४४.९१५) का दंश में सम्मलन ((०0रध८०८०) 
द्वाता है पों लोक सभा का मह।स्चिव उस सस्मेलत का थदन सहा सचिव हाता है ॥ 
बहू भारत में विधामी निकायों के पीठासीद अधिकारियों के सम्मेलन (९4०७०:58 
०0८९४ ८०2/2८६८४०८) के लिए भारत स्ले विभिन्न विधान मण्डली और सपफ्दीय 
समितिया के सभापतियों के प्म्मेलनो क लिए सर्चिबीय कर्तव्यों के विवरणु तेंयार 
करने और सम्मेलतों हे आयोजन के लिए उत्तरबायी होता है । ससदीय कार्यों से 
भिन्न क्रिया-कलापों यथा विदेशी प्रतिध्टित व्यक्तियों द्वारा सदस्या के समक्ष भाषण, 
स्वागत समारोह, मसदीय सदुभावना मिशन (?शा]फ८ा») 800क्‍9॥॥ गर599४) 
विदेशों में भेजने या विदेशा से झारत आने वाले ऐस ।मशतों का स्वागत करवा 
इत्यादि के लिए भी उत्तरदामी होता है । 

महासचिद के उपरोल्लिखित विस्तृद करत व्यो एबं दावित्वों के प्रतिरिक्त 
बढुत से धन्य कृत्य भी हैं जिनको वह अ्रष्यक्ष की झलोर से प्रौर उसके नाम से करता 
है । बहू अध्यक्ष की शक्तियों के प्रयोग तथा इत्यो के राम्पादन के विषय ये अध्यक्ष 
का सलाहकार है झौर प्रध्यक्ष के माध्यम स वह सभा को भी सलाह देता है। 
उदाहरणाएं, प्रश्तो, श्रस्तावो ग्रादि की विभिन्न ब्रकार को युत्नाश्रो की प्नुमति बेस 
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या अनुमति न देने के मामले में प्रध्यक्ष गो जिन शक्तियों का प्रयोग महाराचिद 
करता है, वे प्रत्यायोजित शक्तियाँ नही है । वास्तव में अध्यक्ष की ये शक्तियाँ प्रत्या- 
योजित कही नहीं जा सकती ; ये शक्तियाँ केवल प्रध्यक्ष मे निहित हैं प्रौर वह 
इनका प्रयोग कर सकता है । भ्रत महासचिव द्वारा दिए गए ग्रादेश श्रध्यक्ष के नाम 
में दिए गए प्रादेश है भ्रौर ग्रध्यक्ष उन प्रादेशों के लिए पूर्ण रूपेरणा जिम्मेदारी सवरी- 
कार कर लेता है।इस प्रकार हम देखते है कि उन दोनो मे परस्पर एक प्रटूट 
विश्वास का सम्बन्ध है जो प्रलिखित है और भ्रवणनीय है । 

राज्य सभा का सभापति 


भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा व पदन सभाषति (७-०॥0७० 
जा्ाए7८7) हावा है वह राज्य मभा के अधिवेशनों की भ्रध्यक्षता करता हू । जिस 
प्रवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपात क रूप म कार्य करता है या जब वह राष्टू- 
पति के छृत्यो का निवंहन करता है, उस अवधि के दोरान वह राज्य सभा म राभा- 
पृति पद के कत्त ब्या का निवहन नही करता । उपराप्ट्रपाति का तिर्बाचन रासद्‌ के 
दोनों सदनो के यदस्यों द्वारा प्रानुष्रांतक प्रतिनिधित्व (विणणाएणा॥। उशृपर- 
&९ (७७307) पद्धति के प्रनुभार एकल सक्रमणीय मत (59800 धशयारईध८व०७॥० 
४०७) द्वारा किया जाता है भ्रोर ऐस निर्वाचन में मतदान गुप्त द्वोता है । उपराष्ट्र- 
पत्ति ससद्‌ के किसी सदन का या विसी र)ज्य वे विधान मण्डल के किसी सदन वा 
सदस्य नही होता । वह्द प्रपना पद ग्रहए करने को तारीख से पराच वर्ष की प्रवधि 
तक या प्रपना पद त्याग करने तक या राज्य सभा के ऐसे सकल्प द्वारा पग्रपने पद से 
हृटाय जाने तक जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पास 
किया हो प्रौर जिससे लोक सभ। सहमत हो गई हो, पद घारण करता है | 4 

राज्य सभा के पीठासीन प्रधिकारी (4०59॥8 ०॥०८) के रुप में घोर 
राज्य सभा सचिवालय के प्रमुपत के रूप में उसके ढृत्य घोर कत्त व्य लगभग बह्ी है 
जो लोक सभा के प्रध्यक्ष के है 4 7 
उप सभापति 


राज्य सभा बाय उप राभापति (0०कछ) शाोशाणशाधा), सभा के सदस्यों द्वारा 
भ्रपने सदस्यों में से चुना जाता है | वह राज्य यभा वा सदस्य बने रहने तक या 
अपना पद त्याग करने तक या राज्य सभा में ऐसे सकत्प द्वारा झपने पद से हटाये 
जाने तक जिसे राज्य सभा के सदस्यों के बहुमत ने पास किया हो, पद घारण 
करता है । 

राज्य सभा के पीठासीन प्रधिकारों तवर०पगाह जीटल) के रूप में उप- 
सभाषति सभी प्रकार से उन्ही कत्त ब्यो, कृत्यो भोर शक्तियों का प्रयोग करता है 
जैसे कि लोक सभा वा उपाध्यक्ष करता है ) 77 


संसदीय काय से प्रक्रिया दा महर्त/6। 


समापति तालिका गौर महासचितर 


समाप्ति और उपसभाति की अनुपस्थिति से अधिवेशन के दोरान सदन की 


बंदक की पग्रध्यक्षता करने के जिए राज्प मभा झा सभापति समा के सदस्यों में से 
सदस्यों को एक ताजिका (८ छ) बनाता है + तालिका से से एक सदस्य सआपति 
और उपसमापति को प्रतुपस्यिति मे जाज्य समा की बैक का ग्रध्यक्षता करता है । 
सॉलिका के सदस्यों को वार्टस चेगर मंद कया जाता है । राज्य सभा का वाईस चेयर- 
मेन प्रीर महासचिव राज्य समझा के सम्बन्ध में समभग उन्हीं कृल्यों और कक्चब्यों 
का वालनस बरतने है जिनका पालन खाक सभा के सवध मे समाषति तालिका के सदस्य 
और मद्दासचिव करते हैं । 


के. 


(4. 


)5 
6. 


संबभ 


प्रभु, ०५4, ४9, प्रौर 94 नियम्र ५ 
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निषम 229-232 
प्रनु 9४ भोर निर्देश 724 श्लोर 724 क 
]947 तक अध्यक्ष को प्रेजीडेट कहा जाता था । 
पाचवी विघान सभा की कार्यावधि 935 से 4-2--945 तक थी । 
छठी केन्द्रीय विधान सभा 4 ग्रगस्त, 947 के पश्चात्‌ अस्तित्व में 
नही रही झौर भारतीय सावधान सभा को, जो 9-2-7946 से 
कार्यरत थी, देश के विधान मण्डल के रूप में कार्य करने का प्रधितार 
दिया गया । 
प्रस्थायी ससद )7-4 -।95. को प्रस्तित्व में नहीं रही । राष्ट्रपति ने 
श्री मावलकर को ऐसे समय तक ध्रध्यक्ष के करत्त ब्यों का पालन करने के 
लिए नियुक्त किया जब तक कि प्रथम लोक सभा का प्रथम प्रध्यक्ष 
विधिवत्‌ चुन लिया नही जाता । 
भ्रनु 93-95, नियम ]0 
सभा की कायविधि युद्ध प्रादि के कारण चु कि रमय-समय पर ।945 
तक बढाई जाती रही श्रत श्री दत्त लगभग दस वर्षों तक पद पर 
बने रहे । 
नियम 9 झोौर 0 
प्रनु 64,66,67 झ्ोर ७9 
प्रनु 89-9] 

लक 


7 
प्रश्न प्रक्रिया 


प्रश्नों के प्रकार, प्राहू बता के निपस, श्राधे घंटे 
की चर्चा श्रौर “शून्य” काल 


गसद्‌ को एक मह वपूरं भूमि) प्रणशागत पर लिमरावों रहना है। दस 
दायित्व को निदाहने के लिए सम्रदीय प्रश्त एक सशक्त माध्यम है । रसदीय जोक 
तत्व की प्रणाली वाप प्रस्यकत देश में दस माध्यम वा फ्रयाय किया जाता है । प्रश्नो 
धरे बाल बे अध्यक्ष से देश वा पत्येक सागरिब सासद्‌ वें साथ जुड़ता है। भ्रपने 
प्रतिनिधि के माध्यम से समद के दस्याजे पर जावर प्रवनो गुहार करता है, प्रपती 
शिकायत रखता है । दस प्रयार सरकार प्रपनी प्रत्येत भू उन्‍्तूक 4 लिए यसद्‌ हे 
प्रति प्रौर समद्‌ के द्वारा लाए के प्रति उन्तरदायी होगी है । सदगऐे को संस्वन्पित 
मल्जियों के विशेष विखाराधिकार से झ्रात वाल साउजनिक सदृत्व के सासलों के 
जार में सूचना प्राप्त बरतने हेतु धश्न पूदत का भ्रधियार है । ते प्रशासन से जान- 
कारी प्राप्त करना प्रस्पेक्ष गंर्-सरकारों सदस्य का भ्रम्तविहिल एवं निर्वाधि संप्तदीय 
श्रष्रिकार है । प्रपने टग उत्तरदायित्व दे; निर्वद्दून ये लिए मंदसम्य प्रकार के प्रत्येक 
हिया बसाप (/४८४८३) पर देती “दिट रखता है श्लोर किसो भी ऐसे पश्रवसर से 
नही चूबता जो जनदिवित की प्रप्ाविल करने वाला हा $ इसस स्पष्ट हो जाता है कि 
सदस्य द्वोरग प्रवन पूछने बा धूल उद्श्य जनहित के किसी मामसे के बारे में जाव- 
कारी ध्राप्त करवा प्रोर तदुसस्वत्थी तब्य जानना है। टमसे पशणों का व्याप्त 
क्षेत्र बढ जाता है । इनरी परिधि में सरकार द्वारा चाषित राष्ट्रीय श्लीर श्रस्त- 
राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन (इगाएटिक्ट्शपज 06 छा विंडपठ्व)] है वतादा- 
१३७+0॥8॥  070॥2८(९5) घन-वद्चेघर (६॥०65८४७ ड़), कडटौतों प्रर्ताव (टछा- 
7700!0॥3), यहाँ तक कि प्रशाशत वे लगभग समो पहुछुश्नो को छानबीन पा 
जाती है । 

प्रश्नों के उत्तर बेंवल्ल सदन में दिये जात हैं। दोनों सदनों से 
क पहले भण्टे के दौरान श्रश्त पूछे जाते हैं कौर उनके उत्तर प्राप्ठ किये जाते हैं । 





मप 
कक बंठक 
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इसे “प्र काल” (0ए८७ छा ॥छाए) कहा जाता है ।! शग काल के. दौरान 
ससद्‌ सदरय सर्वसाध्वरण महत्त्व के विषयो के बारे मे प्रश्न पूछते हैं श्रौर उन पर 
चर्चा करते हैं । कही किसी स्थान पर किसी सरकारों अधिक्षारी ने जनता के साथ 
दुष्यंबहार किया, सरकारी प्रादेशों या नीतियो का पालन नहीं किया, भ्रष्टाचार 
किया या जन जीवन को किसी प्रवार को तति पहुचाई तो वह प्रश्न के रूप में 
मन्त्री वेः सामने श्रा जाता है ग्रौर मन्त्री का उत्तर देना पडता है ॥ उरा सम्बन्ध में 
जो पुरक प्रश्न पूछे जाते है, उनके लिए तैयार होना पडता है । इस प्रवार प्रधि- 
कारी भी सचेत हो जाते है । ग्रत प्रश्नों ढ्वारा सपुरों प्रशासन में क्रियात्मक सचार 
होता है । विभागो की त्रुटिया मम्त्रियों की जामकारी में ग्राती है भौर स्‍भ्रधिकारी 
उनका निराकरणा करके अपने कार्यकररा में सुधार करते है । 

सराद्‌ में प्रश्वकाल के माध्यम से सोधे कही हुई बात का प्रमाव पढ़ता है। 
वह समाचार पत्रो मे छपती हैं श्रोर उसका व्यापक प्रसार होता हैं । अत प्रश्न 
बल यराद की का्येबाहियों का सबसे महृत्त्यपूर्ण श्र ग है । इसमें बया जसता-जना- 
देन, क्या प्मकार ग्रोर क्या स्वयं सदस्य, सभी गहरी दिलचस्पी रखते है| बहने का 
तात्पएं है कि प्रश्नवाल एक ऐसा श्रवसर है जिसमे समद्‌ सदस्य को पपनी कुशलता, 
प्रपनी जागरूकता भोर प्रपनी प्रातप्ता एवं विषय को पकड़ को प्रदर्शित करमे का 
प्रोर हाजिर-जवाबी का मौबा मिलता ? | विचारणीय विपय की गग्भीरता से 
कभी-कभी सदन में तनाव श्रौर कटु त्क॑-वितर्क उत्पन्न हो जाता है प्रौर कई सदस्य 
प्रपनी विनोद-प्रियताईसि ऐसे तनावपूर्ण बाताबरणा में हँसी पंदा कर देते है जिससे 
वातावरण प्रफुल्ल हा जाता है भोर इससे प्रश्वकाल में जान पड जाती है। प्रश्त 
काल वा महच्च इससे भी पता चलता है कि सदन में न केवल सदस्य बडी राख्या 
में उपस्थित होते है बल्कि दर्शक एव प्रेस दीर्घाए भी सचासच भरी होतो हैं । 
प्रश्मो के प्रकार 

प्रश्न तीन प्रकार के होते है । (एक) ताराकित ($थ7८0) प्रश्श, (दो) 
प्रताराकित प्रश्न ((00-5977८0), शोर (तीन) पल्प-सू चना प्रशभ (8॥0-२०॥0० 
(0४८४४००) । सामास्यत प्रश्न मन्ध्रियों भर्यात्‌ सरकारी सदस्यों में पूछे जाते हैं। 
कभी-व भी इसको गेर-सरकारी सदस्यों से पूछा जा सकता है वश्तें कि इनका विपय 
किसी ऐसे विधेयक, संकल्प था भन्‍य गिसी विपय से सम्बन्धित हो, जिरके लिए के 
सदस्य जिम्मेदार हो । 
ताराहित प्रश्न (50० (९७०७००७७) 

सदन में सदस्य जिस प्रश्न का मौसिव उत्तर (073। &॥5७८१७) घाहवता है 
वह ताशाकित प्रश्न होता है | ऐसे प्रग्न के उत्तर के पश्चातु मदस्यों द्वारा ततम्नन्धी 
भनुपूरक प्राव (5प्रफ[गध्याट्य/ज)-पृ७८७क०॥०) भी यूछे जा सकते हैं। तारांकित 
प्रश्न का सधाण है दि सदस्य उस पर ताराक लगाकर उसको विज्वेधुँकित करता 
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है | इस प्रकार विभेद न किये जाने से वह लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची 
में रख दिया जाता है (१ 
आता राकित प्रगन ((एत-5030८४ (2७४८5७०॥5) 

सदस्य जिने प्रश्नों का लिखित उत्तर चाहते हैं, वे श्रताराकित भ्ग्न वहलाते 
हैं । उतको तररे छा चिल्ह लगायर विज्रेषाक्ित नहीं किया जाता । रइत मे इसफा 
मोलिक उत्तर नही दिया जाता और न ही इस बर वोई प्रलुप्रब प्रश्व पछे जाते 
हे 
अल्प सुचना प्रश्न (5/.08-)४०९८ (१०६४:७४) 

बिना पूर्य गुचणा बे गादन से प्र0> परदे जान पर मसन्तिपास्पद के सदस्स 
सतोपजनक्क उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते झौर इस प्रकार प्रश्न पूछने का 
उद्देश्य ही निध्वल हा जाता है ; विभिन्न स्तरों में संयत जानकारी एकत्रित करने 
धौर सदन में मन्त्री द्रारा दिये जाने के लिए सुम्पध्ट उत्तर तैयार करने के लिए 
सम्बद्ध विभाग को जुछ समय को प्रावश्यकता होती है । इसी प्रक्रिया को सु वश्षा- 
जनक बनाने के लिए दोनों सदनों से कप्य॑-सचालन तथा प्रह्निया नियमों में उपबन्ध 
किया एया है हि होई सदस्य प्रश्त वी सूचता सम्बद खदत के महात्तचिय को दे 
सहता 2 । जिस तिथि औ प्रहत बा उच्चर माया ज।ए उस तिथि से ऐसी सूचदा कम 
में कम दग दिन पूर्वे श्रौर प्रधिर से भ्रधिक इक्कीस दिल पूर्व दी जानी घ।हिये ।६ 

पत्प सूचना प्रश्न ज़िसी झवित्स्वतीय लोक महत्व के विषय (फॉजिटः 
ण॑ एाहटा५ 2009. 0९६५) में सदध्ित होते है श्रौर इसओो सामासप प्रश्त 
पूछने के लिए निर्धारित दस दिन की ग्रवधि से उमर बी सूचना देकर पुष्ठा जा 
संबता है + २ रादस्य को प्रल्य यूचता पर प्रस्न पूछने के कारर सक्षेप से बताने 
बने हैं 

प्रध्यक्ष द्वारा प्रश्न की प्रविलग्वनीयता ((772८70)) स्वीकार कर लिये जाते 
पर सम्बद मन्त्रों से पूछा जाता है कि क्या वहू प्रत्प खूचता पर उस प्रश्न का उत्तर 
देते बी स्थिति मे है या नहीं और यदि हुऐँ तो बिस तिथि को ?ै 

बदि मन्त्री झ्ाष सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहमत नहीं होता और 
प्रध्यक्ष सभापति वी द? राय दो कि प्रत्व इतते लोक-मह॑त्व (76 खताएएएऐ- 
आएंट) का है हि सदन में उसता मौखिव उत्तर (09 &75७५7) दिया जाना 
चाहिए तो कह तिदेश दे खकता है कि प्रश्न उमर दिन की प्रश्म सूची मे प्रयम प्रश्त 
के रूप में रख दिया जाएं जिस दिन वह प्रश्त कस से कप्त पूरे दस दिन की शर्ते 
पूरी परते पर रखा जा सकता है| + बिसी एक दिन को प्रपत-सूची मे ऐेवा केवल 
एक ही प्रश्न रखा जाठा हैं । 
प्रश्न केसे पृहीत दिये जाते हैं 

प्रश्न जानकारी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्षिया हैं । इसमें जनता जना- 
देत-समाचार-प्र भौर सदस्य गहरी दिलचक्‍्पी लेते हैं और इनते माध्यम से उप+ 
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सलब्ध जानझारी का व्यापक प्रसार होता है भ्रत यह स्माभाविक ही है कि इनशी 
ग्राह यता से पूर्व उनकी पूरी छात्रवोन की जाये । ऐसा भी हो सकता है कि विमी 
गलत जानवारी के ग्राधार वर ब्रग्न पूद्ध लिए जायें जिनमे गलत निष्वर्ध निकाले 
गये हो, परिणामस्वरूप सरकार को या किसी व्यक्ति को, उसकी गरवबारी या निजी 
हैमियत से, भ्रनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । इस स्थिति से बचने 
हे लिए दोनों मदनों बे नियमो में बृछ शर्ते निर्धारित की गई है जिनये प्रनसार प्रश्न 
गहीत किये जाते हैं ।९ ऐमे ग्रारोपात्मर प्रउ्न, जिनके क्यन वी शुद्धता की जचि न 
की गई हो श्रौर जो पिसी वर्ग या सस्था वे बारे भे न होरर किसी व्यक्ति मे बारे 
में हो तो साम्तान्यतवा गहीत नहीं रहिये जाते हैं क्योकि एप बार विशेष रूप से कोई 
आरोप लगा दिया जाय तो वह प्रमाशित हम़्रा या कि नहीं, उसका ऐसा प्रभाव होता 
है, जिसे दूर नहीं क्या जा सत्ता । ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब कि जिन 
व्यक्तियों बे विरद्ध प्रारोप लगाये जाते है, उनको सदन के समक्ष स्‍्राकर भ्रपनी 
स्थिति पर प्रकाश डालने का कोई प्रवमर नही मिलता । ऐमे प्रश्नों को गृहीत करने 
से पूर्व तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध मवालयो|विभागों को भेजा 
जा सकता है और प्रए्त में लगाये गये श्रारोप के समयेन में सदस्य में तध्यात्मव 
साम्रणी भी मागी जा सकतो है । 

जिन मामलों में जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है घथवा जो राज्य ने 
क्षेत्र में आते हो ग़रहीत कही क्यि जाते । एमे प्रश्त जिनका विषय किसी स्पायालम 
के समक्ष ग्रयवा विधि के ग्रधीन वनताये तये किपी प्रन्य स्पायाधिकरशा या निकाय के 
मम्रह्ा विच्याराधीन हो या किसी संसदीय समिति के विचारधीन हो, गद्वीत नही 
श्यि जाते हैं । जिन देशो के साथ भारत मे मंत्री सबंध हैं, उनके बारे में प्रशिष्ट- 
तापूर्णा उल्लेस वाजि प्रत्त यूट्रीव नहीं डिये जाते । परन्तु यदि कोई प्रश्न उच्च पद 
वाले क्रिपी व्यक्ति के बारे में हो या उमके द्वारा गिद्धान्त या नीति का कोई महत्त्व 
पूर्ण मामला जनहित में उठाया गया हो तो उसे ग्ृहीत किया जा सब्ता है ! राज्यों 
से मवधित ऐसे सामतनों पर प्रश्न स्व्रीकार नही छिये जाते जिननों लिए भारत सर« 
कार जिम्मेदार न हो । ऐसे प्रश्न, जिनमें तर, भ्रनुमात मंयवा मानद्वानि कारक कपतन 
हो या किसी ब्यक्ति के शामक्ञीय या सार्वजनिक हैसियत वो छोड़कर भनन्‍्यथा 
चरित्र प्रषवां ग्रायरण का उल्देख हो, स्वीकार नहीं जिये जाते प्रौर ऐसे प्रश्न ही 
गुह्दीत नहीं किये जाते जिनमे जातकारों मागने वी बजाए जानकारी दी गयी हो । 

वास्वव में श्श्नों को स्वीसार करता प्यवा भम्वीहार झरता नियमाधीन 
प्रध्यक्ष के श्षेत्राधिकार (30759)0000) पर निर्मर करता है । प्रध्यक्ष चाहे तो बोई 
शारण बताए बिना किसी प्रश्न को स्पीवार कर सकता है या प्रस्वीगार (८०८०) 
कर सता है घोर उसी शक्तियें दस प्रयोग पर कोई प्रापत्ति नहीं गीजा 
सकती । 

नियमानुसार प्रस्तों का वर्योकिरशा ताराशित या प्रदाराकित रूप से किया जाता है । 

देंगे प्रश्नों को घतारावित कणों से रखा जाता है डिलिेमे जानबारी प्रावड़ों में मांगी 
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गयी हो या नो स्यातीय रवि के सामतत से सबधित हो या जा दित-वतिदित के 
प्रशासन से सवध्ित हो । दनके प्िन्स, ताराकित प्रस्तों की शे सी मे वे अपन आते हैं 
वितक्ाा विपय बाक पहत्व का हो झौर जिन पर गनुप्‌रक्त प्रस्त पूछ जाने को समा- 
दता हो । क्ितों प्रस्त का मौखिक दतर हे लिए रखे था लिखित इत्तर के जिए, 
पढ़ बात प्रस्यश के जिवेकाधिकार पर लिमेर करतो है )7 

प्रक्रिया सम्दस्थी निप्रमो प्ौर उनसे सुस्यायित समदीय प्रषाप्नो के झनुक॒य 
वार्द बाने कार्ी श्रठतों की सुंचनाया का, नियत दित की प्रश्न खूबी में, यवानव्यिति, 
मौखिह था निशित उन्तर इे जिए रखा जाता है ।१ औओई पी सदस्य किसी दिन 
विशेष के जिए जितते प्ररतों की सृचनाएं 'पर/ध/७८७/ दता चाह़ दे खडुता है, परन्तु 
किसो एक दित के जिए उसके लताराकिच तथा बतारयकित प्रग्नों का मिलाकर प्रश्न 
मूचियों (0706968 ७७ में उसके नाम मे रखे बने वाले प्रत्यें की रुल संख्या 
पराच में प्र्क नहों हों संऊनों। टसमके झलिरिक एक दित में एक ही मद|8ग्य के 
राज्य सप्ता में सरद्तिक में प्रष्चिक ठोन ताराशित प्रयत् प्लौर खोक सभा में भ्रध्रिक से 
प्रश्रिक एक त्यरोकित प्रग्त ग्रहीत किया जा सकता है | किसी एक दिल की तारा" 
शित प्रश्त मचों थे प्रशिक मे शिक रुन 20 प्रग्त हाते हैं ।? लोे मा में किसो एक 
दिल जी प्रताराजित व्रण्त सूखी मे प्रध्रिर से भ्रश्चिक् 230 प्रग्त द्वोते हैं। राग्प समा में 
ऐसी कोई सीमा नहीं है परन्तु सामात्यवप्रा किसी एक दित री झवाराकित प्रम्न सूची 
में 200 में कम प्रग्त द्वोते हैं + 

ल्रोक सभा के सथ की बेडेकों की ठिब्ियाँ निर्परित किये जाने के तुर्स्त बाद, 
धारत मत्कार के व्रिप्रिश्न प्जालयों प्रौर विशारों से सस्थस्धित प्रश्तों हें उत्तर देते 
हेतु उप्नलब्प दिलों का प्रांडन किया जादा है , इस प्रयोजन के लिए विभिन्न मंत्रा- 
क्यो प्रौर विमायों को बाँच वर्गों बर्बाद गू बी,सो,री झौर ई में काटा गश है घौर 
एुक संप्ताट वें दौरान व्रषण मोमबार संगतवार बुधवार, गुहवार ध्रौर शुक्दार 
को प्रानों के उत्तर के लिए म्रत्रातपों है देन दर्गों के लिए दवित तिबत किये गठ़े हैं । 
मत्राचयों व्रिभागों का वर्णों में विभाजत दम डेग में किया जाता है कि एुक दित हीं 
मत्रॉलिय विभार का लोक संभा शोर राय सभा में एक ही दित निश्चित ने हों ताकि 
मत्रियों को मौखिक उत्तर देते से कदिताई का सामना ने कटला पड़े + प्रग्त पूछते के 
लिए निर्धारित तिथि में कम मे क्य वाच दित पल प्रन्तिम रूप से गुद्वीत प्रश्तो 
की मृत्री सवावरोी को भेज दी जाती दे दाकि उतके उन्तर तैंदार करने के लिए 
मधालों को पर्याटति सम पिच सके ॥१३ 
अर्न मित्र धरार इसे छाले हैं 

मौखिक उतर हे लिए बुठीठ प्रसत अध्यक्ष था सघापत्ति द्वारा, ययाम्थविति, 
उसी क्रम में दुशारे जाते हैं जिय में कि वे प्रग्न मूचों में रखे गये हो | प्रध्यक्ष/ममा- 
वि बारी-वारी से प्रत्येक उर॒संदेग्य को बुारता है जिसके ताम से कोर्द प्रसव 
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मौखिक उत्तर के जिए प्रश्नों की सूची मे हो । जिम सदरय को इस प्रकार पुकारा 
गया हो वह प्रपने रथान पर उठवा है झौर प्रश्न सूचो मे दी गई सरुया पढबार न 
कि प्रश्न का वाठ पढ़वार, प्रेत पूछता है ।! तत्पश्चात्‌ मत्री प्रश्न का उत्तर 
देता है । 


प्रश्न काल के दौरान किसी प्रण्नय्रा किसो प्रश्न के उत्तर दे रम्यन्ध में 
चर्चा की अयुमति नहीं होती । परन्तु सदस्य मौसिव फ्राग मे दिये गये उत्तर संबंधी 
शिमी तथ्य के प्रग्रेतर म्पष्टीकरशणा ये प्रयोजन वे लिए भनुपूरयः प्रश्न ($णाए्ट० 
वशष्ा37% (0७८५७७॥) पद सकता है ।? जिस सदस्य ये नाम रे ताराकित प्रश्न 
दर्ज होता है वह दो श्रनुप्रक प्रश्न पूछ सकता है | ततृपश्नाव, प्रीठासीन प्रधि- 
कारी (४८७५॥६ 0/:८/) भ्रन्य सदस्यों को प्रनपरक प्रश्न पूछने के लिए कह 
सकता है प्रौर रामान्यतया वह एक प्रनुप्रक प्रश्न पूछने के लिए सत्ता पक्ष वे सद- 
स्य को श्रोर दूसरा प्रश्न पूछने के लिए विपक्ष के सदस्य को पुझारता है | एस पर 
प्रश्न के महत्त्व को देसते हए समुचित सरया में भ्रनुपूरक प्रश्नों को पूछने की प्रनु- 
मति देवर झोर सदन वे सब पक्षों के सदस्यों को प्रनुत्ृरक प्रण्स पूछने बा झवसर 
देवार पीटासीन भ्रधिकारी इस प्रनूठे समदीय उपाय को बुशणलता सुनिश्चित बरता 
है । इसके प्रतिरिक्त, प्रश्त बाल ३ सीमित शमय मे, उसका यह प्रयास रहता है वि 
यधासभंय प्रधिक से अधिय प्रश्न पुछे जा सके | प्रण्न काल मे प्रधिक से प्रधिय 
मौसिक प्रश्नों वे उन्तर दिलाने वे लिए ग्रध्यक्ष का यह प्रयाग रहता है कि किसी 
ताराकित प्रण्न पर सामान्यतया प्राट मिनट से ग्रधिक समय ने लिया जाए। 
जबकि यदि (0 मिनटों में 20 प्रश्न लिए जाने हो तो एक प्रश्न पर प्रौसतन तीन 
मिनट से प्रधिक समय नहीं लगता चाहिए | यदि प्रध्यक्ष/सभाषति यह महसूस 
फरता है कि मामले पर पर्याप्त गप से बात हो चुकी है लो वह उस सदरय का नाम 
पुकारता है जिसके नाम में सचो से प्रलग प्रश्न दर्ज हो। यह सिलमिला !2 बजे 
दोपहर तक घनता रहता है । 
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गैर-सरकारी सदस्यों (2१०(६ एश्मा/7८75) से पूछे जाते बाले प्रश्न 

प्रश्द का विषय, यदि किसी ऐसे विधेयक्र, सकत्प श्रथवा सभा के कार्य मे 
भ्न्‍्य विषय से सवधित हो, जिसके लिये कोई गैर-सरकारी सदस्य उत्तरदायी रहा 
हो तो प्रश्द किप्तो प्रन्प गेर-सरकारी सदस्प से भो पूछा जा सकता है ॥3 ऐसे प्रश्न 
लोक मधभा भें शायद ही कभी पुरे जाते हैं। गर-सरदगरी सदस्पों से पूछे जाने घाले 
प्रश्तों पर अनुपूरक प्रश्न नहों पूछे जा सकते । कोई घत्प-सूचना प्रश्न भी किसी 
गैर-सरवारी सदस्य से नहीं पूछा जा सकता । 


ग्राधे घष्ठे को चर्चा (8]-#0-%09-(07९५१०७) 

सदम्प, मत्रियों है प्रश्त पूछ कर पोक महत्त्व बे किसी विपय पर सरकार 
में जानकारी प्राप्त करने का प्रधिकार रखते हैं । वे किसी ऐसे विषय पर लॉक सभा 
में भ्ाधे घण्टे की चर्घा उठाते की पूर्व सूबना दे सझते हैं, जिस पर कि हाल ही में 
विशी प्रश्त का मौखिक या लिखित उत्तर दिया गया हो भौर जिसमे किसी तथ्य के 
स्पप्टीकरण वी श्रावश्यक्ता हो | लोक सभा में भ्राघे घण्दे को चर्चा रामान्यत 
सच्ताह में तौन दिने भ्रथति सोमवार, बुघवार भौर शुक्रार को होती है प्रौर किसी 
बेठक के प्रल्‍्तिम धाये घण्टे मे की जा सकती है । राज्य समा में ऐसी चर्चा सभा- 
प्रति द्वारा इम प्रषोजन के छिए तिपत किसी दिन त्तापान्यत्तया 5 बजे मप्र में 530 
लब' की जा सवती है ॥+$ 


जो सदत्य धाये पण्टे की चर्चा उठाता चाहता हो उसे उस दित में, जिसे 
दिन सि कह उस विषय को उठाना चाहता है, तीन दिन पहले, लिखित रूप में 
सूचता देनी होती है। इसी प्रकार की सुदता के साथ सदस्य को उत विषयों का 
भी सक्षेप में उल्तेख करना चाहिए जिनके बारे में वह भौर भधिक स्पष्टीकरण 
ग्राप्त करता चाहता है। किसयो दिन की बेठर के लिए प्ाये एण्टे की सर्चा की 
क्रेवल एक झूचना रखी जाती है। इमके प्रतिरिक्त, लोक प्रभा में एक सप्ताद मे 
बिसी एक सदस्य के नत्ाम मे केवल एक चर्चा रसी जाती है प्ौर कोई सदस्य एक 
हो भ्रधिवेशन (5०५४0॥) में दो से अधिक चर्चाएं नही उठा सकता । प्रत्येक मामले 
में प्रध्यश्ष/म्रापति यह फंसला करता है कि कया चर्चा के लिए रघा जाने बाला 
विषय लोक महत्त्व का है या नही, ग्रोर क्‍या किसी तथ्यात्मक पहलू के स्पध्टीकररा 
की प्रावश्यकता है । 


अर्चा पररम्भ ररते की प्रत्रिका ([70०९6७४८) यह है कि जिस सदस्य ने 
चर्चा की पूर्व तूचना दी हो उसके द्वार श्रपती दाद रहे जाने के प्श्चाद अधिक से 
श्रधिक चार अ्रन्य सदस्य, जिन्‍्हौने इस भाशव की पूर्व सूचना दी हो, किसी तथ्या- 
स्मक बावे के अग्मे तर स्पष्टीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं। 
तहरत्पश्चातु, प्रम्ठ में, स्वंधित मंत्री चर्चा का उत्तर देता है । 
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प्रश्व-काल का मसुल्यांकन 

प्रश्नों का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना होता है और इनके व्याप्ति क्षेत्र 
में भारत के किसी भी भाग मे व्याप्त किसी भी विपय पर चर्चा शामिल की जा 
सकती है । बहुत से प्रश्वो का विश्लेपणा करने पर पता चलता है कि प्रश्नकर्ता सदस्य 
को सवधित मंत्री महोदय से प्रश्नाघीन विपय के बारे में भ्रधिक जानकारी है जिसमें 
प्रतीत होता है कि प्रश्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त किये जाने की श्रपेक्षा जान- 
बंगरी उपलब्ध कराई जा रही है । इस प्रकार के प्रश्न राजनी नि से प्रेरित होते हैं 
जिनका उद्देश्य प्रशासन को परेशानी में डालना पभ्रथवा उस पर दवाव डालपर 
किसी काम को करने के बारे मे वचनवद्ध करना प्थवा सरकार की कमियो पर 
से पर्दा उठाना हो सकता है। 

प्ग्न-वाल एक श्रोर जद्ा सदस्यों को नागरिकों की बहुत सी शिकायतों वो 
सरकार के सम्पुछ् शक्तिशाली ढग से प्रस्तुत करने का श्रवसर प्रदान करता है वही 
दूसरी श्रोर इन प्रश्नों के द्वारा सरकार की गतिविधियों प्रौर कार्यक्रमों, इसबी 
नीतियो भौर विभिन्‍न मामलों पर उसके दृष्टिकोण प्रौर प्रशासन के कार्यकरण के 
ढंग से लोग भ्रवगत होते हैं । प्रग्नो से दो प्रकार की भूमिका भ्रदा होती है । इन मे 
अज्ासन को पत्ता चलता है कि उनके कार्यकररा में कहा भ्रुटिया हैं। उन पर इनमें 
रोक लगती है और साथ ही में मत्रियों को जोकि राजनीतिक नेता होने के कारण 
कार्यपाविका से सबधित दायित्वों के साथ प्रन्‍्य व्यस्तताए भी निबाहते हैं, प्रश्नो के 
माध्यम से यह जानने में सद्दायता मिलती है कि उनके नियंणाधीन विभागों में क्या 
हो रहा है, कहा कमिया हैं, उनके द्वारा कार्यारिवत नीतियों का जनता पर क्‍या 
प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार प्रश्व काल जनता की शिकायतों को उठाने प्रौर 
सरकारी की बूटियों को उजागर करने का एग सभगक्त माध्यम है । 

अयम लोक सपा से सातवी लोक मभा के प्रश्नों सवंधी प्राकड़ो को विश्वे- 
प्रण करने से पता चलता है कि संसदोय प्रक्रिया की प्रस्य विधाओ की तुलना में 
प्रश्वोत्तर काल सदस्यों में प्रधिक प्रिय हुमा है घोर उत्तरोत्तर इसके प्रयोग मे वृद्धि 
हुई है । नीचे सारणी मे प्रत्येक लोक सभा में गृहीत विए गए श्रश्नों, जिनके कि 
उत्तर दिए गए, दर्शाएं गए हैं जिनसे इनके प्रयोग मे उत्तरोत्तर हुई वृद्धि वा पता 
चलता है । 

सारणी (7302) 








प्रवधि सब श्रे शियो के शहीन प्रश्नों की समस्या 
प्रथम लोक सभा (१952-57) 43, 725 
दुम सी लोक समा (957-62) 24, 65] 


तीमरी लोक समा (962-66) 56, 355 


प्रश्त प्रक्रिया/9] 


चोगी सोक या (११७7-20) 93, 538 

प्रांचची सोक सभा (970-76) 98, 606 

छूटी खौब समा (977-79) 50 44 (दो वर्षों के प्ोगडे) 
गातवी सोफे रभ्रा (950-84) ॥, 02, 927 के 
झमाठयोी सोर मरअ्] (985-89) 93, १90. 





प्रष्म लोक सभा में गुद्ठीत प्रश्यों वी बुल सम्या ३3,725 दी जो भाद्योी 
सोग मधा मे बडार 98, 390 हएई । एह भी देख गयों है कि प्रश्िकेशनों के 
दौराद भारी भात्र मे प्रो तो सू बनायें ध्राध्त होती हैं. उतमे से बंेबत 50 मे ?0 
प्रतिनत बश्त ही गहीत किये जाये ह वरसतु राशियों मं शामिक जिए जाने वाले 
सारशाबवित भौर प्रतारविल प्रग्नों बी निर्धारित सीमा थे बारण बजट प्रधियेशन से 
पल ३३ प्रतिगत प्लौर मानसून सपा शरदबाखीन प्रधिवेशतों में ३0 से 45 ब्रत्ति- 
शत बशरत वास्वय में सूचियों से सम्मिलित हो काने हैं । प्रति बैठक ह्ाप्त होते बाली 
प्रश्नों की सूघतायों शी प्रोमत सरया उश्शग #00 देउनी है + 

जीव बाण्ड ((५६॥), मू दह् काण्पर ((957], प्लरायात लाइसेंस कापइ 
(।५ 4) और हात ही को दृश्यात पं मोर) पी जाने का मासला धौर वनस्पति घी 
में गाप को चर्बी मिसाने वा मापया बुह् एम उदाहरण हैं जो प्रश्मोवे माध्यम से 
उठाए गये प्लोर जितरे प्राण में आते पर ब्राष्य ह्!|दर सरकार यो जाघ करती 
पट । इससे प्रश्त काल को उपयागिता सिद्ध होती है ध्ौर पा चलता है रि सस- 
दीये प्रत्रिया पे पह शितना सशश साप्यम है । 
शून्य काल (जीरो प्रायर, (2०० ॥०७) 

/शुर्य राज प्षदा “जीरो ह्याथर बी ब्युत्पत्ति !५७0 झोर ]970 की 
दश्ाडदी की देते है) उक्त दशाड़री मे प्रारप्तित काले से किसी समय झम्राचारा में 
बिता पूवे धूचना के प्रदिसलस्वनीय लोरा महत्व के विषय दी उठाने जी या गा 
सामबशणा श्रव बाल विया गया। बेदी जिययों- में “धुर्य वात का कोई 
उल्लेग नहीं मिलता | समद के दोठों गंदला में प्रश्त काल वे ततुबाल बाद वा 
समय "शन्य काल” प्रथवा “जीरो घावर” ये नाप से जाता जाता है| वयौकि 
प्रश्क बाल की सप्ाव्ति !2 जे होती है धोर ।2 बजे दोपहर गा समय न सो 
महणाह् पूवे का समय होता है शोर के ही सध्याज् पश्चात को प्रत "“शूस्य काल! 
दूघा । प्राय, शुस्य काप बुरे एुर घण्टे तर, ध्र्थावे ।2 बजे से ) बजे सध्यात्ष 
पश्यातू्‌ सदतों के शष्यात भोजत के लिए स्थगन द्ोने ता घसता था। हम बारश 
इसे “प्रावर ' भी बढ़ा गया परन्तु घराजक्ल गर सामान्यतया प्रथिक रो प्रध्चित $ 
में ।$ मिलट लग चलता है । "शुस्प्र काल' में च्‌ कि बिना पूर्व सुचना ने अडिल- 
अपनी ये महेस्‍व वी कोई भी मामसा उद्या जा सकता है। परत गरवार वो सकी 
कोर्ट जानरारी नहीं होती रिप्मक विश तरह का आक्मण होगा। प्रश्य बाल के 
सत्ववज बाद सदस्यगंगा ऐसे मामले उठाने मे लिए पढ़े हो जाते हैं जो उनकी राय 
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में प्रविलम्बनीय महत्त्व के हैं भौर जिनके बारे में कायंवाही करने मे देरी नहीं को 
जा सकती । इससे एक श्लोर सदस्यों की जागरूकता प्रदर्शित होती है भौर दूसरी 
श्रोर सरकार परिस्थिति से निपटने को तत्परता दिखाती है । चू कि इस प्रकार के 
मामले उठाने के बारे में नियमों मे कोई उपबन्ध नहीं है । भरत. “शून्य काल” 
नियमों के प्रतियन्ध तोड कर बना प्रतोत होता है | सदस्यो ने राष्ट्रीय महत्त्व के 
मामले श्रथवा लोगों की गम्भीर शिकायतों सवधी मामले सदन मे उठाने वे लिए 
नियमों को बाघक माना है और उनकी कोई उपादेयता नहीं ममभी है । दूसरी 
झोर हम “शून्य काल” को ससदीय कार्यवाही में उत्पन्न तनाव को शैधित्य करने का 
साधन भी वह सकते हैं ! जहा प्रनेक उत्तेजित सदस्य स्‍प्रपनी भड़ास निकालने मे 
५ साथ बोलते हैं प्रौर इस प्रवार शेथिल्य हो जाने के पश्चात्‌ शान्त हो 
जा; || 

किन्तु नियमों की दृष्टि से “शून्य काल” एक प्रतियमितता (हा०8एआग|)) 
है । इसके सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है । सदन के विधायी, वित्तीय प्रौर 
प्रन्य नियमित कार्य पिछड़ जाते हैं | प्रत न तो भ्रध्यक्ष प्रौर न ही सदन नियमित 
काय॑ में ऐसी बाला को प्रोत्माहन देते है । 
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विधायो प्रक्रिया 
साधार शा विधि झोर सांविधिक संशोधन 


विधि निर्माण ससद्‌ का एक मद्रत््वपूरों कार्य हे । सर्वोच्च सब्या द्वारा 
पारित और राजाब्यक्ष द्वारा स्वीकृत विधेयक (छ]) कानून भ्रथवा भधिनिसम 
(८४) बनसा है । इसके धन्तयंत इस बात की व्यास्था की गई होती है कि कोन सा 
काम किया जा सकता दै, कौन सा नहीं किया जा सकता है और किम प्रकार किया 
जा राजदा है । विधि शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यथा 
' ऐसे अधिनियम में दिया ग्रया प्रादिशात्मक विर्देश जिस पर कि विधेयक (8))) के रूफ 
में विधिवत्‌ वाद-विवाद हुश्रा है, जिसे विधिवत्‌ गठित विधानमण्डल में विधिदत्‌ 
तरीके से पास किया हो, जिम्तकी मस्जूदी राज्य के भध्यक्ष ने दी हो जो अत्येक 
नागरिक पर बाध्यकारी दो प्रौर जिसे लागू करता न्यायालयों वे; लिए प्रावश्यक 
हो । चू कि ससद्‌ लोगो द्वारा सीये निर्वाचित ससस्‍या है भ्रत बढ ऐसे विधान(.०8)5/0- 
॥09) बनाती है भिनभे सोगो की सामाजिक एवं झाथिष आवश्यकताए प्रतिविभ्वित 
(२८१८८) होती हैं तथा जिनसे उनकी आशामों एवं प्राकाक्षायों की पूर्ति होती है । 

व्यावहारिक तौर पर यह कार्पपालिका (5/८०८प४५८) थथबा मत्री-परिषद्‌ 
((०णाढदा। ०६ 950८5) का दायित्व होता है कि वहू विधि निर्माण के किसोौ 
विषष के सबंध मे प्रस्ताव ()!०७०7) लाये । ससदू में उम्त प्रस्ताव पर चर्चा एव 
बाद-विचाद होता है सथा उसे प्रारित किया जाता है 4 पहल काय॑पाल्िका द्वारा की 
जाती है परन्तु उमतकोी प्र, उस्तको तराम्नता भ्रोर स्वरूप देना स्तद्‌ का कार्य 
होता है । इस प्रकार विधि का निर्माण करना श्रब भी ससद्‌ का मुल्य काय है । 
खसद्‌ द्वारा यहू कार्य अनेक प्रक्रियाशों के माध्यम से किया जाता है $ 

विधान सबधों सभी भ्रस्ताव विधेयकों के रूप में ससद में पेश करिए जाने हैं * 
विधेयक स अभिप्राय है किसी विधय विशेष कौ रूपरेखा जिसके सम्बन्ध में सरकार 
कानून बसाया चाहती है 2 विधेयक को ससद्‌ के किसी भी सदन में किसी मत्री हारा 
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प्रथवा किसी गैर धरकारी सदस्य द्वारा पुर.स्थापित (]्रातरएत07०९पै) किया जा 
धकता है । विधेयकों को दो शेखियों में वर्गझेत (209557700) किया जा 
सकता है -- 
(4) सरकारी विधेयक ((5०४टड9०7॥( 98॥॥) 
(2) गैर सरकारी सदरयो के विधयक (?79086 डाल्या0९७ |) 
चस्तुत स्थिति यह है कि अधिकाश विधयक सरकार द्वारा ही पुरस्वापित 
किए जाते है । किन्तु गर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किए विधेयक यद्यपि विधि का 
बहुत कम रूप लेते है किन्तु इनमे सरकार को एक दिशा-निर्देश मिलता है कि 
विद्यमान विधि में कहा-कहा सशोधन बरकरार हैं भ्रथवा वे कौन से विशेष विषय 
हैं जिनके सम्बन्ध में विधान बनाना अपेक्षित है । है 
विघयकी को विपय-वर्तु के झ्राधार पर निम्नलियित श्रेसियों मे रखा जा 
सकता है ++ 
(एक) मूल विधेयक (078008/ 80॥) ऐसे वघियक जिनमे नये प्रत्ताव, विधार 
या नीतियों सबंधी उपबन्ध हाते है 
(दा). सशोधी विधेयक (/90०90॥067-3॥)) जिसका उद्देश्य विय्यग्रान ध्रधि- 
नियमों मे रूप भेद करना या साशोधन करना था उनका पुनरीक्षण करना 
होता है । 
(तीन) समेकन विधेयक ((.0/.५०॥03009 ॥॥)) (एसे विधयक जिनका उद्देश्य 
किसी विपय विशेष पर व््मान कानूनों को समकित करना होता है) । 
(चार) व्यपगत होने वाले कानूनों को जारी रखने याले विधेयक (ऐसे विधेयक 
जिनका प्राशय उन प्रांघनियमों (8०४७७) को जारी रखना होता है, गिनगी 
अवधि समाप्त हो रही है) 
(पांच) श्रध्यादेशों के स्थान पर भ्राने वाले विधेषक (ऐसे बिधेवक जो राष्ट्रवति 
द्वारा जारी धअ्रध्यादेशों का स्थान लेते है) शोर 
(छ.). संविधान (संशोधन) विधेवक 3 (टणाजवाए।ाणा #शलातशात्या ॥॥))) 
स्यूल रूप से विधेयको का वर्गोकरण इस प्रकार किया जा सकता है.-- 
(बा) साधारण विधेवक ॥ (0757727५ 8॥) 
(ख) वित्तीय मामली सम्बन्धी उपबन्धों पर भ्राघारित धन विधेयक (०7८) 
छा) प्रोर 
(ग) संविधान संशोधन विधेयक । 
साधारण विधेयफः-- 
ऊपर दिए स्थूल वगीकरण में स्पष्ट हवा जाता है वि. घन विधेयक धोर 
संविधान संशोधन विधेयक से. इसर प्रस्यथ सभी विषयों के बारे में विधान सम्बन्धी 
प्रस्ताव साधारण विधेयक होते है । 
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साधारण विधेयक्तों के बारे मे विधायो प्रकिया - 
(एक) विषेष्क के मप्तोदे तेपार करता -- रछश्णड 9 छा0%) 
जुंसे ही किसी विशेष विषय से सदधित विधान बनाने का श्रम्ताव पैदा 

होता है, मवधित मव्रालय द्वारा उससे सम्बद्ध राजनीतिक प्रशासदिक, वित्तीय एव 

प्रत्य परिणासों को जाचर की जाती है । यदि विचारणीय खिदय किमी ग्रस्य मत्रा- 
लय प्रयवा राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में भी श्राता हो हो उनका भो परामर्श 
लिया जाता है । जहा तक उस प्रस्ताव के बैश्िक एक सर्वेधानिक पहड़ओं वा 
मम्दस्ध है, सारत सरकार के विधि मत्रालय और महास्याथवादी में दस बारे में 
पयामर्ग किया जाता है । यदि विधान का विषय विभिन्न हितो को प्रभावित करने 
वाला हो तो प्रावज्यक समन्य जाने पर ब्यापर रियों, अमिस, हृपकों भौर उद्योग- 
धर्तियों से भी इस सम्बन्ध में सलाइ ली जाती है| इस प्रसार विस्तारपूर्वक जाच 
कर लेने के प्रचात्‌ सम्बद मंत्रालय विधान सम्बन्धों प्रस्ताव प्रनुभोदन के लिए 
सर्विमण्डल क श्रस्तुव करता है । सत्रिमण्डल के झतुसमादन के परचात्‌ सरकारी 
प्रासपकार (ड्रॉपट्समन) द्वार प्रस्ताव को विययक का रूप दियः जाता हैं । जिसको 
प्रशासनिक मत्रालय से बारीकी से जाब को जाती है और उसे प्रन्तिम सूप दिया 
जाता है । 


* 
उपरोजत प्रक्रिया में से गुजरत के पम्चात्‌ विययेरू मदन मे पुर स्थापित 
किए जाते के लिए नेयार हो जांता है । विवेयक्त सबधित मन्त्री द्वारा दोनों संदनों 
में से किसी एक सदन में पुर स्थापित किया जा सकता है ॥ मन्जी को विधयक के 
धुर स्थापन के लिए सदन की प्रनुमति मागने के प्रस्ताव की लिखित सूचना सात्त 
दिन पहले देनी हांठी है 3! ऐसी सूचना के साथ विधेयक की विधिवस रूप से शुद्ध 
बी गई दो प्रतिया उस सदत के महासडिव को भेजी जाती है जसमे विधेयक परश 
किया जाना हो । सांचदवालय द्वारा विधेयक की जाच की जावी है और उसके सभी 
दृष्टि से पूर्ण पाए जाते पर, ऐसी विश की कार्य्रृ्री म झम्मिलित कर ला जाता 
है जो प्रध्यक्ष या सपाषति द्वारा ययास्यिति, इस प्रयाजत के (लए निरिचत को गई 
हो । परन्तु कमी विधेयक का पुर स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्य-सूची में तब 
तक प्रविध्टि नहीं की जाती जब तक कि पूर स्थापत की अस्तावित तियि से कम से 
कम दो दित पहले विधयक्र की प्रतिक्रिया सदस्यों का उपलब्ध नहीं करा दी 
जाठी ॥) 


(दो) बाबत (१६५८आ ३) विभिन्न थक्म +- 

विधान संस्वन्धों सभी प्रस्ताव विद्येयको के रप्र में संसद मे वेश किए जाते 
हैं और प्रधिनियम बनने से पूर्व उत्हे विभिन्न प्रक्षमों से गुजरना पद्ेता ह। श्रत्यक् 
विधेमक्त के तीन वाचन दूंते हैं -- 
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(क) प्रषम बाचन (#58-7८००॥8) : 


सर्वप्रथम विधेयक को पेश करने के लिए सदन की श्रनुमति प्राप्त करने का 
प्रस्ताव पेश किया जाता है | विधेयक के पुर स्थापन के लिए नियत तिथि को 
प्रशनकाल के पश्चात्‌ प्रस्यक्ष प्रभारी सत्री को बुलाता है गौर वह विधेयर को 
पुर स्थापित करने की प्रनुमति का प्रस्ताव करता है | वह खडा होकर बहता है 
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि!” * "४7 *+““(विधेयक का पूरा नामी विधेयक 
को पुर स्थापित करने की भ्रगुमति दी जाये” यदि मन्नी सभा में उपस्थित नहों तो 
उप-मत्री या कोई झोर मश्नी उसकी झोर से यह प्रस्ताव पेश कर सकता है। प्रध्यक्ष 
इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता है श्रौर सभा उसे मौधिक मत 
द्वारा प्रनुमति प्रदान करती है । तब मत्री द्वारा विधेवक पुर स्थावित किए जाने से 
विधेयक के प्रथम वाचत की भ्रौपचारिकता सम्पन्न होतो हे । 


इस भरवस्था में विधेयक पर चर्चा नहीं होती । प्राय विधेयना को पुर स्थापित 
करने का विरोध नही किया जाता | यदि किसी विधेयक को पुर स्थापित करने 
की प्रनुम्तति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो पोठासीन अधिकारी, यदि वे 
उन्तित समझें, प्रस्ताव का विरोध बारने वाले सदस्य भोर प्रस्ताव को पेश करने 
वाले सदस्य का सक्षिप्त व्यास्यात्मक कथन सुनने के वाद बिना किसी बाद-विवाद 
के प्रश्न को सभा के रामक्ष रख सकता है । परन्तु जब अ्रस्ताव का इस आधार पर 
विराध किया जाये कि इस विधेयक क माध्यम से ऐसा विघान बनाया जा रहा है 
जो सपा की विधायनी क्षमता से परे है तो पीठासीन प्रधिकारों पूर्ण चर्चा की 
प्रनुमात दे सकता है जिसमें विशेष प्रावश्यकता पड़ने पर महास्यायवादी 
(#0०॥) 0८प्र८००)) भी भाग ले सकता है ।! उसके पश्चात्‌ सदन में प्रश्न पर 
मतदान होता है । कोई मन्नी एक दिन में चाहे कितने भी विधेयक पुर.स्थापित कर 
सकता है, एस सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नही है । 


विधेयक कये सदन में पुर स्थापित करने केः पश्चात्‌ उसे भारत के राजपतन्र 
में प्रयाशित किया जाता हैं। प्रध्यक्ष/समापति की भनुमति से विधेयक को 
पुर.स्थापित करने से पूर्व भी भारत वे राजपन (0/गला८ ० 98॥9) मे प्रदाधित 
किया जा सकता है । ऐसी अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने को श्नुमति 
पेना प्रावश्यक नहीं होता है|! उमर पुर.रथापित करने की प्रनुमति मांगने को 
बजाए पुर:रधापित कर दिया जाता है 
(थ) दितोय वाचन (52070 8९३४9) 

दूसरे वाचन में दो प्रतरम (5057००) होते है। दो प्रक्नयों मे विधेयक पर 
विचार किया जाना ही यह सिद्ध करता है कि दूसरा याचन बहुत हो महत्त्वपूर्ण 
प्रवस्षा है | इन प्रक्र॒मो मे विधेयक की बारोवी से सम्पूर्ण जाँच होती है । 
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प्रथम्त प्रक्रम (75९(-४१४8०) 


पहले प्रक्म मे विधेणक पर सामान्‍य बर्चा होती है जब विधेयक के सिद्धान्तो 
फर चर्ना को जातो है ! डिम्तु विशेयक के ब्योरे वर उतनी ही चर्चा होती है जितनी 
की उम्मके सिद्धात्तों की व्याझ्या दे लिए श्रावश्यक हो /7 इस प्रक्रम॑ से सभा विधेयक 
को समझा की प्रवर समिति या दोनो सभाश्रो की सयुक्त समिति को सौंप सकती है 
भषवा उस पर राय जामने के किए उसे परिचालित कर सकती है या उस पर 
सीधे ही बिचार कर सकती है ।5 
समिति को सॉयना 

प्रवर सप्िति में उमी सभा के सदस्यों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं 
जिसमे कि विधेयक दुरस्वावित किया गया हो; सासान्यत रामा के दलो तथा 
समूह्दी का प्रनुधातत प्रतिनिधित्व रहता है + सयुक्त समिति में दोनों सभाप्रों के 
सदस्य शामिन होते हैं । इसमे लाक संगा झौर रम्ज्य सभा के सदस्यों का प्रनुपात 
सामास्यव 2) होता है । ययुक्त समिति का समावति समिति के रादस्यों मे ते उस 
एदन के! प्ीठाप्तीव अधिकारों द्वारा जिपुक्त किया जाता है जिसमे कि विप्ेयक 
पुर स्पापित किया गया हो ।? कसी प्रवर या ययुक्त (#ण३ा-९७एणाध८०) का 
भस्तित्व समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के साय ही सम्राप्त हो जाता है । 

समितिया समा के समान विधेयक पर॒ संड वार ((/४४३२८-०३-८।७४५०) 
विचार करतो है । समिति के सदस्य विशिन्ष खश्डो (079प5८७) पर सशोध्न अस्तुतत 
कर शवते हैं !!९ मप्रिति विशेषज्ञों और उन विशेष हिंतो के प्रतिनिधियों के विचार 
भी छुने सकती है जित पर विद्यमात क्धान का प्रमाव पड़ता हवा ?! समितियों में 
विधेषक पर विचार करने की प्रक्रिया वही है जिसका सभा में विधेयक पर विचार 
करने के दोरान प्रनुभर एणा किया जाता है ॥४* प्रम्मिति द्वारा विधेयक पर इस प्रकार 
विचार किए जाते तथा खड़ो भ्रादि को रकी कृत कर लिए जाने के पश्चातु लोक सभा 
सचिवालप द्वारा तैयार किया गया समिति का ग्रारूप प्रतिवेदन स्रभ्ा द्वारा प्रनु- 
मोदित किए जाने पर सभा को प्रस्तुत कया जाता है ॥(४ तत्पश्चात्‌ समिति द्वारा 
प्रतिनेदित रुप में विधेयक पर सभा में विचार प्रारम्भ होता है । 

राय जानने के लिए परिचालन ((2ए४८०/७४४०0) . किसी विधेयक को 
परिचालित घर ने का प्रस्ताव (०0७०7) समा द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात्‌ 
सम्बन्धित सभा का सचिवालय विधेयक राज्यो भ्रौर सघ राज्य क्षेत्रों की सरकारो 
को भेजता है भ्ौर उनसे भ्पते-प्पने राजपत्रों मे उसे ध्रकाओत करने को कहता है 
झौर विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध मे राज्यों के विधान मण्डलो (॥.८ह३/४८७०) 
के सदस्यों और जिन सार्ईजनिक सस्थानों के चुने हुए प्रधिकारियों या भन्य 
व्यक्तियों का परामर्श लेना राज्य सरकारें ऋवश्यक समझे, उनको रायो की दो-दो 
भब्रतिया ययाकीघ्र भेजने के सिए कहा जाता है । कुछ मामलों में राज्य सरकारो से 
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उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करने को भी कहा जा सकता है । जब राप 
जानने के लिये विधेयक के परिचालन की कोई तिथि प्रस्ताव में निर्दिष्ट न की गई 
हो तो राज्य सरकारो से कथित प्रस्ताव के स्वीकृत होने के तीन महीने के प्रत्दर 
रायों को भेजने के लिये कहा जाता है ॥ विधेयक पर राय प्राप्त हो जाने पर उन्हें 
यथाशीद्र सभा-पटल पर रख दिया जाता है प्रौर तत्वश्चात्‌ विधेयक को प्रवर/ 
सयुक्त समिति ($७९०७/॥०णाा। (०70००) को सोपने का प्रस्ताव पेश किया 
जाता है !!* साधारणतया इध्की अनुमति नहीं है कि इस प्रवस्था में विधेयक पर 
विचार करने का प्रस्ताव पेश किया जाए । विधेयक फिर समिति प्रवस्था से युजरता है 
औ्रौर फिर विधेयक को प्रतिवेदित रूप में सदन में पेश किया जाता है। 

विधेयक पर यवास्थिति, संयुक्त समिति या प्रवर समिति ($66ए०७-० 
(०06०) का प्रन्तिम प्रतिवेदन सदन में पेश कर दिए जाने के बाद सम्बन्धित 
मन्नी प्रस्ताव कर सकता है कि (क) प्रतिवेदित रूप (#५ 7०9००७५) में विधेयक 
पर विचार किया जाए, या (ख) प्रतिवेदित रूप में विधेयक को फिर से या तो 
उसी प्रवर,सयुक्त समिति या किसी नई श्रवर/सयुक्त समिति के पास भेजा जाए, या 
कि (ग) संयुक्त समिति,प्रवर गमिति द्वारा श्रतिवेदित रूप में विधेयक ययास्थिति 
उम्र पर राय या प्रग्नेतर राग जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुत, 
परिनालित किया जाये ॥/0 

यदि सम्बन्धित मत्री यह प्रस्ताव करता है कि ययास्थिति, सयुक्त समिति 
या प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे विधेयक पर विचार किया जाये तो उठ 
पर वाद-विवाद (0090०) की प्रनुमति दी जाती है । ऐसे में वाद-विवाद समिति 
द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक तक ही सीमित रहता है भौर विधेयक के सिद्धान्त 
पर फिर से चर्चा नहीं की जा सकती क्याकि जब किसी विधेयक को किप्ती प्रवर/ 
गयुत्त पत्तिति को सौपने का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार बार लिया जाता हैतो 
सभा उरा विधेयक के सिद्धान्तों से बध जाती है । 

द्वितोय भ्रक्रम (5८८०7७ $528०) * जब यह श्रस्ताव पारित कर दिया 
जाता है कि विधेयक, या प्रवर/सयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे विधेयक, पर 
विचार किया जाये, तव विधेयक पर सण्डवार विचार प्रारम्भ किया जाता है । 
अ्रध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को भ्रलग-प्रलग लेता है भौर उनके सम्बन्ध मे सशोधन रखने 
की प्रनुमति देता है | ततुपण्चात्‌ ग्राह्मता की शर्तों के प्रध्यधीन उसमे सशोधन पेश 
किए जा सकते हैं ।7 विधेयक पर सण्डवार विचार की प्रक्रिया बढ़ी ही श्रमसाध्य 
प्रक्रिया है वयोक्ि परत्येग खण्ड पर साधारणत्या भलग से चर्चा की जाती है । 
सिवाए ऐमे गशोधनों के जो श्रस्तावक द्वारा वापस ले लिए गए हा प्रत्येक संशोधन 
पर प्रतग से चर्चा होती है प्रोर उसे सदन द्वारा प्लग से स्वाइत या पस्वीकृत 
किया जाता है । जो संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं वे विधेषक का प्रग बने 
जाते है ! 
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लृतोद बाघत ।॥॥90 [ज्जाआह) तोगर बराचन सा प्रणिष्राय हू इग 
प्रस्ताव पर चचा वि विधयक (पा संशोधित विधेयक) का क्रास किया जाए। जब 
किसी विधेयक के सभी खण्टों श्लौर अनुगू चियों, यदि कोर्ट हो, पर सदन से बिचार 
हो जाता है घोर वह स्दोरार वर लिय जात है ता विधेषक का प्रभारी मंत्री यह 
अस्ताव कर सकता है कि विधेयक को दास किया आये +! इस अदस्या में चर्चा 
विधेषक के समर्थन मे या उस अ्रस्वीकार फरन के विये दिय गय तकनों तक ह्ठी 
सोमित रहती है । सदस्या के सके साप्तान्य होने चाहए शोर उन्हें विधेयक के ब्योर 
में नही जाता चाहिए ) ब्यौरे की चर्चा वे केवल उसी सतोमा हक कर मसकत हैं जिम 
सोमा तक ऐसी कई उसके तह के लिए आवश्यक हा ।* इस अवस्था से केबल 
शारिदिक, प्रोषद्धारिक धोर प्रागुषेयिकि सशोधन (२४७०४॥०२) ढा|म८॥०वा८०५) ही 
पश किये जा सकते है ।7? न्‌कि विधेयव के माम्मान्य सिद्धान्तो पर सहयति हा 
चुकी हाती है भौर उसरी विस्तारपुर्दके जांच मो ह| चुको हती है । प्रत तृतीय 
बाचन के; दौरान सम्या बाद-विवाद शायद हूु। कभी हाता हो । 

बोरई शाधारण विययत पारा करने के लिए उप(#थत प्र+र मतदात करने 

वाले सदस्यों करा साधारण बहुमत प्रर्पाद्ात हाता है। इसलिए सरादोय शाहत 
अ्रणानी में जहो बहुमत वाला दल घरवार ब्रनाता ८, काई भी ग्ररतारी विश्ेयक 
प्रासानी से पास हो जाता है । 
(तोल) दूसरे सदन में विधेषक जब काई विवयक, जिस मदद मे उसे पुर स्थापित 
किया गया ही, उमर सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है लो उसे दूसरे सदन को 
उप्तबी सहपषति बे लिए दस प्राशय के सइश के साथ भेजा जाता है ।* दूसरे सदन 
में विधेयक फिर इन तोनों प्रवस्थाश्रों में से गुजरता है। हव देनमें से कोई कार्यवाही 
कर सकता है ॥7? 

(क) बहू विधेयक वा पूर्णतः प्रसवश्ब]र बर बता है । परिएामत्वल्‍््प 
दोनों के बीच गतिरोध (४८०४ 0०) | उत्पन्त हो गंकठा है । 

(व) बहू विधेषक को उसी रुप में था सशाधतों क॑ साथ पररित कर सकता 
है । यद्वि वह पहले सदन द्वारा भेजे गये रूप मे उसे पारित कर देता है तो उस 
विधेषक को राष्ट्रपति की प्रनुमति के लिए उसके पास भेजा जाता है | यदि दूसरा 
संदम विधेषक वी सशोधनों के साथ पारित करत्ता है ता विधेयक पहले सदन के 
पास वापस भेज दिया जाता है | वहा उक्त यशोधित विधेषक को सम्रान्पटल पर 
रखा जाता है । दा दित को भूचना देते के बाद प्रभारी मय्री यह प्रस्ताव कर 
सकता है कि सश्ोधनों पर विचार किया जाए । यदि पहला सदन दूगरे शादन द्वारा 
प्रस्तावित संशोधन या सशोधतों से मदमन द्वो जाता है तो बह विधेवक, संशोधित 
रूप में दोनो सदनो द्वारा पास जिया गया माना जाता है | परन्तु यदि पहुला सदन 
दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित सणोधघन से सहमत नहीं होता तो वह विधेयक एक बार 
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किर दूसरे सदन की सहमति के लिए उच्के पास मेजा जाता ऐ । यदि दूसरा सदन 
भ्रपने सशोधनों पर बराबर जोर देता रहता है तो यह समझा जाता है कि सशोधन 
या सशोधनो के बारे में दोनों सदनों में श्रन्तिम रूप से सहमति हो गई है । 

(ग) यह भी हो सकता है कि वह सदन विधेयक पर कोई कार्यवाही न करे 
प्र्यात्‌ उसे सभा पटल पर पड़ा रहने दे / ऐसी स्थिति में यदि विधेयक प्राप्त होने 
के बाद छह महीने की भ्रवधि बीत जाती है भोर वह सदन उस विधेयक को पास 
नहीं करता तो यह मन लिया जाता है कि गतिराघ उत्पन्न हो गया है । 


(चार) बोनों सदनों को सपुक्त बेठक !3०7०॥ 5(0॥78)--किसी विधेयक 
पर दोनो सदनो के बीच प्रसहमात होने से वतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जो कि 
एक भ्रसाधारण स्थिति है । इसका समाधान दोनो सदनो की सपुक्त बेठक में होता 
है | सविधान के उपबन्धों के प्रधीन, उस दिशा के सिवाय जिसमें लोक सभा का 
विधटन होने के कारण विधेयक व्यवगत हो गया हो, राष्ट्रपति विधेयक पर, विधार- 
विमर्ण करने और मत देने के प्रयोजन के लिए दोनो सदनो का “समुक्त बेठक के 
लिए भामस्त्रित कर राबत। है । ऐसी सयुक्त बैठक की प्रध्यक्षता लोक सभा प्रध्यक्ष 
द्वारा को जाती है भौर महाराचिव, लॉक सभा सायुक्त वेट्क के सचिव के रूप में 
कार्य करता है?! । सायुक्त बैक पर लोक सभा के प्रक्षिया नियम लागू होते है?! । 
सयुक्त बेंठक में उन सशोघनों के सिवाय किसी भौर संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया 
जा सकता जा विधेयक को पास करने मे देर होने के कारण प्रावश्यक हो गये हो । 
ऐसी बैठकों में निर्णय दोनों सदनो के उपरिधत पोर मतदान करने वाले रामस्त 
सदस्य सख्या के वहुमत द्वारा किए जाते हैं | स्पष्ट है कि लोक सभा की सदस्य 
संख्या भधिक होने के कारण उसका निश्चय ही प्रभुत्व रहता है । भव तक संयुक्त 
बंठक में केवल दो विधेयक, भर्यातु दहेज निषेध विधेयक (॥00%9 छाणाफ॥00ा 
&०, 397]) भोर बेककारोीं सेवा प्रायोग (निरसन) विधेयक, 974 
(8308 ई7०४ (ण्ाांडाणा (रि०ए७८४) 2०, 974) पारित किए 
गये हैं । 


(पांच) विधेषको पर राष्ट्रपति को क्‍प्नुमति-- जब कोई विधेयक राशद्‌ के दोनों 
सदनो द्वारा प्रलग-प्रलग या सयुक्त बेंठक में प्रारित कर दिया जाता है तो वहू राष्ट्र- 
पति की प्रनुमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । राष्ट्रपति विधेयंदर 
पर या तो घनुमति दे सकता है या प्रपनी भनुमति रोक सकता है | यदि राष्ट्रपति 
पभमुमति रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है प्रौर यदि वह भ्रनुमति प्रदान 
कर देता है तो मनुमति प्रदान करने की तिथि से विधेयक घपिनियम बन जाता है । 
इसके भतिरिक्त वह विधेयक को इस म्देश के साथ वापस भेज सकता है कि उठ 
पर दोनों सदनों द्वारा फिर विचार किया जाय । जब विधेयक राष्ट्रपति झारा इस 
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प्रकार लौटा दिया जाता है तव सदन विधेयक पर नदनुसार पुनेविचार करते हैं भौर 
यदि विध्रेयक सदनो द्वारा सशोघत सहित था उसके बिता किर से पारित फर दिया 
जाता है भर राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए फिर मे प्रह्तुत किया जाता है वो 
राष्ट्रपति उय् पर प्रचुमति नही रोक वक्ता ॥76 
घन विधेषक (११००४ छग) 

संविधान के भ्रनुष्छेद [0 (।) के प्रतगेत कोर्ट भी विधेयक घंग विधेयक 
सप्रमा जाता है पदि उसमे निम्नलिणित विधयों मे से सब प्रथवा फिसों एके में 
सबंध रखते वाले उपंध हो, भर्पात्‌ -- 

(क) किसी कर का निर्धारण ([77057007), उत्मादन (#२०!३४०४), 
परिद्वार (६६7093000), बदलना या विनियमन (हलवा ता 
एछ८०8७।७/१०7) 

(एवं) भारत सरकार द्वारा घन उधार लेने का, श्रथदा कोई प्रत्याभूति देने 
का वितियमन प्रववा भारत सरकार द्वारा लिए गए प्रथवा लिये जाने 
बालन झिन्‍्हीं वित्तोप दायित्व से सवद्ध विधि का संशोधन | 

(य). भारत की सचित निधि (2005०॥8॥64 8089 67 0.0##8०709 
एए५7०९। गयवः प्रारस्मिकता-निधि की प्रमिरक्षा, ऐसी रिसी विधि 
में पत्र डासना श्रदवा उसमे से घन निकालना, 

(व) भारत की सब्दित निधि मे से घन का विनिधोग, 

(४) किसी ध्यय को भारत की सवित विधि पर प्रभावित व्यय घोषित 
करना या ऐसे किसी ब्यूप की राशि को बढाना; 

(बच) भारत की सबित मिधि (0०75०१/0७६८७ 8४०७ ७ 7847०) के या 
भारत के सोक-सेसे के सथ्य घन प्राप्त करमा श्रथव/ सघ राज्य के 
लेलापग्रो का लेखा परीक्षण, प्रयवा 

६छ) भनुच्छेद 0 () के उप लण्ड (क) से (च) में उल्निखित दिपयो मे 
से फ्रिमी का भवुपधिक कोई विपय 3) 

परस्तु कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं समझा जाता कि बह 

जुर्मातो प्रथवा प्रम्प प्रदन्दण्डो (2८९७॥॥७१४ एव्वावध८5) को लगाने का प्रथवा 
लाइसेंस के लिए फीस का या की गई तेवा के लिए फीस की मांग का या उनको 
देने का उपवन्ध करता है, ध्रथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
यार निकाय दर स्थानीय धवोजनों के लिए हिसी कर के द्रधिरोषणा, उत्सादन, 
परिहार बदलने या विनियमत का उपबध करता है । यदि यह प्रश्त उठता है कि 
कोई विधेयक धन विधेषक है या नहीं तो उस पर लोक सभा के श्रष्यक्ष का निरंय 
भस्तिभ होता है ॥75 
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घन विधेयको के संबंध में विशय प्रक्रिया 

कोई घन विधेयक (०76) छे |) राज्य सभा में पुर स्थापित नहीं किया 
जा सकता । ?? वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर बेवल लोक सभा में ही पुर स्थापित 
किया जा सकता है? । लोक सभा द्वारा इसे पास क्ए जाने के पश्चात्‌ इसको 
अध्यक्ष के इस प्रमाण-पत्र वे साथ कि विधेयक घन विधेयक है, राज्य सभा बी 
सिफारिशों के लिए उसरों भेजा जाता है । राज्य सभा को धस विधेयक की प्राप्ति 
वी तारीख से चौदह दिन की प्रवधि के अदर उसे अपनी सिफारिशों बे साथ 
लौटाना होता है । राज्य सभा इसको किसी सिफारिश के साथ प्रधवा बिना सिफा': 
रिश के साध लौटा सकती है | यदि कोई धन विय्ेयक राज्य सभा द्वारा मिफा- 
रिशो के साथ लौटाया जाता है तो उसे लोक सभा पटल पर रखा जाता है। यदि 
लोक सभा राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये सशाघनों को स्वीवार कर लेती 
है तो घन विधेयक राज्य मश्ना द्वारा सिफारिश किए गए सशोछ्नों भौर लोक मभा 
द्वारा स्वीकृत रूप में, समद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है । यदि 
लोक सभा, राज्य मा द्वारा सिफारिश किये गये सशोधतों में से किसी को स्वीकार 
नहीं करती, तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये किन्हो सशोघनों 
के दिना लोक सभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाझ्नों द्वारा पारित समझा जाता 
है | यदि राज्य सभा चोदह दिन वी निर्धारित ग्रवधि के भीतर घन विधेयक नहीं 
लोठावी तो विधेयक दक्त श्रवधि की समास्ति के पश्चाव ससद्‌ के दोनों सदतों द्वारा 
लोक सभा द्वारा पारित रूप में पास किया गया समभा जाता है | न कि राज्य सभा 
को घन विधेयक मे सवध में कोई शक्ति प्राप्य नही है भ्रत दोनो सदनों के बीच कोई 
प्रसहृमति वा प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए दिसी घन विधेयक वो सदन वी दोनों 
समाप्रो वी समुक्त समिति को भेजने का कोई उपबध नहीं है। इससे सिद् होता 
है कि धन विप्रेयक के बारे में राज्य समा की प्रनुमति प्राप्त करना सात्र एक 
पोपचारिक्ता के झौर दुछ नही है । हु 
वित्त विधेयक (6॥02॥०6 छा॥) 

संविधान में घन विधेयक (१४०॥८५ 8॥) झौर वित्त विधेयक (विवश 
हा) में मद किया गया हे । सामास्यतया राजस्व या व्यय से सवधित विधेयव, 
वित्त विधेयक द्वोता है । इसमे किसी घन विप्रेयव वे लिए सविधान में उल्लिखित 
विसी मामले का उपवध करने के प्रतिरिक्त प्रन्य मामलों वा भी 
उपबध किया जाता है। सुविधा के लिए वित्तोय विपध्रेयक्ष निम्नलिखित दो 
श्रे शियों में वाटा जा सकता है. - 

अ्णी के प्रयम थे सी में ऐसे विधेयक आते हैं जिनमें प्रन्य उपदधों के 
सायन्साथ खविधान के गनुच्छेद ।70 मे मदधित उपवध भी होते है । त्यापि, घन 
सवधी प्रस्य प्रतिवध इल थे सी ये विशेयक्य पर लागू नहीं होते। उदाहरणापं, 
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कोई विधेयक जिसमे कटारोपणा का राड़ होता है परन्तु वह केबल करागेपेण 
ये सबध में नही होता । 

श्रेणी रख. इस श्रेणी के बन्तगत ऐसे विधेषक प्वाते हैं जिनमे पन्‍्य उपबन्धो 
के साथ-साथ ऐसे उपबन्ध भी होते हैं जितके प््रितियप्तित हो जाने पर भारत को 
सचित निधि में में ब्यय घतमिहित होता है । 
धन विधेयक श्रोर वित्त शिधेयक से प्रन्तर 

तकतीकों स्वरूप के बारखाण दांतों विय्यकों प्र्धातू धन विधेयर झौर 
वित्तीय विधेशड में प्रन्तर है । छत विधेयर में सॉयिधान वे घनुच्छेद ।॥04|] (की) 
से (छ) तक उल्लिखित दिपयो का ही समावेश होता है । जबकि विन्तीप जिपेयक 
में उक्त पनुच्छेद से से सब प्रधवा किसी एक से सम्बन्ध रखने वाला ही मामला 
नही होता, प्र्धात्‌ इसमे अस्प विफ्यों से सम्बन्धित उपबन्ध भी होते हैं १ 


घत विशेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्र केवल लोक मरना में प्र स्थापित 
किया जा सकता है जबजि सर्विधान के भनुच्छेद 7 (॥) के प्रस्तर्गत वित्तीय 
विधेयक दोनों सभाप्रो को प्रयुक्त समिति को मोफ़ा जा सकता है। मयुक्त बेठक का 
उपबन्ध धन विधेपत्र के मामले ये लागू नही होता | हस श्रेणी के विधेयकों को 
प्री धत विशेयक्नों क्री तरह राष्ट्रपठि क्री सिफारिश पर क्रेवल लोक सप्रा में 
पुर स्थांपित किया जा सता है | इस श्रेणी के विधेवक में दो तत्व ऐसे होते है 
जो किसो धत किधेयक मे भो प्राएं जाते हैं ग्र्धाव्‌ (ब) वह राज्य प्रप्मा मे प्रेश 
नही क्या जा सकता भौर (स) वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा 
उक्नता है परन्तु वित्त विधेयक, धठ विधेयक न होने के कारएा, राज्य सभा को 
इसे रह करने या इसमे सशोधन करने की वैसे ही धूटी शक्ति है जैस इसे किमी भी 
पाधारण विधेयक के मामसे में प्राप्त है । इसके ग्रतिरिक्त किमी कर के घटाने या 
उमके उत्पादन ने लिए उपबन्ध करने बाले किसी सशोधन के प्रस्ताद को छोद कर 
अन्य कोई संशोधन राष्ट्रपति वी सिफारिश के बिना दोनो मे से कसी भी सदत से 
प्रस्तुत नही किया जा सकता है । 

दूसरी श्रेणी के वित्त विधेयक ऐसे विधेयक है जिनसे प्रन्य उपदधों के 
साय-माथ ऐसे उपबन्ध भी होते हैं. जिसके प्रधिनियर्मित हो जाने पर भारत की 
मचिर विधि ((०४०7४जश्ल्वे कश्तत) गे से व्यय का मामला ससम्मिक्तित होता है ! 
यह एक माधारण विधेयक मादा जाता है भ्रौर इसी कारण ऐसे दिधेषक को दोतों 
सदनो में से क्िपी एक सदन में पुर स्थापित किया जा सत्ता है। राज्य सभा को 
उसे रह करने को था उसमे संशोंघन करने को पूरी शर््ति प्राप्त होतो है । तथापि 
इस विभेयक फ्र फ़िसों भी सदन द्वारा विच्यार किए जाने के लिए राष्ट्रपति की 
सिफारिश प्रावश्यक है। विस्तु उ्ते पुर स्थापित करने के लिए राषध्ट्रपलि कौ 
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मिफारिश आवश्यक नही होती । जैसे कि किसी घन विधेयक या प्रथम श्रेणी के 
वित्त विधेयक के मामले में है । 
संविधान (संशोधन) विधेयक्त [ए०७8/वरंतत (4ैक्रलारमाला0 को : 
भारत के सविधान के अनुच्छेद 368 मे निर्धारित प्रक्रिया के प्रनुसार समद्‌ 
प्रपती सविधायी शक्ति (.धहघ40४० 909९) का प्रयोग करते हुए संविधान थे 
किसी उपबन्ध का परिवरधन, परिवतंन या निरसन के रूप में सशोधन कर सकती 
है । संशोधन के प्रयोजन के लिए सविधान में कोई झ्ललग सविधायी सम्था की व्यवस्था 
नहीं है। संविधान में सशोधन करमे वाले विधेयक को ससद्‌ के किसी भी सदन में 
पुर'स्थापित किया जा सकता है । इसको किसी मन्री द्वारा प्रधवा क्सी गेंर सरकारी 
सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है| सामान्यतया सरकार द्वारा लाये जाने वाले 
सर्विधान (सशोघन) विधेयक, लोक सभा में पुर स्थापित किए जाते हैं । गर-सरकारी 
सदस्य द्वारा लाये गये सविधान (मशोधन) विधेयक के मामले में विधेयक का 
सर्वप्रथम गैर-ररकारी विधेयकों भौर सकत्पों मम्बन्धी समिति ((०एगाट८ 07 
एशए8(८ पा८्या 0275 90॥ & 7८50!४(05) द्वारा परीक्षण किया जाना होता है 
तथा उमको पुर स्थापित करने को सिफारिण करनी होती है ।३९ 
सविधान में निम्नलिखित तोन प्रकार के सविधान सशोधनो का उपबन्ध है « 
(फ) ऐसे संशोधन, जिन्हे रसद साधारण बहुमत द्वारा पारित कर 
सकतो है ॥ 
(स) ऐसे मशोधन, जिन्‍्हे ससद्‌ विहित “विशेष बहुमत"! द्वारा प्रारित कर 
मकती है 
(ग) भरनुच्छेद 368 (2) के परन्तुझ (70४5०) में वशित मामलों में 
सम्बन्धित सगोघन, जिनका ऐसे “विशेष बहुमत” के घतिरिक्त कम 
में कम प्राघे राज्य विधानमण्टलो द्वारा भ्रनुसमध॑न होना प्रावश्यक है । 


साधारण बहुमत द्वारा संशोधन 
निम्नलिखित में से किसी विषय से सम्बन्धित विधेयक को साधारण विधेयक 
माना जाता है, प्र्षाद्‌ उसे सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 
साधारगा बहुमत द्वारा पारित किया जाता है : 
(क) नये राज्यों वा सघ मे प्रवेश श्रथवा स्थापना, नये राज्यों वा गठन 
तथा वनंमान राज्यों के क्षेत्रों था सीमाप्रो से प्रथवा उनके नामों में 
परिवतंन (प्रनुच्छेद 2,3, 4) 
(एस) राज्यों वो विधान परिपदों गा मुजन धययवा उत्पादन ((ध्जाएक 
बात /क०ध०॥) (प्रनुच्छेद 469) 
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(गे. प्रनुमूचित क्षेत्रों भर अनुसूचित जनजातियों का प्रशासत और नियत्रग 
(पच्रम प्रनुसूत्री का पैरा 7), दौर 
(वो. प्रगम, मेघालय, विपुरा झौर मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का 
ब्रशासन (छटी अनुमृची वा बैरा 2) 

जह्टीं तब इस श्रेणी के समोधतों वा सम्बन्ध है, सामान्य विघाने (निर्माण 
प्रकिया ही सागू होती है, तथावि नंगे राज्यो वे निर्मास्ध श्रौर विद्यमान राज्यों के 
क्षेत्रों, मीमाप्ों था नामों में परिवर्तत वरने की व्यवस्था करने वाले विधेयको के 
गर्दस्व में गुझ गे हैं, प्र्थात्‌ इस प्रशार का कोई भी विधेयक संस" के कसी भी 
आइन में शिना राष्ट्रपति की सियारिश के पर स्थापित नहीं किया जा सस्ता प्रोर 
जब विधेयक से जो ऐसा प्रस्ताज है जिंगबा प्रभाव पक्सी राज्य वे शेड, सीमाप्रो 
या नाम पर पता हो, तो राष्ट्रपति द्वारा उम्त राज्य के विधानमइल के पास उसको 
प्जना प्रावश्यव है जिंसरो कि बढ़ निदिष्ट सप्रथ दे भीतर प्रपदी राय दे सके । 
राय जानते बे लिए प्रव्ि को राष्ट्रपति बदा भो सकता है; ठत्पंग्वात्‌ ही ऐसा 
विधेयक पुर स्पापित किया जा गढ़ता है। परन्तु राष्ट्रपति इस प्रकार प्राप्त हुए 
विचारों दो मालते के लिए बाध्य नही होता । 

शाज्णों में विधान परिषदी (.6 हकीआ१< (००४८॥५) को झमाप्त करने या 
उनके निर्माण के सम्बन्ध में बातूत वनाकर उपदध करने की सदर की शर्क्ति जा 
ब्रशेग तभी किया जा रोकता है उब उस शाठय विशेष की विध्ात मा ड्स 
मस्बन्ध में सभा से उपस्थित गौर मादाल बरतने वाले कम मे बम दो तिहाई 
सदस्पों के बटुमत से इस सत्रप में एग मइत्प (६८५०७७००) पास कर दे ॥2 
समद ऐसे साकटप को स्वीकार कर सकती हैं या प्रस्वीकार कर सकती है या यदि 
चाहे तो उप्र पर कोई हायंबाही ने करे । 
विशेध बहुमत ड्वारा सशोधन 

संविधान के दिसी प्रस्य भाग में सगोधत करने वाला बिंप्रेयक संसद के 
दोतो सदरतों भें से किमी भी सदत दारा एक विश्वेष बहुमत प्र्षाव उस सभा की 
मपस्त सदस्य सरूया बे बहुमत से तथा सज्य के उपस्थित झ्औोर मतदान (च््द्ा। 
& ५०५ है) कर ने दासे सदस्यो वे नम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित केटता 
पहता है । वास्तव में इस उपबन्ध में जिस विश्वेष बहुमत को विधान किया गया 
है, उम्र प्रावश्यकता विय्ेषक बे-्तीसरे वाचन के समय मतदान मे ही हो सकती 
है, परत्तु सावधानी के लिए, विध्रयक के सभी प्रभावी प्रश्नमों के सम्दग्ध में विंगेष 
बहुमत वी झावश्यवता का उपबन्ध नियमों में किया गया है ॥3 
संविधान से विशेष बहुमत द्वारा सशोधत और राज्यों द्वारा प्रमुप्तमर्थत 

मविघान के निम्नलिछित उपबन्धों से गशोध्न बरतने वाला विधेयक विशेष 
बहु्रत द्वाए प्रास किया जाता है । इसत्रो ससद के दोनों सदतों दीरा विधेष 
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बहुमत से पास किया जाना होता है और राष्ट्रपति की प्रनुमति हेतु उसे प्रस्तुत 
किये जाने के पहले उस सशोधन का राज्यो में से कम से कम प्राघे राज्यों के 
विधानमडलो द्वारा सकल्प (२८५०॥७७०७$) पारित करके उसका बनुसमर्थन करना 
होता है ।१$ 
(क) राष्ट्रपति का भिर्वाचन (अनुच्छेद 54 शोर 55); 
(स) संघ और राज्यो की कार्यपालिका शक्ति (८६८८७॥६८ ए0४८) वा 
विस्तार (अनुच्छेद 73 भ्लौर 62), 
(गे) उच्चतम न्यायालय श्लौर उच्च न्यायालय (संविधान वा ग्रनुच्छेद 
24], भाग 5 का प्रध्याय 4 श्ौर भाग 6 का प्रध्वाय 5) 
(घ) संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण (मविधान 
के भाग [] का प्रब्याय । और सातवी प्रनुसूची) 
(८) सस्द में राज्यों का प्रतिनिधित्व; या 
चि) संविधान में विहित सशोधन को प्रक्रिया (प्रनुच्छेद 368) 
संविधान भे किप्ती ऐसी समयन्सीमा की प्रपेक्षा नहीं की गई है जिगके 
भीतर राज्यों को उनको निद्दिष्ट किये गये सशोधनों में श्रनुमम्ंन था मिरनुमोदन 
की सूचना भेजनी प्रनिवाये है । 
गेर सरफारी सदस्यों के विधेयक (?शंत्त(० फाथाफैल5 8॥) 
ससद्‌ में गैर सरकारी सदस्यों की भूमिका भी उतनी महत्त्वपूर्ण होती है 
जितनी छी सरकारी सदस्यों की । जहाँ वे एक श्रोर सरकार के लोकतात्रिक तथा 
देश के हितो में किए गए कार्यों की सराहेना करते हैं वहीं वे सरकार के उन प्रयाप्तो 
वा विरोध करते हैं जिनको वे देश के लिए प्रहितकर समभते हैं । ऐसा वे सराद के 
नियमों एव प्रक्रियाश्रों मे उनके लिए उपलब्ध विभिन्न साधनों का प्रयोग परके 
करते हैं। इन विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए गेर सरकारों सदस्य लोक 
महत्त्व के विभिन्न मामलो पर झपने विचार व्यक्त करते हैं घौर सरकार को जनहिंत 
के कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करने की प्रावश्यकता के बारे मे जनता की प्रमि- 
लापषाप्मों प्रौर समय की मांग से प्रवगत कराते हैं। गेर सरकारी मदस्यों द्वारा 
विधान की शुरूभ्रात भी इसों दिशा मे एक कदम होता है प्रौर समद्‌ के तियमों 
एंवं प्रत्रियाप्रों में इस बारे मे विशेष उपबन्ध किया गया है । 
यद्यपि गैर सरकारी मदस्यों द्वारा लाए जाने बासे विधेयक प्राय प्रन्त मे 
पारित नद्दी हो पाते हैं किन्तु इन पर हुई चर्चा से लोक महृत्त्य की समस्याप्रो पर 
प्रकाश पढ़ता है तथा उसके मम्बन्ध में हुए विस्तृत वाद-विवाद से उस विधय मे 
सम्बन्ध में विभिन्न विचारधाराप्रों से सरकार प्रवगत हो जाती है। गेर सरवारी 
सदस्य द्वारा लाए गए विधेयदः की विधय-व्तु में: सम्बन्ध में सरकार को प्रपने 
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विचार सदन व सप्रद्ष रखते पड़ते है भौर उस ध्यान से रखते हुए अपनों दोतिया 
को तए माद देने पदत है । कम-केसी पढ़े भी होता है कि विययक ही विपयन्वस्तु 
के मद्दृत्व का देखते हुए सरवार घ्वय ततुसस्वन्धी ब्यापव विय्वेयक ससद में वेश 
करता दे । 

प्रत्येक समद्‌ संदस्य को, जा मत्रो नहीं गेर त्रकारी सदस्य कहा जाता है। 
लाक समा मे, प्रत्वेर् शुक्रवार को दैठव व ब्ॉस्तव द्ाई घटे गैर-गरकारी सदस्यों 
के कार्य को निपटान, प्रर्थात गेर-गरवारी सांदस्या ने विष्यसा तथा सकलपों 
(ए5उ6 गाध्याएद7६ 0,॥5 ६ ॥ए५०७॥७ ;५) के रिए नियत उिय जात है । इनसे 
प्म्दन्धित काय्र एक दूसर के बाद आने वाले शुकवार) का यथाह्षम लिपठाया जाता 
है, जा विधयकों से प्रारम्भ क्या जाता है, प्रयात सत्र प्रारम्म होने के परचालु 
पहल शुक्रवार को विधेयव्र ।3॥|) लिए जाते है शोर दूमर शुक्रवार का सफस्प 
(8८४०७१।०४) प्रौर यही क्रम चत॒ता रहता है । 

जहाँ तक गेरन्‍्स रकारो सबस्या द्वारा पश रियर संष्र विवयकों का सम्बन्ध 
हूं, उतके बार ८ सामास्य प्रक्रिया वही है जो सरकारी विधेयकों के बार मे है। 
गे 7-म रका रे सदस्य द्वारा पुर स्थापित रिय जान बाय विदेथका को भी उसने सभी 
अवस्याप्रा (७०९८५) मे से गुजरना प्रटता है जिससे से कि सरकारी विध्ववक 
गुजरत है । परन्यु जिधयक प्श करने को खुबता को श्रवेध्रि, किसी सदस्य द्वारा 
एक भधिवेशन (७८५७००) में पेश जिए जा सहने वाले विधेयकों की सब्या पर 
प्रतिबत्ध, विधान में ग्रशाघन करने वाल विधेयक), चचा के लिए सापेजञी पूर्व 
बिता इत्मादि के सम्बन्ध से गैर-सरक्रारी सदस्यों के विध्रयक्तों से सम्दस्धित कुछ 
विशिष्ट प्रद्रियागत हत्क हैं । 

पदि कोई सादेस्थ कोई विधेयत्र पुरे स्वातदद करता चाहता हो उसे उसकी 
दूब॑ सूचना दनी होतों है । किसी विधेधक का पुर स्थापित करने के लिए सूचना 
की अवधि एक महीना 7, वटिल्तु प्रध्यक्ष को प्रनुमात से उसे इसस कम पश्रवधि के 
भौतर भी पुर स्थादित किया जा सकता है $ सूचना कू साथ विययत्र को एस प्रति 
हथा उद्देग्पाँ प्रोर कारों का एक ब्याम्यात्मक र्यन (८५७१४००४०7५ 0०:८७) भी 
देता होता है । जहा विधेयक के झश्विनियमित हो जान बर मारत की सक्तित निधि 
में मे घन खब द्वोते की समावना हो, वहाँ सदस्य को विधेयक के साथ खर्च की 
अनमानित शणि को दावे वाला एक विदीद ज्ञारन (४037 ८,७॥ ४८६039 404) 
भी लगाता होता है। यदि विश्रेयक्ष में प्रस्यायोजित विधान (छलव्डजढत 
८३।७/३(:०5) के बारे में कोई प्रस्ताव है तो द्रत्वायोजित विधात सम्बन्धी औरपत भी 
विधेयक ने साथ लगाना हाता है ।४३ 

गे र-्मर कारी मदेस्थों बे छिए नियत किसों दिन को पुर स्थावित किए जाने 
के लिए अस्ताबित सभी विधरेयको के पुर स्थापन के प्रस्ताव उसी दिन की कार्ब-सूची 


08/मसंगदीय प्रक्रिया 


में शामित्र किए जाते हैं ।१5 

संविधान मे संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधरेयकों पर गर-सरकारो 
सदस्यों के विधेयको सम्बन्धी सामान्य नियम तो लागू होते ही हैं, इसके प्रतिरिक्त 
गैर सरकारी मदस्यों के विधेयको और प्रस्तावों मम्वन्धी समिति? द्वारा भी उगकी 
जाँच को जाती है श्र उम्र समिति द्वारा मिफा रिश किए गए बिधेयक ही पुर र्थापन 
के लिए कार्य-सूची (.9 ० 80०७॥८५७) में रखे जाते हैं । 

परिपाटी के भनुसार गंर-सरकारी सदध्य के किसी विधेयक के पुर स्थावन 
के प्रस्ताव का विरोध नही किया जाता । यदि किमी विधेयक को पुर स्थापित करने 
की प्रनुमतति के प्रस्ताव (५०707) का विरोध किया जाए तो पीठामीन मधिकारी 
(ए7८४008 ०॥८८३) यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले 
सदस्य झ्ौर प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को सद्दिप्त वक्तन्य (586ए0॥॥) देने 
की भनुभति दे सकता है. थौर तत्वश्चात्‌ प्रस्ताव सदन में नि्ंय के लिये मतदान 
के लिये रख गक़ता है। परन्तु यदि विधेयक पुर स्थावित करने क॑ प्रस्ताव का इस 
प्राधार पर विरोध किया जाता है कि वहे विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता 
है जो सभा की विधायिनी क्षमता (7.०ह५)४४० (८०797/07५९) से परे ह तो 
पीटाप्तीन भ्रधिकारी उस पर पूरा चर्चा की अतुमति दे सकता है भ्रीर ततृपश्चातू 
प्रस्ताव सदन के फैसल के लिए मत्तदान के लिये रख राकता है। एक गँरन्सरकारी 
सदस्य को एक सत्र (७८5५07) में छार में प्रधिक विधेयक (2॥॥) पुर,स्थापित 
(77(7000५०) नही करने दिये जाते । 

विधेयको के पुर स्थापित किये जाने के पश्चातु प्रोर सप्ता में उन्हे विचाराय॑ 
लिये जात से पूर्व गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का उनके स्वरूप, उनकी 
प्रवितम्बनीयता और महृत्ता के झाघार पर दो वर्गों, प्र्थात्‌ वर्ग "क/ और वर्ग 
“ख” में वर्गीकरण करती है । सभा मे विचार विए जाने के प्रयोजन से वर्ग “कट 
में वर्गीकृत विधयकों को वर्ग “ख" में वर्गीकृत विधेयकों को तुजना म॑ पूर्व॑वतिता दी 
जाती है । उन पर विचार फ्रिए जाने के लिए समय भी समिति ही प्रावटित करती 
है। वर्ग विशेष में रखे गये विधेयकों को सावेक्ष पृव॑ेवर्तिता बेलेट द्वारा निर्धारित 
की जाती है) विधेयकों की वेचेट द्वारा निर्धारित प्रायधिकता श्रम के पनुसार 
कार्य-यूची मे शामिल किया जाता है । 
झ्रपधीनस्थ विधान (5000747206 ९/॥25५)4007) 

कल्याएुकारी राज्य को आधुनिक सकलल्‍पना ()न०0ंधा। (०॥८ए१ञ) में 
सरकार का कार्य-कलाप मानवीय कार्यक्लाप के 5त्येक क्षेत्र तक पहुल गया है भौर 
इस निरन्तर बढ़ते हुए कार्यकलाप को नियमित करने के सिए भिन्न-भिन्न कानून 
बनाने की प्रावश्यकता पडती है । विधान मढल के पास इतना समय नही होता कि 
बह सभी प्रावश्यक विधियों पर व्चिर कर सके, उन यर चर्चा कर सकते भोर 
उनका अनुमोदन कर सबे । कानून बनाने को प्रत्रिया भी बहुत जटिस प्रौर तकनोकी 
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बन ययो है प्ोर बनूत की स्रभो वकतो३) बार।किया बिल्कुल डीड होना ग्रावश्यक 
है | इस परिस्थिति में रद यहीं कर सस्ती है झौर करती रही है कि जो भी 
कानून उमके सामते आये वह उसके सम्बन्ध में मुख्य सिद्धान्त निर्धारित कर दे शोर 
मह काम कार्यपालिका (£१८८७।)४५) पर छोड द कि वह उन सिद्धान्तो के प्रनुधार 
उस कानून का औपचारिक (६०) तथा प्रत्िया सम्बन्धी ब्यौरा लेपार कर 
सके । इसका परिणाम यहें है कि विद्ान मंडल सापास्य रूप म॑ विधिया बनाता है 
श्लीर यह बात सरकार पर छाड देता है कि वह उल्लिखित सीमाप्रों में रहकर 
विस्तृत नियम एवं विनियमर (सिघ्तौ७५ $& इ०्ट्ध०३४0॥5) बताये और विधान के 
उद्देश्यों को पूरा करे श्रौर ऐसी नई परिस्थितियों का सम्राध्राव कर जो विधिया 
बनाते समय विधान मदल के समक्ष नहीं थी। विधान महल द्वारा प्रत्यायोशजित 
प्राधिकार (0568७४८४ /७०॥७॥५५) के अधिकार द्वोत्र से रहू कर किती पअ्रघीनत्य 
एजेन्सी (5७७०७१७० /४८००५)) द्वारा बनाव जान वाले ऐसे निपम्रों एवं विसि- 
पगों को “प्रधीनर्थ विधान" कहां जाता टै । कभी कभी इसे “प्रस्यायोजित विधान! 
(०८८६०८० ।हाञ्रथाणा) भी कहा जावा हे + 


भारत में प्रत्वापाजन (0८६०७०॥) की यह शक्ति समूढ रूप म राविधांयी 
शक्ति (..८80$905९८ ?0%८१) का तत्व है । वियान मइल को बहू क्षमता नहीं है 
कि वहू कार्यपाोलिका (६ह०७०॥४८) था किसी प्रस्य तिकाय (909) का किसी 
अत्यावश्यक सासले में श्पते कातून बसानें के प्रध्िवार द द । ऐसे! तभी हो सकता 
है जवर्द्धि विघान मढल (.८2570०7८) लगमग सामात्य छपए से नी का निर्धारण 
कर देता है भौर प्रत्यायुक्त (2८0४8०:८) का कबन यह शक्ति देंद्ा है कि विधान 
महल की नीति को कार्य के रूप में परिशुत करन के लिये नियम तथा विनियम 
बनाये । यह विधान मंडल की इच्छा पर निमर है कि बहू जितना उ्बित समझे 
उतना काय किसी प्रघीनस्थ प्राधिकार (७७७०७॥॥०0७ ४४५७०४५५) का दे दे, 
जो झस नीति की सोमाओों मे रहुत हुए उस कासूत के ब्यार की बात तय कर + 


अ्रवीतस्थ विधान की कमी-कर्मी इस ग्राधार प्र पुरजार प्राल्ोचना की 
जातो है कि प्रत्पायोजन की इस प्रक्रिया से ससदु की विधायी शक्तिया कार्यपालिका 
झनाधिकृत रूप से ग्रहण कर सेती है और इसके परिणामस्वष्ठप नौकरणशाद्वी 
(807680९४८५) की “नयी सामस्तशाही” कायम हा जाती है जा व तो सछदू के 
प्रति उत्तरदायों द्वाते है श्रीर न प्त्यक्ष रूप से लोगा के प्रति ५ सा यूरां प्राधिकार 
देने मे स्पध्टतया नोकरशाही सनमाने ढेय से कार्य कर सकती है । एस। हे हुए भी, 
आज के बावावरण से प्रधीनत्य विधान (509079)79£ .८87890॥) ते पूर्ण- 
तथा बचना मसभव है । इसलिये सबम ग्रावश्यक बात यह है कि श्रधोनस्थ विधान 
की शक्ति के प्रयोग पर निरन्तर ससदीय निगरानी एवं नियन्त्रण (#ढ0भ60479 
$07९ ९८३90 0६ & ९०॥४४०)) रहे | 
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प्रत्याधाजित शक्ति (एटा ए०ए९४ 705८] क॑ दुस्‍ूपयांग ना रोकने बे तिए 
बुध पूर्रोपायों का उपब्ध किया गया है। यथा “जिस वियेयव में विधाशिवो 
शक्ति क प्रत्यायाजन (0८६ह३७णा ०॥ ॥८६५305८ 90०४७८१५) के प्रस्ताव पम्मि- 
नित हो, उमके साथ प्रग्नं तर तक ज्ञापन (ैध्वा।जज7७७॥) होगा जिसमें ऐसे 
प्रस्तावों वी व्यास्या होगी झौर उनकी व्याप्ति (8,०७८) की पार ध्यान दिताया 
जाएगा तथा यह भी बताया जाएगा विः व सामान्य रूप की है या प्रपदाद रूप 
की /' 38 इसके प्रतिरिक्त जब मुत्त भ्रधिनियम (>9ाह्ाश्जे ७०४) गर्पाव्‌ शाक्तरों का 
प्रत्यायोजन करने वाला विधेयक (8॥॥) सभा के विद्याराध्रीन हो तो उस समय 
इन पादेशों के क्षेत्र, स्वरूप तथा प्रयोजन पर वाद-विवाद हा सकता है, उनकी 
ढीक-ठीक परिभाषा की जा सकती है घोर उन्हें सीमित किया जा सकता है, या 
जब प्रादेश प्रस्तावित किए जाते हैं या बनाये जात हैं तो लोक सभा यह निदिष्द 
कर सकती है कि इनका प्रारूप (0720) या इनका प्रस्तिम रूप साराद के 
सामने रखा जाएगा, जिसमे कि वह उनका प्रनुमोदन कर सके या उन्हे रह कर 
सके, या आदेश बन जाने के बाद लोक सभा उनका प्रति सहरण (॥१९५०)९) 
कर सबती है या वाद में कानून बनाकर उनमे फेरन्बदल कर सकती है । इस 
प्रकार ससद इन प्रवस्थाप्रो में प्रपने श्रधिवार का प्रयोग करके छानवीन करती है 
प्रौर नियस्त्ररण रखती है । इसके ब्रतिरिक्त कार्यंपा लिका या प्रशासन के प्रधिकरयों 
द्वारा स्विहित प्राधिकार के प्रन्तग्रंठ बनाये गये सभी सियमों प्रोर विनियमों ही 
स्पायालय उनते शक्ति वाह्म होने के तक॑ के प्राघार पर जाच कर सकते है। राबसे 
प्रधिक बात तो यह है कि ससद्‌ के प्रत्येक सदन की “प्रधीनरथ विधान सम्बन्धी 
रामिति' वार्यपरालिका द्वारा बनाये गये प्रत्यता नियम-विनियम की जांच करतो है 
प्रौर यह देखतो है कि क्या ससद्‌ द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों बा, ऐसी शक्तियां 
प्रत्यायोजित करने वाली विधि के दायरे में रहरर, उचित प्रयोग किया गया है 
प्रौर उप्षईे बाद धपने सदन को उस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। वास्तव में, 
प्रघोनस्व विधान सम्बन्धी समिति (0000६ 90 5प्ठादा 663 907) 
हो इस बात पर प्रदुश लगाती है कि कार्यपालिका मनमानी शक्तिया ग्रहण ने कर 
से | इम समिति ने सदा यह घुनिश्वित किया है कि श्रत्यायोजित शक्तियों 
(0८683०४ 70४८॥५) के प्रधीन दनाये जाने वाले सभी नियम अर विनियम ने 
केवल तुरन्त ससद्‌ के ममक्ष प्रस्तुत किये जायें वल्कि उन्हें रह करने या उनसे छूप 
प्ैद करने का अधिवार समद्‌ के पास रहे । 
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विज्लीय मामलों में प्रक्रिया 
बज और वित्तीय विधान 


सोदताधिक ढ्ग से नियोचित सम्डार को यह दायित् हो जाता है वि 
बहू तोधी के सझासाजिन एवं शादिक उत्पान के विए विकास योजनाएं कार्यान्वित्त 
करें हथा उनत्री धायासम उपसब्ध कराए, उतक लिए शिक्षा की व्यवस्था बरे, 
क्शाशध्य मेबाह खदाएं एवं गोड़ी-रोड़ो बे साघन उपलब्ध कराए । दसो प्रतिरिक्त 
देश वेः पग्दर विधि व्यवस्था बताए रखने नया गाष्ढ़ की बाहरी प्राजमर से स्क्षा 
बनते का दावित्व भो सरहार नें स्ायंक्षेत्र मे धात्रां हैं ।बंहना न होगा कि इन 
मद दारयों पे लिए बादाय विनीय समापन (किक्रआए।॥। रिै९5७७८९८७) जुटाने, 
प्रष्यमिर्ताएं निर्धारित करने और क्ाय॑ क्रम बताते बा वाम भी सरकार के होता 
औै । परत इन रृप्पों के नि्ंहन के लिए राग्कार को घद यी आवश्यरतः होती है 
जोकि देश के सगाधतों में में बररों, ऋग्गों घादि गे रुप में जुदायां जाता है। देश 
बे परमाधन (२९९०ए7/८९-) छुबि सीमित होते हैं पत विभिन्न सरकारी कार्यों के 
लिए दुर्लेभ मसाधतों का प्राइटन करते हेतु उद्चित बजट ब्यवस्था करना प्रतितरा्यं 
हो जाता है बपोंति करों भोर ऋण्धों के रूप में घत लोगों में जुटाया जाता है ॥ 
धत्र सरकार के विनोय प्रस्ताजों के लिए खोगों की मजूरी सेता प्रादश्यक है जो 
समद में उनेगे चुने हुए प्रतिनिधियों जे द्वारा सुपष्ट ऋूप से ब्यक्त की जाती है । 
इसी उद्देश्य वे लिए भारत सरकार झसद ते दोनो सदनों में प्रत्येक वर्च चजर पेश 
करती है । 
बजट बया है 

ब्रत्येक्त विन्तीय दर्ष के सम्बन्ध में भारत सरकार का दाधिक वित्तोय 
विवरण (#॥0७७॥ एं]आदाओ। चशाव्ग८एा) या. घनुमानित प्राव भौर व्यय का 
विवरण (६ जञञएा३९6 इट्टाफ/5 जावे ८इलात/त्यट 509 वादा प्राम ततोर 
पर बजट कहनाता है | भारत सरबाठर का वित्तीय वर्ष इस समय प्रत्येक व वी 
प्रषम प्रप्रेत्त छे प्रारम्भ होदाड़ै । यक्षेप में, बजट से इस बात का ब्यौरा दिया 
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गया होता है कि समाधन (२८४००:८८७) किस प्रकार जुटाये जायेंगे भ्ौर प्रागामी 
वर्ष किन-किन मंदों पर कितना घन खर्च किया जाना है । 

सविधान में उपबंधित है कि कोई कर, विधि के प्राधिकार से धपिरोपित 
या समृह्वीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं श्रोर राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष केः सम्बन्ध 
में ससद के दोनो सदनों के समक्ष भारत सरकार छी उस वर्ष के लिए प्रावकलित 
प्राप्तियों प्ौर व्यय का विवरण ($/्ञाॉघाटा!। ता €छागताट0 00९[($ 
9॥0 ९४॥७८१0॥(070) रख पाएगा! । इस प्रकार वित्तीय मामलों में लोक सभा की 
सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है । चूंकि व्यय के प्रत्येक प्ररताव को संसद द्वारा केवल 
एक वर्ष के लिए मंजूर किया जाता है सरकार एक वर्ष से प्रधिक प्रवधि 
के लिए ससद को नजर भ्रन्दाज नहीं कर सकती है ॥ सविधान में भारत की 
“सचित निधि! ((०750)॥090९0 &प४॥०) के लिए उपबन्ध किया गया है जिसमे 
ऋणो, भ्रप्रिम राशियों इत्यादि द्वारा प्राप्त सारा राजस्व (7२०५६॥७९८) जमा किया 
जाता है ।! बजट में व्यय इस प्रकार पृथक्‌ू-ठृथक दिखाए जाते हैं --(क) सविधान 
में भारत की सचित निधि ((०॥५5003000 9970 ०7 ]79।9) पर प्रभारित व्यय 
की पूरति के लिए प्रवेक्षित राशिया, प्रौर (ख) भारत को सचित निधि में से किए जाने 
के लिए प्रस्वापित प्रन्प व्यय की पूर्ति के लिए प्रपेक्षित राशिया । प्रथम श्र गयी के व्यय 
के बारे में दोनों सदनों में चर्चा हो सकती है परन्तु उसे दोनो में से किसी भी सदन 
के मतदान के लिए प्रस्तुत नद्टी किया जाता । श्रत वह बजट का मतदान के लिए न 
रता जा सकने वाला भाग है। निम्नलिखित व्यय भारत की सचित निधि पर 
प्रभारित व्यय में मम्मिलित होता है । राष्ट्रपति की परिलब्धिया भोर भत्ते तथा 
उमके पद से सवधित प्रन्य व्यय राज्य समा के सभापति प्रौर उप सभापति के तपा 
लोक सभा के प्रध्पक्ष प्रौर उपाध्यक्ष के वेतन भौर भत्ते, उच्चतम न्यायालय प्रोर 
उच्च न्यायालयों के न्‍्यायाघीशो के वेतन प्रौर भन्‍्य भत्ते, मारत के नियश्रक-महालेया- 
परीक्षक को, या उसके सबंध में, सददेय वेतन, भत्ते प्रौर पंशन तथा कोई प्रस्य व्यय 
जो सविधान द्वारा या सख॒द्‌ द्वारा, विधि द्वारा इस प्रकार प्रभारित धोषित किया 
जाता है । दूसरी श्रेणी का व्यय लोक सभा के समक्ष प्रनुदानों वी मांगों (४०४८ ता 
(5:927/5) के रूप मे रखा जाता है। लोक समा को यह प्रधिकार व्राष्त है कि वह 
किसी ऐसी मांग को स्वीकार करे या स्वीकार करने से इकार कर दे ग्थवा इरा मांग 
में कमी कर दे । किसी झनुदान की ऐसो मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर हो की 
जा सकती है, प्रत्यथा नही? । इन मांगों का उद्देश्य चुंकि सरकार के काय्यब्रमों घोर 
सीतियो को लागू करना होता है इसलिए यदि कोई मांग पूरे तोर पर प्रग्वीव्ृत कर 
दो जाती है तो इगका पघर्थ सरकार को पराजय होता है । 

भारत की सचित निधि में से कोई घन ससद्‌ पारा द्वारा किए जाने वाले गिनियोग 
प्रधिनियम(/]फाणुए॥//07 /०।)के प्रघीन ही निकाला जा सबसा है, पत्यथा नहीं ।६ 
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बजट सडधी काये करते समय समद्‌ से जो प्रक्रिया स्पदाई जातौ है, उसकी 
तीन ग्रवत्वाएं हैं । 

(क) बजट पेश किया जाना . लोक सभा से बजट दो भागों में, अर्थात रेल 
बिल से सबधित रेल बजट भोर रेसो को छोड़कर भारत सरकार की सपूदी वित्तीय 
स्थिति को दर्शाने वाला “सामान्य बजट” ((ध्या८5०) छे४05७) रेनवे के लिए प्रतय 
बजट पेश करते का मूच उद्देश्य यह था हि रेलये राजस्व से दिश्वित रूप में 
सामान्य राजस्व को प्रशदात डिये जाने शो व्यवरधा हर प्रावकलतों मे स्थिरता 
लायी जाये भोर रेलवे वित्त दे प्रशासन मे लचीजापन लाथा जाये । 

रेल दजट रेलवे मत्री द्ारा लोक मा मे प्रत्येक वर्ण फरवरी मास के तीमरे 
सप्ताह से रिसी दिउ प्रस्तुत किया जाता हे पौर झामान्प८ बजद प्रतिवर्ष फरवरी के 
परल्लिप फार्य-दिवस को से बज सप पर देश किये जाता है | सामान्य बजट विस 
मंत्री द्वारा “कक सधा मे पद्चद जिया जाता है। मंत्री बे बजट भापण बे ढा भाग 
होते है, भाग 'क में देश को सामास्य भ्रपिर सवधरा (लिए0ए/0॥ 507१0) 
झौर भाग “रा में पाने वाले विलीय वर्चब्रे लिए कराधान सवधी प्रस्ताव 
(५६५७०७॥ 0;१053)5) होते हैं । भाषण वी सपात्ति ते पश्चात्‌ विछ्त मशे बजट 
को एक प्रति रद ध्रमारिषत बर राज्य सभा के पट पर रखता है उसते दुस्‍त्त 
बाद जिस पत्रों लोक सभा में, पगसे यपं बे सम्पन्ध से रारबार बे वित्तौथ प्रस्तावों 
बे बये रूप देते के विए विख विउेयत पेग करता है जिसमें सरकार के कराधान 
प्रस्ताव होते है? । उगके बाद प्रा ही दडझू स्पणित हो जाती है प्रोर जिम दित 
बजद पैश किया जाता है उस दिने बजट पर चर्चा नहीं की जाती१ 3 

(एए) बशट पर चर्चा बजट पर दा भप्रत्षमों (६4£५») में चर्चा होती है, 
प्र्षाव्‌ (0) पहने उस दर साम'स्व चर्चा ((६0७७॥ [0:५०७५००॥) होती है प्रौर उसने 
प्श्माप्‌ प्रतुशतों को भागों 2८8930४५ छ। (790!5) पर विस्तृत नर्दा तपा मतदान 
होता दै । बजट पर चर्चा बजट पेग किए जाने पे दुच्यु दित पश्दात्‌ ध्राराभ 
दोती है? । 
सामान्य बर्चा बाइद-विवाद (0<85(८ से ब्रारम्भ होती है जो ढोतो सदनों 
ये बोन-चार दिन तक चलता है। सामान्‍य घर्षा के दौरान सभा को इस दान की 
परी यद होती है कि बह चाहे तो समूचे बजट पर चर्चा करे, परत्तु कोई अह्ताद 
दैश नही किया भा सक्‍्ता। प्रशामस की सामान्य समीक्षा की जा सक्‍्तो हे । 
बरशघाल प्रौर व्यय बे ब्यौरे वो चर्चा गा विधय नहीं बवाया जाता है । घर्चा वेवल 
वित्त मी के घायश ये उल्सिसित रराधान नोनि वक ही सीमित द्वोती है + इस 
अक्षार सामान्य बाद-विवाद हे प्रत्येक सदन को भपने जिचार व्यतः करने का भदसर 
मिलता है जिससे सरकार जो यह प्राभास हो झाता है कि प्रस्तावे विशेष के घब्रतिधाद 
की श्रवस्‍्थाओं में क्या प्रतिक्िया होगी । राज्य समा वो दी गईं शक्ति है प्रवूत्तार 
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वहाँ केवल सामान्य चर्चा होती है । केवल लोक सभा यो ही मागों पर मतदान का 
प्रध्िकार प्राप्त है । 


(पे) सामास्यत', प्रत्येक मत्रालय को दिये जाने वाले प्रनुदात (0आड के 
सवध में एक घलग माग की जाती है। इन मागो का सबंध वजट के व्यय वलि भाग 
से होता है । इनके जरिये कार्यपालिका लोक सपा से निवेदन करती है कि मांगी गई 
राशि को खर्च करने का उन्हें श्रधिकार दिया ज!ये | नुदानों की मांगे (0८॥0॥05» 
कठा 053/५९5) सामान्यतया सम्बद्ध मत्री ढ्वारा सभा में प्रस्तुत नहीं की जाती । ये 
मांगे पेण की गई मानी जाती हैं तथा सभा का समय बचाने के लिए प्रध्यक्षरीट 
((श० द्वारा प्रस्वावित की जाती हैं । इस प्रक्रम में चर्चा का क्षेत्र ऐसे मामले तक, 
जो मत्रालय के प्रशासनिक नियत्रशाधीन होता है पश्रोर उस माग के प्रत्येक शीर्षक 
(॥०80) तक, जो सभा में मतदान के लिए रखी जाती है, सीमित रहता है । 

मागो पर चर्चा के दौरान भम्वद्ध मंत्रालय की नीतियो भौर कार्यकरणए की 
विस्तारपूर्वक जाच की जाती है। प्रत्येक मत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिए 
अ्रलग-प्रलग समय नियत किया जाता है । मदस्पों को इस बात की छूट होती है कि 
वे किसी मव्रालय विशेष द्वारा प्रपनाई जाने वागी नीति का निरनुमोदन कर सके 
भ्रधवा उम्र मत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता (८००॥०॥१७) लाने हेतु उपाय सुमा 
सके प्रथदा उस मत्रालय का ध्यात विशिष्ट स्थानीय शिकायतों वी प्रोर प्राशष्ट कर 
से । इस प्रक्रम में ग्रनुदानों की सागों के सूल प्रस्ताद के सहायक प्रस्ताव पेय करके 
सदस्य ऐसा कर सकते हैं । इन सहायक प्रस्तावों को समदीय भ'पा में “कटौती 
प्रस्ताव” ((४/-१५००७४७) कहा जाता है ।१ परन्तु किसी मांग में कमी करने बे 
उद्देश्य से पेण बिये गये किमी प्रह्ताव में सभोष्ठनों री प्रतुमति नही होती है 

कटोतो प्रस्ताव . पनुदानो को मांगों की राशियों में कमी करने वाले 
प्रस्ताव “क्टोती प्रस्ताव” कहलाते हैं । कदौती प्रस्तावों को तीन श्रेणियों में रखा 
जा सकता है (एक) नीतिनिरनुमोदन कटौती (0599छ70४3॥ ० |069 ८५५), 
(दो) मितश्पयिता कटौती (2007090४ एए) पश्ौर (तीन) सावेतिक कटोती । सबसे 
प्रभावी कटौती प्रस्ताव “नीति निरनुमोदन कटौती” प्रस्ताव होता है जिसमें कहा 
जाता है कि माय की राशि को घटाकर एक रुपया किया जाये” । इसका तात्पय॑ 
दवता है कि प्रस्तावक मोग में घन्तग्रेस नोति का मिरनुमोदत करता है । इसके 
प्रतिरिक्त “मितब्पथिता कढौती” प्रस्ताव होता है जिसका उद्दृश्य व्यय में 
पितव्ययिता माने की रष्टि से माग वी राशि में रुपये (एक राशि वशप) वी कप्ती 
की जाये । दम करने के लिए मुझाई गई राशि माग में एक मुश्त राशि (एशफ़-धणाय) 
बी कमी ब रने के बारे मे हो सकती है या माँग में से दिसी गद शो हटाने प्रधवा 
उसमें कमी करने वे बारे मे हो सकती है। प्रन्तिव बटीती प्रस्ताव “साकेतिक 
कटौती! (7०७ (७) प्रस्ताव होता है जिसमे कहा जाता है “कि सांग वी राशि 
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में )97 दपये कम निय जायें ॥” ऐस कटोती श्रस्ताव पर चची उसमे विनिदित्ट 
शिकायत तक ही सीमित रहती हैँ, जो भारत रारकार के उत्तर-दाथित्व के क्षेत्र से 
होती है । कटौती प्रस्ताव के रूप गे, इस प्रस्ताव का सबसे भधिक प्रयोग किया 
जाता है । 

साम्रास्यतया, मूल प्रस्ताव धौर उप्रसे गबशधित बटोती प्रस्ताव पर 
गंदन में एक साथ चर्चा वी जाती है भौर उसे मतदान के लिए रसा जाता है ! 
प्रत॒ कटोती प्रस्ताव ये माध्यम गे अनुदानों डी मायो (वश०४व१७ छवी (7478) 
पर चर्चा प्रारम्त को जातो है । चर्चा के पश्चात्‌, सवप्रधम कटोती प्रस्तावों (०६ 
वाणणा» कौ निपटाया जाता है प्लरौर उसके बाद प्रनुदानों थी सागे सदन से 
मतंदाम बे लिए रखो जाती है। कटौती प्रस्ताय विपक्ष के सदक्ष्यो द्वारा पेश 
शिए जाते है! उनरे ब्याशार हू? जाने से तातपये द्वाता है सरकार की निनदा । 
किल्तु सदन मे बहुमत की सरकार होने से उतके स्वीडृत होंते की धाशा ही नहीं 
होती । परत वट़ोती प्रस्ताव प्रनुदानों राबधी मांगों पर चर्चा प्रारम्भ करने के प्रत्तीक 
मात्र होते है । 

किभी मांग विशेष की श्लौर बल्ट सद्वित प्रनुदानों की मांगों पर चर्चा हेतु 
झ्रौर उनका स्वीनार करेन थे लिए संगथ का आवटम कार्य-मत्रणा रामिति 
((0५॥05% 4 १९02) (०00८८) द्वारा शिया जाता है + जेंस ही बिसी माय 
बा गमप-गोसा समाप्त होती है, उसे पर चर्चा के “समापन” (([05छा० ० 
७]0५ एल्‍ञ0०ा)) बी प्रद्रिया लॉगू को जाती है भोर मांग का मतदान के 
लिए रणा जाता है (४ नियत दिनो में प्रस्तिम दित निम्चित सप्रद पर प्रध्यक्ष 
प्रतुदातों की खातों से सबधित सभी येप म।मलो को निपदाने के लिए आवश्यक 
अत्यक प्रश्द सभा के समक्ष रखता हैं। इस अनुदवानों छो मांगों पर “"'चर्चाकी 
समाप्ति (गिसाटस) क३त है । इसक साथ ही प्रनुदानों को मारो पर चर्चा 
गरमाप्त हो जाती 2 ।४ 

(ग) विनिप्रोग विध वक (6 970०90<0%5 क्षय) संविधान के प्नुब्छेद 284 
के उपसाधो के धनुरार भारत की रचित दिधि (ए०73०॥89064 804 ० [0५॥9) 
में काई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तकः कि उगके सम्बन्ध 
में कानून द्वारा बविनियोग (#०:7/णशशाश?०क) न किया गया हो । सप्ता द्वाध प्रनुदानो 
की माग (0०व370 ०। हटट०ा५) वरारित किये जाने के बाद, घनुदातों को झौर 
भारत की सचित नि्यि पर प्रभारित व्यय (ट/धराह्टटर्) व्पय वी पुरा करत के लिए 
सभी धवराशियों का बनारभ की सबित्र निधि में से वितियोष करने की व्ययस्था 
करने के लिये एज विधय ४ (3 पुर'स्थापित किया जाता है, उप पर विचाए 
(किया जाता 2 धोर उसे पारित जिया जाता है । उससे ये टाशिया भी शामित 
होती हैं जो भारत वी संचित निधि पर प्रभारित व्यय हैं। इस विधेयक का प्राशव 
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गचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिय सरकार को कानूनी प्रधिकार देना है । 

विनियोग विधेयक पर चर्चा उसमे शामिल प्रनुदानों में निहित लोक महत्त 
के विषयों पर प्रशागनिक नीति तथा ऐसे मामलों तक, जो प्रनुदानों की मागो पर 
चर्चा करते ममय पहले उठाये गये हो, सीमित रहती है । इस पर कोई सशोधन पेश 
नही विए जा सबते ॥!१ ब्रन्य मामलों में विनियोग विधेयक सम्बन्धी भ्रत्रिया वही 
होती है, जो कि प्रन्‍्य विधेयवो के सबंध में होती है । विधेयक वो लोक सभा द्वारा 
पारित किये जाने के पश्चात भध्यक्ष उसे धन विधेयव (०१९५ 8॥))) होने वे रूप 
में ग्रयाणीकृत करता है श्ौर उसको राज्य सभा के थास भेज देता है । राज्य समा 
को घन विधेयव में सशोधन करने या उसे प्रस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नही है । 
उसको विधेयक पर अ्रपनी स्वीकृति देनी ही होती है । तत्पश्चातु, विधेयक 
राष्ट्रपति की ग्रनुमति के; लिये उसके ममक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 

(घ) वित्त विधेयक. ([॥3000 8॥॥) “वित्त विधेयक का प्रर्थ उस 
विधेयक से है, जो साम्रान्यतया, प्रतिवर्ष, श्रगले वित्तीय वर्ष के तिये भारत सरकार 
के वित्तीय प्रस्तावों (ए099॥04। .7णृ०५०)७) का स्वीकृति देने के लिये पुर स्थापित 
किया जाता है तथा उसमे एसा विधेयक भी शामिल होता है, जो किस प्रवधि के 
तिय प्रनुपूरक ($०७0077:07049) वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति दता है ॥" यह 
विधयक साधारणखतया प्रत्येक वर्ष बजट पेश किय जाने के तुरन्त पश्चात्‌ तोक सभा 
में पश किया जाता है । 

वित्त विधेयक के पुर स्थापन का विरोध नहीं किया जा सकता प्रोर 
उसे तुरन्त मतदान के लिये रखा जाता है ।!४ विधेयक पर चर्चा सामान्य 
प्रशासन सवधी मामलों, भारत सरकार को जिम्मेदारी के प्रन्तगंत प्राने वाले 
प्रश्नों के सवध में स्थानीय शिकायतों या सरकार की वित्तीय ध्रयवा धन संबंधी 
नीति के सम्बन्ध में ही उठायी जा सकती है ॥४ वित्त विधेयक पर चर्चा 
के दौरान रास्यार की ठोति की सामान्य घालोचना की तो प्रनुमति है 
किन्तु किग्री विशेष प्रावकलन के ब्योरे पर चर्चा करना नियमानुत्ृल्न नहीं 
है। सक्षप में सारे प्रशासन की समीक्षा ही जा सकती है । परन्तु उन 
प्रश्वों को फिर से नहीं उठाया जा स्रकता जिन पर पहले किसी वाद- 
विवाद में चर्चा हों चुकी है। वित्त विधेयक ससद्‌ द्वारा, उसके पुर स्थापित 
किये जान के 75 दिनो के भीतर प्राप्त करना पड़ता है प्रौर उसी प्रवधि 
के मीतर राष्ट्रवाति वी झवुसाति उस पर वर मिलना ग्रावश्वक है 7४ 
लेखानुदान (४०00 ०॥ #८९०णा॥) १ 

चू कि दजट सम्बन्धी समूचा कार्य, जो बजट के पेश किये जाने स प्रारम्भ 
होता है भौर प्रनुदानो को मागो पर चर्चा और मतदान तथा विनियोग विधेयक 
प्रोर वित्त विध यक के पारित होने पर समाप्त होता है, सामान्यतः बालू वित्तोय वर्ष 
में पूरा नहीं हो पाता, इसलिये संविधान में ऐसा उपबन्ध किया गया है, जिसके 
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इन्तमेत ललानुदान (०४८८ एा एपएथाई) द्वारा शम्रिम भकदान देने की 
शक्ति लोक समा का दो गई है । जिमसे सटकार धनुहारों की मानों फिडल्यज्दउे 
रहिए ह्राउ१५) पर मतज़दाक होने तथा विनियाग जिप्रेयक | 3ड्ृएारट्ठाण्या ०५ 80]3 
प्रोर दिल विदय्रेषक (7॥७८८ मैप) के परारिल होते तक पक्‍पता रार्य चना सके ६ 

सामान्य लेखानुशन को गडोहृति दो महीनों के फिदे नी बाहों है घोर 
इसकी दाशि ब्रनुद्नों को किमिन्त यागो के प्ीन समन्‍्त वर्ष के लिये प्राकस्नित 
(&0प्राउएटड <"एटउंएपडद) ब्यय' के छोद्टे भाग के बराणजर होतो है । पादि 
किमी निर्वादन वर्ष में यड 'शादुदात ह्ञो कि मभा को मुश्य भदुझनों घौर 
विनियोग जिउेंयरू को दारित करने में प्रिक समय लग सकता है गो चेखानुदाज 
की स्वीकृति प्रधिक समय पर्दात तोन से चार सास तक के लिये ली जा रक्‍्ती है 
प्रथानुमार लेखानुदान को एक प्रौपवारिक्ता माता जाता है झौर इसे लो सझा 
किसी चर्चा के जिता ही स्वीकार कस्ती हैं। बहुढ पर सामान्य चर्चा समाप्त होते के 
परम्बात और प्रनुदनों की सागों पर बचों धारस्म करने में पूर्व भोक समा दारा 
लेखानुदान भ्वीकृत किया जाता है * गेल वंजट के सम्बन्ध पे जिसे 0। माव से 
दहुने स्वीकार किया जाता है, क्िसो निय्रांचेन वर्ष को छोडकर जब ऐसा करना 
द्रावग्धक हो, कोई लेखानुशन स्जोकुत नहीं किया जाता हे । 
अ्रनुप्रक तथा अतिरिक्त झनुदानों की माग्े/ 

मम्तद द्वारा स्वोक्नत राशि से श्रांचक ब्यय उसको मजुरी के बिना खर्च नहीं 
दया जा सकती । घ्ाइ किसी सेया विशेष्व पर चालू विक्तीए वर्ष में बयय किद्े जाते 
के कनि़्े प्राध्िकृत कोई राशि उच्च दर्य के प्ररोजनों के लिए अपर्यानो पाई जाती है 
मो जब उमर बर्ष के बजट में ऋषेशित किमी नई मेवा के लिपरे चाह वित्तीय वर्ष 
मे अनुपूरक या प्रतिरित्त ब्यय (७७ए४४एश्याजाज ण अपंडापए-३। सफष्णवाण7६) 
करते की प्रावश्यहृता परेड होनी है, ता राष्ट्रपति सम के दोनों सदतां के रूमश उस 
ब्यप की प्राकर्लित रांग दिखाने दाना एक प्रौर जिवरण प्रस्तुत करवाता है । 

योइ किमो जित्तीय वर्ष में किसी सेझा पर बन्च छेजा और उस वर्ष के निये 
अनुशत राधि (ऐग4097०५ ३४००४/) में एप्रिक ब्दप्र हो जाता है तो रणद्रपेति 
लोक समा में ऐसे झतिरिक्त ब्य८ के ज़िप्रे झाम प्रस्तुत ऋरडाता है । ऐस्त ऋतिऑ रक्त 
ब्यय के समझ मामलो को घोर निशक्क झौर महा लेखा परीक्षक (८एएछए५०अ 
जप 0५४ १४००८ 0<०८४७।) द्वार विभिशेग लेखाड्रों सम्बन्धी पपने प्रतिवेदन के 
माध्यम से सस्रे का फयात शिवाश जाता है ) सचपयत्ाय अतिरिक्त ब्यय के इन 
मामलों को दात बैत लोक लेखा समिति झारा की जावी है, शो सभा को प्रस्युत किये 
जासे दाने अपते प्रतिवेदन से इनको वितिद्रमित ऋरने के बारे में झग़तो सिफारिश पेश 
करती हूँ; झतुर्‌ रक अतुदारो (उपह9 व्णड्य पड हायए ७) को मात विलीय दप का 
ग्रन्‍्त होने में पूडे वेश और स्तीहार ही जागे हैं, जड़े नि ऋदुदारों की एविरिक्त 
मार्मे बास्‍्तके से छत ब्यय किये जाने के प्रग्याद् तका उछत विलीए जर्ष, जिसके 
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गयध् में वे हैं, के समाप्त होने के पश्चात प्रस्तुत दी जातो है । 

श्रनुपुरक भनुदानों की गागो पर वाद-विवाद बेवल उन मंदों तके ही सीमित 
रहता है जिन्‍्हे के प्ररतुत किया गया हो, भौर जहा तक चर्चाधीन मदों गो 
व्याम्पा करने या उन्हें स्पष्ट बारने के लिये ग्रावण्यक न हो, मूल पनुद्ानो 
पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर कोरई- चर्चा गही हो गझरती ॥॥ उन 
योजनाप्रा के सम्बन्ध गे, जा मुख्य वजट मे पहले ही मजूर की जा चुकी हा नोति 
सवधी या सिद्धान्त राबधी किसी पश्त पर कोर्ट चर्चा उठाने दी प्रनुमति नहीं दो 
जाती । जिन मांगों के सबंध में कोई मजूरी न ले ली गयी हो, उनसे सस्वन्य से सीति 
सम्बन्धी प्रएन उन्ही मदों तह सीमित रखे जाते 2, जिन पर सभा को मतदान करना 
हो । किसी श्रतपूरक मतदात पर चर्चा के समय सामान्य शिकायतें नहीं बतयी जा 
सकती हे । कोई सदस्य बेवल इतना कह सवा है कि पनुर्रक माय प्रावश्यक है 
या कि नहीं । 

प्रनुदानों की प्रतिरिक्त मांगों (४०॥0ण्रा०। तला/ातै$ छ। 879॥/5) 
पर चर्चा के दौरान संसस्य कंवल यह कह सकते हैं कि कते धन का प्रवावश्यक 
रूप गे व्यय किया गया है या इसका व्यय नहीं किया जाना चाहिये था। 
प्रत्ययानुदाने भ्रीर प्रपवादानुवान (४००९ छा (7८००७ शत ९०७॥ 08 
(आज(5)"* 

जय किसी सेया की मदृत्ता या राष्ट्रीय घ्रापात के कारण सरकार को धन की 
प्रप्त्याशित झागि को पूरा करन के लिये निधियों की प्रावश्यकता दो ग्रौर शिमके 
गब्ंध में गुस़ा ब्यौरा देना सम्भव से हो जो कि वाधिक वित्तीय विवरण 
॥किवाव॥५ ता १. (लगढला।। में सामास्यतया दिया जाता है, तब ऐसी रिथति में सदन 
बिना ब्पौरे दिये प्रत्ययानूदान के माध्यम से प्रप्रत्याशित माग (७॥०५7९००९० 
(0७॥30) की पूर्ति के लिये प्रनुदान स्बीझृत कर सकता हूँ । 

भ्रपधादानुदान (०४५०ए॥०॥४॥ हावा।) एक ऐसा प्रमुदान है जो किसी 
वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं होता है । ससद्‌ को किसी विशेष प्रयोजन 
के सिये दंगे स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है । सथधाषि धाज तक ऐसी बोई मांगें 
सगद्‌ में प्रस्तुत नही की गई है। 

इसके झलावा, संध राज्य क्षेत्रों भ्रौर राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों फे 
बजट भो लोक गभा में पंश किये जाते है । ऐसे मामलों में केंस्द्रीय गरकार बी बजट 
संबधी प्रक्रिया प्रध्यक्ष द्वारा किये गये परिवर्ेनों बे साथ भपनाई जाती है ) 
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वित्तीय मामलों में प्रक्रिया।82॥ 


प्रयोग नही क्या गया है । यह “वादिक वित्तीय विवरण” का लोक प्रिय 
नाम्म है । 

प्रनु०ण. 266 इवक अतिरिक्त एक ग्राकस्मिता निधि भी हांती है जो राष्ट्र 
पति द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक प्रविलम्बनीय घोर भ्प्रत्याशित व्यय की 
पूर्ति के लिये सध्द्रपति के पारा रहती है । (अनु० 267) 
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संकल्प, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनायें 
और श्रल्पकालीन चर्चायें 
सदन में लोक महत्त्व के मामले उठाने की 
प्रक्रियायें, अविश्वास और निन्‍्दा 
प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रियायें 


“ब्रग्न काल” (0ए८5पंणा ऐठए) “बूस्य बाल” (2द0 ॥ग्पते प्रीर 
“प्राघ घण्टे की चर्चा” (3)7-.0॥-0007 0॥5005507॥) के प्रलावा प्रवि- 
सम्बनीय लोक महत््व के मामले उठाने के लिए समद सदस्य को प्रनेक प्रतिरिक्त 
प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध है । प्रश्नों बे उन्तर प्राप्ज बरने के लिए एक तिश्चित 
अवधि दरकार होती है । “शूस्य कास ' जैसा पहले तो नियमों में बुछ द्वोतो नहीं 
प्रौर फिर उस के दौरान एक हो प्रवसर पर प्रनेक सदस्यों के बोलने से मामते वी 
शोर में प्ोभल हो जाने की प्रष्िक सम्भावना रहती है । ढिसी अ्रप्रत्याशित रुप 
में उत्पन्न समस्या वी ओर सरवार का तुरम्त ध्यान प्राकपित करने बे लिए समद 
सदस्य के प्राम निम्नलिखित प्न्य उपाय उपलब्ध हैं यपा सकत्प (रिजोह्यूत), 
प्रस्ताव (मोशन), घ्याताक पंण सूचनायें (कालिंग एटेन्चन नोटिसिज) स्थगन प्रस्ताव 
(एडजानमेट मोशन), भ्रत्यकालीन चर्चाये (शार्ट ड्यूरेशन डिस्क्शन) भौर नियम 
377 वे भ्रधीन उल्वेख / उक्त उपायों वे प्रयोग के लिए खोक सप्ता के प्रद्धिया 
नियमो में व्यवस्था को गई है। राज्य मा में भी ऐसी ही व्यवस्था है सिवाय 
इसके दि राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते क्योकि उनमे सरबार 
के प्रति निरद्ता वा तत्त्व होता है । नियम 377 वे स्थान पर राज्य मभा में विशेष 
उल्लेख की व्यवस्था है । 
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“कि इस बात से चिन्तित होते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य 
क्रियाल्ययन में प्रशासन विलमम्ब के कारण राष्ट्र झराकाक्षाओं के प्रनु- 
कूल झागे नही बढ रहा है, यह सभा सरकार मे सिफारिण करती है 
कि वह सभी स्तरो पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर बराबर 
विगरानी रखने, प्रगति मे बाधक तत्त्वों का पता लगाने झौर जहा 
कोई परियोजनाएं रुकी हुई हो श्रोर उनमे बविलम्ब हो रहा हो 
वहा तुरन्त उपचारात्मक उपायो का सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय 
साविधिक निगरानी निकाय की स्थापना करे ।” 
इसी सदस्य की निम्नलिखित सूचना )> भ्रगस्त, 982 की सकह्प (२०४०० 
७॥०) के रूप में गृह्ीत हुई थी और पेश की गई थी 


“मरकार के सामाजिक गश्ा्थिक कार्यक्रम को शीघ्र कार्यरूप देने की 
महत्त्वपूर्ण प्रावश्यकता की दृष्टि से यह सभा सिफारिश करती है कि 
सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर बराबर निग- 
रानी रखने, प्रगति मे वाधक तत्त्वों का पता लगाने श्रौर उन्हे शीघ्र 
कार्यरूप देने के लिए तुरन्त उपचारात्मक उपायो का सुझाव देने के 
लिए सरकार के अधीन एक निमरानी निकाय की स्थापना 
की जाये ।” 
मकत्प मूल प्रस्तावों की श्रेणी मे ब्राते है श्र्घात्‌ प्रत्येक सकल्प एक विशिष्ट 
प्रकार वा प्रस्ताव होता है । जबकि सब प्रस्ताव मूल प्रस्ताव नहीं होते | सब 
सकलल्‍वो १7 सदन से मतदान होता है | दूसरी शोर सब प्रस्तावों को मतदान के 
लिए सदन में रखा जाना प्रनिवार्य नहीं होता है । मूल प्रस्ताव होने के कारण 
किसी सकह्प पर स्थानापन्न प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता जबकि मूल पअ्रस्तात्रों से 
भिन्न प्रस्तावों पर स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं । 
विभिन्न प्रकार के सकत्प : 

सकल्‍पी को इन श्रेणियों मे बाटा जा सकता है । गैर सरकारी सदस्यों के 
संकल्प, सरकारी सबत्प, और साविधिक सकत्प ! 

(क) गेर-सरकारी सदस्यो के सकरतप (7४50० )८घ७८५५ ह6४०एञ०ा) 
मश्रिमण्डल दे सदस्यों को छोड़कर शेप सदस्य गैर-मरकारों सदस्य कहलाते है। 
उनने द्वारा पेश किए जाने बाले सकल्पों को ग्रर-्यरक्रारी सदस्यों के सकल्प कहा 
जाता है । इनसे प्रनिश्चित भ्रस्तावों या ऐसे प्रस्तावों के बारे में जिन पर जनमत 
प्रमी बनना हो, सदन के विचार जानने का सरकार को भ्रवसर मिलता है । 

लोक सभा से हर दूसरे शुक्रवार की बंठक के श्रन्तिम ढाई घण्टे म॑ र-सरकारी 
सदस्यों के सकलपो पर चर्चा के लिए नियत किये जाते है गैर सरकारी सदस्यों को, 
जो सकत्प प्रस्तुत करना चाहते हो प्रथमतया वैलट को तारीस से कम से कम दो 


सकहय, प्रस्ताव, हयताक पेश गूवतायें भोर घ्रयकायीन चाय ॥25 


डिन परे मशसविय वी ईस आशा ऊो रेखण जिखित सूचना ही देनी होती है। 
जिसे सदस्यों बी ऐसी खुचनाएं प्राप्त होतो है. उनके नामी का बेंसर सथा जाता 
है । लोक सभा ये तीन सदस्थों बे तामो भौर राउय सभा में पात्र सदस्यों के नामों 
का बलेट द्वारा निशौराण होगा है ताकि एमसा प्रत्येश् सदम्य सक्‍लप की चूबना दे 
मके ४£ यदि थे सर्वर ररी रार कर लिये आयें, तो उन्हें गेरगरबारों सइह्यों को 
आर्य-गूबो में रख दिया शाता है। पीहासीन प्रद्चिकारी द्वारा पुह्दरे जाने पर 
सम्बन्धित सदरपे सब त्प भस्तुत बरता है घोर ध्रपता भाषशा देता है ।१ तव॒परचात 
प्रग्य सदहय धौर सबधिक मषों कौ बोल सस्ते हैं। सव्ृत्प प्रस्तुत ।कयू जाने के 
बाद कोई शादर, खरतदो से मद लत तियमो जे भपीन रहते हुए सरल्‍्य में गशोधन 
प्रस्तुत कर सवा है ।? गे ग्-सर हारी सदस्यों के सहत्पो पर सर्चा करने के लिएसमप 
का घावटत गैर-सरबारी सदस्यों बे जिये८को तझा सरत्ठो सम्बन्धी रासिति बरती 
है । #म्ासएट गा बिल्ली गेक-सूस्कारी कदकय वे सशत्य एश अर्चा पे छिए दो पष्टे का 
शए झपण प्रायटित किया जाना है , परच्नो बे पादात रे धाचान्‌ सदइन्‍प बे प्रस्हावक 
को उत्तर देने भा घधितार होता है । 

(रा) सरक्)रों सशूल्प [(5६50॥70] १०६०।७)907) प्राशती पर्शे द्वारा 
या उसकी घनुपरिगति में उसको घोर से शिमी पन्‍्य मस्ती द्वारा पेश किया जाने 
शॉला. भवत्य सरकारी सकता वहा भाता है । श्यि सरकारी 
सरह्पों के लिए मचना देते को शोई घदधि निर्धारित तहीं की गणी है वास्तव से 
मन्दी उसे तिहि से कई दिये ौफले ऐसे सापत्य वी पत्र यचना देते हैं जिस शित 
उन्हें काय-यूत्ती से रंसा राजा हो । कोई सर्प रेश हशते की अपनो इष्या री 
मूनना सरभों णो भी मदासद्रित्र बो देनी हाठो है " सरकारी सह्स्पों पर भी ग्राहा- 
ता सवन्धी बही नियम साग होते है हो कि गेंस्-सरकारी सदस्थो के गक़त्पो पर । 
हिसी सरबॉरों सकक्‍त्प पर॑ चर्चा बे सिए समग सर द्वारा फार्य-मस्थशण समिति बी 
सिफारिश पर नियत दिया जाश है '8 उम्रमे रेशोघन रशठ़े तैयां उनये निषटारे 
झौर सकल्प के निदटारे के सदत्ध में बाजी प्रोषयाः वही है जो कि गेरन्‍्स सरकारी 
सदस्यों के सक्‍तप के सरख ये है । 

सरकारी सरयोंबा उददेश्य सामास्यतया ऐसी प्रस्तर्राष्ट्रीय सन्धियो, 
भभिसमपों या गरारों पर सदन का मनुसोदन लेना होता है जो सरदार द्वारा 
सम्पन्न किए गए हो था गरकार की बुद्ध नोकिपों को घोषशा करता था उनका 
घनुमोदन, था दुछ समितियों को सिप्रारिशों का झनुमोदन करता होता है । 

(ग) साथिशिक सश्सप ((0 जाए, | शि९ब्छाएहजाफ सर्विधान या समद्‌ 
के किसी घधितियम जे उपचन्धों के प्तर्शत रशे गये सउत्थो को साजिधिक सकल्‍प 
महा जाता है ।* ऐगे सपत्य दिसो मस्ती दा रा था किसी गैर-सरवारी सदस्य द्वारा 
सैश रिए जा शरते है । लेवित बुफ् प्रषिनियमो गे स्पष्ड रूप से फटा गया होता है 
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कि सरकार निर्दिष्ट सपय के भीतर ऐसे सकृत्प ब्रवश्य लाये | किसी सांविधिक 
सकत्प को रखने की सूचना की कोई विश्ञेप प्रवधि निर्धारित नही होती, जब तक 
कि इस प्रकार की भ्रवधि का उपबन्ध संविधान के किसी विशेष प्रनुच्छेद या उ्त 
भ्रधिनियम वी किसी घारा में न किया गया हो, जिसके भ्स्तगंत इसवो रखा जा 
रहा हो ।!" गृहीत किए जाने के पश्चात साविधिक सवाल्प चर्चा के लिए समय 
सरकार द्वारा सरकारी कार्य के लिए नियत समय में से दिण जाता है जो सदन 
द्वारा कार्य-मन्त्रणा समिति की सलाह पर निश्चित किया जाता है । 

गैर-सरकारों सदस्य का सकत्प, सरकारी सकत्प या साविधिक सकत्प, 
सदन द्वारा पारित किए जाने के पश्चात सभी की एक प्रति महासनिव द्वारा संबंधित 

मन्त्री को प्रेषित की जाती है । 

सबन हारा स्वीकृत संकल्पों या प्रस्तावों का प्रभाव यदि कोई प्रस्ताव 
प्रधवा संकल्प सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है श्रौर सदन इसके बारे में प्रपनी राय 
की घोषणा करता है तो उससे सदन का प्रादेश प्रभिप्रेत होता है। प्रभाव वी 
दृष्टि से ससद्‌ द्वारा स्वीकृत सक्त्प इन श्रेणियों मे प्राते हैं 





(एक) ऐसे सकल्प, जो सभा द्वारा व्यक्त की गयी राय मात्र है। उनका 
उद्देण्य सभा की राय जानना होता है | प्रत सरकार ऐसे सकलपों 
में व्यक्त किए गए विचारो को कार्यरूप में परिणत करने के लिये 
बाध्य नही होती है । यह वात पूर्ण रूप से सरकार के विवेकाधिकार 
पर निर्भर करती है कि ऐसे सवत्प में जिस कार्यवाही का सुझाव 
दिया गया है, वह उसे करे या नहीं । 


(दो) ऐसे सकत्प, जिनका साविधिक प्रश्ाव है, यदि इस प्रढ्गर # सबल्प 
स्वीकार हो जाए, तो सरवार उनके द्वारा बाध्य हो जाती है प्रौर 
ऐसे सकलल्‍प में वही शक्ति होती है जो कि कसी कानून में । संविधान 
में उपबन्ध है कि इस प्रकार के सकत्प राष्ट्रपति पर प्रभियोग 
(॥77८2श॥ए८४४) चलाने, उपराष्ट्रपति, प्रध्यक्, उपाध्यक्ष प्रौर 
राज्य सभा के उपन्समाषति को हटाने, राष्ट्रपति द्वारा प्रस्यापित 
किस्ती भ्रष्यादेश 079090०८) का निरनुमोदन करने, राष्ट्र के हित 
में राज्यन्यूची मे सम्मिलित किसी विए्य पर विधान बनाने बी 
शक्ति समद्‌ को देने, प्रखिल भारतीय सेवाशो का सूजन करने, प्ौर 
प्रापत रिथ्रति की उद्घोपणा को स्वीकृत करने जँसे प्रयोजनों के 
लिए पेश किए जाते हैं ॥7 

(तीन) ऐसे सवत्प जो कि सभा प्रपनो कार्यवाही पर नियन्त्रण के संदर्भ मे 
पाग करती है । इन सडत्पों के स्वीकृत हो जाने पर उनमे वही बल 


सकरए, प्रस्ताव, ध्याताकर्षण सूचनायें प्रौर प्रस्यकालीन बचर्ि/।27 


होता है जो कि कानून थे प्रौर कियी भी स्यायालय में उनकी वैघला 
पर प्रापक्ति तहीं की जा सकही है । 

सबल्प, च कि, राय प्रत्॒ट करने या सिक्गारिश करने ने रूप में हो सकता 
है, ग्रथवरा ऐसे रूप में हो सकता है जियके द्वारा सभा सरकार के कसी हृत्य या 
नीति का प्रनुमोदन या ति'नुमोदन करती है | यदि विपक्ष सरकार के किसी कार्य 
या नीति के विरनुमोदत कराने में सफत हो जाती है तो क्या उस सकलय को सर- 
कार की लिन्‍दरा माना जाता चाहिए और ऐसी स्थिति में कया सरकार को पद स्याग 
कार देना चाहिए ?े दंग गबपर में कोई विडिचित नियम नहीं है । केवल हमे माझसे 
में जो महत्त्वपूर्०णं मामला समभा जाता हो प्रयवा विपक्ष द्वारा सरबाए के क़िल्द्ध 
प्रस्तुत प्रविश्वाम प्रस्ताव वे स्वीवुठ हो जाने पर सरकार से पद त्याग बरते को यथा 
सदन को भंग करने क्षा पराधर्श देते की झ्राजा की जाती है । 
प्रत्ताव (१०005) 

सदन का एक मुख्य वर्ंब्य यह द्वोता है कि वह विभिन्न विषयों के सम्बस्ध 
में अपती इच्छा का पता घवाये । चू कि लोक समय की सदस्य यह्या काफी प्रध्रिक 
है, प्रत॒ सदन कौ इच्छा जानने कौ सुविधाजतक बनाने और संदन द्वारा प्रत्येक 
मिशंय के जिये किश्ली सदस्य को अस्ताव के रूप में कई सुझाव सदत के समश 
रखना होता है | यदि मदन सदस्य द्वारा रखे गये प्रस्ताव को ह्वीक्तार कर लेता है 
तो बहू समुचे सदन की राय या इच्छा बन जाती है ! सच स्रो यह है कि सारी 
मसेदीय कार्यवाही का आधार प्रस्‍्ठाक ही होता है + व्यापक श्रर्यों मे “वस्ताव" का 
प्रथ॑ कोई भी ऐसी प्रस्यापना हो गंकता है जो समा का निर्णय जातने के लिए सदन 
ने सामने रखी जाये 07 

प्रस्ताव पर बाइ-विवाद के लिम्तलिखित श्रक्म होते हैं“ 

(क) प्रस्ताव का रखा जाता, न 

(से) म्रध्यक्ष/वभ्राषति द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करता, 

(ग) बाइ-विवाद या चर्चा जहा पग्ननुज्ञेय हो, झौर, 

(घ) सदन की स्वीह़ति या फेसला ॥ 

प्रतताद का प्रश्तावक उसे उस रूप में पेश करता है जिममें कि वह चाहता 
है कि एरततौयरवा सदन उसे पास बर दे । परन्तु यह सदत पर निर्मर करता है कि 
बह उस प्रह्ताव को प्रस्वीकार कर दे या उसे पूर्णतया स्वीकार कर दे या यदि 
कोई विशेष संशोधन रखे गये हो तो सशोधन सहित उसे स्वोत्रार कर दे या इसका 
अभिप्रायथ यह है कि जो सदस्थ यह चाहने हैं कि वह प्रस्ताव उससे भिन्न रुप मे 
पास हो, जिसमें उप्र रखा गया है, उन्हे मल प्रस्ताव के पीठासीन प्रधिकारी द्वारा 
प्रस्तावित किए जाते के बाद उसमें यशरेयन का रथानापन्न श्स्ताक रखने परडते हैं ! 
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सरकारी एवं गेर-सरफारो सदस्यों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न प्रयोजनों के लिए 
प्रस्ताव पेश किए जाते हैं । जहा सरकारी रादस्य (मन्त्री) सरकार को किसी नीति 
या कार्यवाही के लिए सदन का भ्रनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव रखते हैं वहां गैर- 
सरकारी सदस्य मामले पर सरकार की राय या विचार जानने के लिए प्रस्ताव पेश 
फरते हैं। सब प्रस्तावों को, निम्नलिघित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है; 

(क) मूल प्रस्ताव ($प0%ध्रा॥४6 'शैणाणा), 

(खत) स्थानापन्‍न प्रस्ताव (509509/८ )।0॥00), भ्रौर 
हु (ग) सहायक सवमिडियरी) प्रस्ताव 2 (50फ6979 १॥000॥) 


मूल प्रस्ताव (सबस्टेग्टिव मोशन) मूल प्रस्ताव श्रपने प्राप मे पूर्णा स्वतत्र 
प्रस्ताव होता है, जो सदन के श्रनुमोदन के लिए उसके सामने रखा जाता है भौर उसदा 
प्रार्प इस ढंग से तैयार किया जाता है कि वह सदन निर्णाय की ग्रभिव्यक्ति कर 
सके ।४ यह प्रस्ताव न तो किसी भ्रन्य प्रस्ताव पर निर्भर करता है भौर न ही 
किसी भ्रन्य प्रस्ताव से उत्पन्न होता है । भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भौर राज्य सभा वे 
सभाषति तथा उप सभापति के चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताय, राष्ट्रपति के भ्रभिभाषण १२ 
धन्यवाद का प्रध्ताव भ्रविलस्वनीय लोक महत्त्व वे विषय पर स्थगन प्रस्ताव, 
सकत्प, सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा उठाने के प्रस्ताव, मन्त्रीपरिषद्‌ में 
प्रविश्वास॒का अ्रस्ताव, प्रध्यक्ष श्रौर उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा के राभापतिया 
उपमभापति को पदच्युत करने के संकल्प और ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त बरने का 
प्रस्ताव, जिसकी छुट्टी सदन ने मंजूर न की हो, मूल प्रस्तावों के उदाहरण हैं ।* 
इसके श्रतिरिक्त ऊचे पदों पर श्रासीन व्यक्तियों पर महाभियोग चलाने का उपवंध 
है जो उचित शब्दों मे बनाएं गए मूल प्रस्ताव द्वारा ही चलाया जा सकता है 77 
मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक को वाद-विवाद का उत्तर देने का भ्रधिकार होता है । सब 
सकत्प मूल प्रस्ताव होते हैं । 


स्थानापन्न प्रस्ताव (सबस्टोट्यूट भोशन) -जो प्रस्ताव किसी नीति या 
स्थिति या वक्तव्य या किसी प्रन्य विषय पर विचार करने के मूल प्रस्ताव के स्थान 
पर रखने के लिए प्रस्तुत किये गये हो, स्थानापन्‍्न श्रस्ताव कहलाते हैं ।? किसी 
मूल भ्रत्ताव पर चर्चा प्रारम्भ होने से पहले कोई सदस्य स्थानापन्‍न प्रस्ताव रस 
सकता है जो फि मूल प्रस्ताव के विधय पर हो परन्तु इस ढय से लिया जा सकता 
है कि उसमे सदन की कोई राय व्यक्त होती हो । स्थानापन्‍न प्रस्ताव पर मूल 
प्रस्ताव के साथ-साथ विधार किया जाता है । वाद-विवाद के पश्चात्‌ केवल रघाना- 
एल भ्रस्ताव पर ही सभा का मत लिया जाता है ॥!8 स्वीकृत हो जाने पर बह मूल 
प्रस्ताव का स्थान ले लेता है जिसे तव मतदान के लिए नहीं रला जाता, व्योकि जब 
हर स्वीकृत हो जाए तो मूल प्रश्न को सशोधिव रूप मे मतदान के लिए रखा 
जाता है | 
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सटप्पक प्रस्ताद (सब्सोड़ियरी मोशन): 

यह अस्ताव प्रन्य ग्रस्ताबों चर प्राश्चित वा उनसे सवंधित होते है पा मदन 
की शिसी कार्यवाही से उतपन्त होते हैं। भ्रपने भ्राप मे उनका कोई मतलब नहीं 
होता है और वे मृत प्रस्ताव था सदन की कार्यवाही का उल्लेख किये बिठा सदन 
है निर्शाय की प्रसिव्यति नहीं कर सकने । सहायर प्रस्तावों को तीन श्रेरिर्षों में 
बाटा जाता है । 

(७) प्रायप शिव प्रस्ताव (एन्सीलरी मोशन), 

(छ) प्रतिस्वापक प्रस्ताव, ,सुतरगीडिंग मोशन), भौर, 

(पे) संशोधन (एमेराकेटस) 

प्रानुपर्कि प्रस्ताव (8॥०॥॥279 ।४०0॥0॥) बे प्रस्ताव हैं, जिन्हें सदत की 
प्रधा के प्रन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य वो हे चलाने का तियमित उपाय साना 
जाता है धर्षात्‌ ये वे प्रस्ताव हैं जो किसी विवेयक के विभिन्न प्रकमों के सबंध 
में रसे जाते है ज॑से कि ' विधेधन्र' पर विचार किया जाये” था विधेयक को विसी 
प्रवर या सपुक्त सिति को सोपा जाये” या ' कि विश्ेषक को पास किपा जाये ।” 

प्रतिरधापक प्रस्ताव (509१072209॥98 )१/४०॥69) वै प्रस्ताव हैं णो यद्यवि 
अपने प्राप में सवर्तत्र दोते हैं, वरन्तु वे किसी प्रन्‍्य पस्ताव यर वाद-विवाद के 
दौरान रणे जाते हैं भौर इनका उद्देश्य उग प्रस्ताव का स्थान सेना होता है। ऐसे 
प्रत्ताबों को किंगो मी सदस्य द्वारा रखा जा गव॒ता है। प्रस्ताव के माध्यप से यह 
बह जा सकता है कि! किसी विधेयक (8) को प्रवर या सयुक्त समिति (866.।- 
उ0०0( ८७क्राता७८८) को पुन शोपा जाये” था “उम पर ग्रौर राय जानने के लिए 
उस्ते फिर से परिघालित किया जाये” या “विधेयक पर बाद“वियाद ह्पतित किया 
जापे १” इग प्रकार के प्रस्ताव विलम्बबारी प्रस्ताव होते हैं । 

संशोधन विसी पन्य भ्रत्ताव प₹ बाद-विवांद के दौरान रखा जाने बाला 
शहापक प्रस्ताव है जिसने माध्यम से मुख्य प्रस्ताव के रखें जाने भौर उसे पर तिर्णय 
होने के बीच याद-विवाद घोर निएंय का एक क्रम प्रारम्प हो जाता है। उत्तका 
उद्देश्य या तो जिसी प्रस्ताव का €प भेद करता या मूल प्रश्ने के विकल्प मे रूप 
में बई नया प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करना होता है 4 दशोधन विधेयक: 
शबत्य णा प्रस्ताव किमी छण्ड के यारे मे हो सझता है या सकल या प्रस्ताव के 
बारे में हो सकता है । यदि कोई शशोघन स्वीकार हो जाता है तो मूल प्रस्ताव बी 
रगशोध्ित रूप में संदन के रामक्ष मसदाव के लिए रखा जाता है । 

दिसी प्र सूघना की तरह प्रस्ताव ही सूचना लिखित हुप में महामचिव 
बे दी जाती है ।-? प्रस्तावों की सूचना के लिए कोई भ्रवधि निर्धारित नही है । 
यह सूचना किसी सरकारी सदस्य (मन्त्री) द्वारा या गैर-सरवारी सदस्य द्वारा दी 
जा तकती है । पीठासीस श्रधिकारी विस्ी प्रस्ताव को गहीत कर सकता है या रदूद 
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कर सकता है या उसके लिए प्राशिक रूप में भ्रनुमति दे सकता है (2 इसके प्रति- 
रिक्त प्रस्ताव की विपय-वस्तु मे, श्रन्य बातों के लिए साथ-साथ, किसी एक ही 
निश्चित प्रश्न को उठाया जाना चाहिए, उसमे व्यग्यात्मक पद, लॉछन या मात 
हानिकारक कथत नही होने चाहिए भ्रौर उसके माध्यम से कोई विशेषाधिकार का 
प्रश्न या किसी ऐसे विषय से सवधित प्रश्न नही उठाया जाना चाहिए जो भारत के 
किसी भाग मे क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी स्यायालय के स्याय निर्णय के 
अधीन हो १2 
अनियत दिन वाले प्रस्ताव (]१0-69%-ए८६ २७७८४ (०॥0॥$) 

श्रदि श्रध्यक्ष किसी प्रस्ताव ढी सूचना स्वीकार कर लेता है प्रौर उस पर 
विचार के लिए कोई तिथि निश्चित नही की जाती तो, उमे “प्रतियत दिन वाला 
प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसे भ्रस्तावों की सभी सूचनायें सप्ताह में एक बार कार्य 
मत्रणा समिति के समक्ष रखी जाती है जो उनके विषय की प्विलम्बनीयता श्ौर 
भहत्त्व के प्राघार पर सदन में चर्चा के लिए प्रस्तावों का चयन करती है प्रौर इस 
हैतु समय भी तियत करती है ॥#३ 
प्रस्ताव कंसे पेश किया जाता है: 

जिस सदस्य के नाम मे प्रस्ताव कार्-सूची भ रखा गया हो, प्रस्ताव के लिए 
नियत दिन भ्रध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर वह विधिवत प्रपना प्रस्ताव रखता है प्रौर 
प्रपना भाषण देता है । उसके बाद श्रध्यक्ष प्रस्ताव को सभा के सामने रखता है । 
तत्पश्चातु, सदस्य सशोधन या स्थानापन्‍्न प्रस्ताव रखते है प्रौर इस विषय पर चर्चा 
होती है । जब सदस्य श्रौर सम्बद्ध मन्‍्त्री वाद-विवाद में भाग ले चुकते है, तो उसका 
उत्तर देने के लिए प्रस्ताव का प्रस्तावक सदस्य उस पर बोल सकता है । सशीधन 
तथा स्थानापन्‍्न प्रस्ताव, यदि कोई हो, सभा के मतदान के लिए रखा जाता है। 
परन्तु नियम 342 के भ्रघीन यह प्रस्ताव कि किसी नीति या स्थिति या वक्तब्य या 
किसी अ्रन्य मामले पर विचार किया जाये, सभा के मत के लिये नहीं रखा जाता। 
यदि प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी एक प्रति उचित 
कार्यवाही के लिए सम्बद्ध मन्त्री को भेज दी जाती है । 

प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सभा में भी इसी प्रक्रिया का प्रनुसरण किया 
जाता है । नियत दिन था नियत दिनो के श्रतिम दिन, जंसी भी स्थिति हो, सभापति 
मूल प्रश्न पर सदन के फैसले के लिए तुरन्त प्रत्येक प्रावश्यक प्रश्न को मतदान के 
लिए रखता है । प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उत्तर देने का प्रधिकार द्ोता 
है । ऐसे प्रस्ताव पर मशोधन भी पेश किए जा सकते हैं ।28 
स्थगन प्रस्ताव : (&9]0प7ए0णव00 ७0007, 

सामान्यतया, प्रध्यक्ष की अनुमति के दिना किसी देठक में कोई ऐसा कार्य 
नही किया जाता जो उस दिन की कार्य-सूची मे सम्मिलित न हों ।7४ तथापि 
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अविलस्वतीय लोक महन्च (एाइ्लाा। एएकछा८ पुल्फ्078:८८) के किसी निश्चिन 
मामले पर चक्ता ऋरते के लिए बद्पक्ष को झद्सहि के समा का सामान्य कपये स्थ- 
दिन करने का प्रस्ता वेश किया जा मेक्षता है 6 
स्थगन प्रस्ताव पेश करने के मुल्य उददेश४ द्वान के किस ऐसे अधिनस्व- 

नीय तक रूहल्द के मानसे को ओर, जिसझे गम्भीर परिणाम हो सकते हैं छोर 
जिसके बारे में समुचित सूचता सहिल प्रस्ताव या सकत्य देने से 5ह5 बविलम्ब हो 
मकता है, सभा का ध्यान आकुथरिठ करना है | उठाया जाने वाला मानला इठना 
गम्भीर होना चा३ए, जिसका सस्ते देश पर जौर उसकी सुरक्षा पर कुप्रभाव पड़ता 
ही तथा सभा के लिए गझ्रपने सामान्य कार्य को रोक कर उस पर दुरल्त विचार 
करना प्रावडपक् हो रया हो । धत स्थदन प्रस्ताव एक ऐसी झगाघारण प्रक्रिया हे 
जिमके गुहीत होने पर “'पग्रवित्तस्वतीय लोक महत्व के किसो निक्चिचत मामले पर 
चर्का करते के मिर समा का कामात्य कायें रोक दिया जाता है । स्थगत प्रस्ताव के 
प्रावश्पक तक््क इस प्रकार हैं उद्ाया बषा म्रामशा-- 

(क) निश्चित ($ए४- ९3) होता आहिए, 

(ख) उसका झाछार तश्यात्मक (£3८(७७)) होना चाहिए, 

(ग) भत्रियम्दनीय (५८४५४) होता चाहिए, घोर 

(घ) लोक महत्व (?0एए/८० [09०प४ ५७८७) का होता चाहिए । 

दस प्रहार देश में राजनीतिक स्थिति जैसा कोई सामान्य विद्य, मध्य दर्द 
की वैकारी, ग्रराजक्ता, मिलो का बन्द हों जाहा सामास्य प्ल्तर्रष्ट्रोय ध्थिवि 
हुन्‍्यदि, स्चेगन प्रस्ताद के लिए उचित डिपट नहीं है। हडताल की घमकी प्यवा 
मेवा डे प्रह्त-्पस्त होते की सम्मावता ऋयजा ऐसी स्थिति के बारे में रुचता जो 
वास्तव में पैदा नही हुई है, ऐसे प्रस्ताव के चिए इदित विषय नहीं है।॥ इसमे 
विशेषाधिकार का कोई प्रवत, रहयालय में विद्याराघीत कोई मामला, किसी विशिष्ट 
मूल प्रस्ताव [5008 /9700%८ ४0800) के माध्यम में ही उठाया जा सकने बाचा 
माम ता और तेमे विधय पर भी चर्चा नह उठाई जानो आदिए, जिन प्र उसों सत्र 
में पहले चचर हो चुकी हो ॥!? इसका सबंध ऐसे मामले से ध्रवद होता चाहिए 
जिसके किए झारत सरझार प्रत्यक्ष रा प्रप्रस्दक्ष रूप में जिम्मेदार हो। यदि राज्य 
मसरबारर के क्षेवाशिकार में झाने वाला मामला इहोत नहीं किया आंठा है, ठयापि, 
किमी राज्य की साविधिकर घटनाग्ो झथवा प्रमसुचित जातिरों शघौर भ्रवृतूच्िद जत- 
जानियो ठया समाज के प्लन्प क्मतोर वर्यों पर होने बाचे अत्याचार के मामचे पर, 
जिस साथ केन्द्रीय सरकार का भी सम्बन्ध होता है. उसके मद्बच््व को देखते हुए 
गुहीव छरने के सिए खिचार किया जा अक़ता दै ॥ उदाइरसत स्वरूप सातेबों लोक 
मभा के दौरान गुदीत कुछ दियय नीचे दिद्े गंदे हूँ ६ दत पर चर्चा भी हुई थी 
] दिल्नी मे नकली शराब पीते के कार भाड ब्यक्तियों को मूत्यु भौर प्रस्य 

ग्रतेक व्यत्त्यों छा रोग पस्त हो जावा प्लौर इससे उत्पन्न झम्भीर स्थिति । 
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2. वुतुबमीसार दुघंटवा जिसमे 45 लोग मारे गये । 
4 सरकार की यह सुनिश्चित करने में प्रसफलता कि स्वरा मदिर भ्रादि 
जैसे धामिक स्थानों का विधि झौर व्यवस्था बिगइने के लिए प्रयोग न 
किया जाये जैसा कि 25 श्रप्रैल, 983 को स्वर्ण मदिर के निकट भारतीय 
पुलिस सेवा फे एक वरिष्ठ प्रधिक्वारी की हत्या किए जाने में स्पष्ट है । 
4. पजाबव में उग्रवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति प्रौर इस 
मामले को हल करने मे सरक।र की विफलता । 
जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव (#&06॥०॥रवशाट्तां 'शतांता) पेश करना चाहता 
हो, उमसे यह भ्रपेक्षा की जाती है कि वह सूचना उस दिन, जिम दिन कि भ्रस्ताव 
करने का विचार हो, 0 00 बजे म पृ. तक महासचित्र को दे प्रौर उसकी प्रतिया 
प्रध्यक्ष, सबधित मत्री प्रोर संसदीय कार्य मत्री को भेजेगै। जहा प्रध्यक्ष प्रथम 
दृष्टि में इस बात से सम्तुप्ट हो जाए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित मामला नियमों के 
अनुकुल है, तो बह प्रम्ताव पेश करने की सम्मति दे सकता है प्रौर उपग्रक्त समय 
पर ग्रर्थात्‌ श्रश्म काल के पश्चात प्रध्यक्ष सवधित सदस्य को कह सकता हैं कि वह 
स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगे । यदि प्रनुमति दिये 
जाने पर प्रापत्ति की जाती है, तो प्रध्यक्ष श्रमुमति दिये जाने के पक्षधर सदस्यों को 
अपने स्थानों पर खा होने वे लिए कहेगा भोर यदि तदनुसार कम से कम पच्चास 
सदस्य खडे हो जाते हैं, तो वह घोषणा करेगा कि प्रनुमति दी जाती है 7 

सभा द्वारा किसी स्थगन प्रस्ताव को पेश किए जाने के लिए सभा की 
भ्रमुमति दिये जाने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा सामान्यतया !/ 00 बजे म. पू. पर 
प्रारम्भ होती हे श्रौर ढाई घटे तक शब्र्थाव्‌ 8,30 बजे म.पू तभ चलती है ।“ 
प्रस्तावक द्वारा यह प्रस्ताव “कि सभा श्रव स्थगित हो” पेश किये जाने के साथ द्वी 
चर्चा प्रारम्भ हो जाती है।। प्रस्ताव पर भ्रस्तावक के बोले चुकने के बाद धन्य सदस्य 
बोलते हैं भौर उनके बाद मन्नी बोलता है झौर प्रन्त मे प्रस्तावक को उत्तर देने का 
प्रधिकार होता है । तत्पश्चात्‌ स्थगन प्रस्ताव सभा के सामने मतदान के लिए रणा 
जाता है। जिस समय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ होती है, उस समय से लेकर 
उसका निर्णय होने तक श्रध्यक्ष को सभा को स्थग्रित करने की कोई शक्ति प्राप्त 
नहीं है । उस समय के दोच सभा के स्थगत के सबंध में निर्णय करने की शक्ति 
सभा के हाथ में है । 

यदि प्रस्ताव भ्रस्वीकृत हो जाता है तो स्थगन भ्रस्ताव वे; कारण जिस कार्ये 
के निपटान में व्यवप्रान श्राया था, उस पर चर्चा पुन. शुरू की जाती है । यद्यपि 
स्थगन प्रध्ताव पाप्त हो जाने से मरकार श्रपदस्थ नहीं होती तथापि उससे यह 
प्राभाव हो जाता है कि जो सरकार स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिकूल मत को रोकने में 
विकल रही है वह मत्रिपरिषद्‌ (ए०णाला 6 'शताांस्रट०) में “प्रविश्वाम के 





अल्प, प्रस्ताक, घवानाकुय सम भूइनाय घोर घल्पकानोन बर्नापे ॥33 


प्रव्ताद (४७-९१००॥४५०७ ४[०५००) के परिष्ठाएम से बच नहों सकेगो ) लोक समा 
की कार्यावश्ि के दौरान प्राप्त हुई स्थयत प्रस्तावों की 5762 सूचनाओं में से केवल 
१49 सूचनायें सदत के समझ लायी गयी ग्जौर इझल्त में उतमे में केवल्न 24 सुचनायें 
गृहत हो सकी ग्रौर उन पर चर्चा हो मक्ो और उनसे से कोई मी प्रस्ताव स्वीकृत 
नहीं हुधवा | आठदी लोकेसभा मे ।80| मशुचनाये मित्री, 0 सदन के सामते उठाये 
जाते के लिये अध्यक्ष की अनुमति पाई, 4 प्र चर्चा हुई किन्तु कोई भी प्रस्ताव 
स्वाक्तारा नहा गया । 


प्यान आकर्यंश सूचनाएं (८०४०६ 4८एसएसंज्त ४०्स<ट») 

इपान द्रास्यंश सूचतादं संब््ी निए्म। जनवरी, (95+ को प्रकिया 
सम्वत्धो निःमो में रपा सया दा | उससे पहले दिसी गैर सरकारी सदाय के लिए 
कोई ऐसी प्रस्तिया की कैसी मट्सूर की जा रही री जसके साम्यस से बह बग्ल्प सूचता 
फर कोई महत्वपूर्ण मामा उडा सके ॥ ऐसे प्रयोजनों के निए बहुघा स्यथमतर बल्ब 
की प्रक्रिया का सहारा लिएा जाया था । क्याजि व्थणन प्रस्ताव तिन्‍्दा प्रस्ताद 
((८।5०८४ 'ए/.०7) जैसा होता है प्लौर उसका सत्र कहुत सीमित होता ह इनमिए 
यह ग्रावश्यक समझा सशा कि किसी एसी अक्रिश का विकास किया जाए 
जिसके माइफ्म से सदस्यों को सभा का इशव महत्वपूर्ण झामलो क्ये ध्लोर दिलाने का 
प्रवधर मिल सके । 

डपात दिनान की सूनलकायों की धारणा भारतीय उद्गम की है । यह 
ग्राघानर सरदीय प्राक्िया में मारत की नयी दत है । इसम अस्त पूछने के सायन्‍्याय 
अलुपू रक प्रश्त (४७ /ए<फ०्आ०79 (२००००४०१५। ग्रौर सक्ेप मे ठिप्पणी करता मो 
शोमिल हे + जिसमे सभी इंष्टक्रोप्य टॉघच-ठोक झोर मश्ेत पे रखे जाते हैं दौर 
म्रम्कार के प्रपता प॑न्‍्षन बच्गन का समुचित प्रवसर प्राप्त होता है | कई वार इस 
प्रक्रिया के माब्यम में झदमभ्या का किसो महत्वपुर्र विषय के संबंध में सरकार की 
पराक्ष था प्र. रूप स प्रादोंचता करुत का झजसर बॉष्त होता है । वे इसके माध्यम 
से किसी महत्पपृर्ण विषय के सत्रध्ध में सरहझार की ऋसफलता या अपयाप्त कायवादी 
पर बरी प्रकाश डाल सकते हैं । 

काई सदस्य ग्रत्यक्ष/सम्राषतरि की पूव प्रनुजा सं अविनम्वनीय लोक महत्त 
(एहुएए०६ 'छ७। ५ [799०7६46९६) के किदी विषय की ओर किसी मंत्री का ब्याव 
प्राकधित कर सत्ता है धोर उससे प्रार्तगा झर ख़कता है कि बेड उस जिपफ के 
सबंध में उक्त्च्य (फैाइफढाक) दे ।भ झतो एक सझिष्त दक्‍्तज्य दे सकता है था 
बाई में कसो समय कया हिप्री दिल वक़तझय दने का समा मार खरा दे । 

सापास्यवा ध्यान याकर्षण मूचतार (या जार्शवएणप फे००7८७ दैविक 
समा वारूपजों में प्रकाशित समावारों पर ऋचारित होती है । कभो-कर्भी वे (रूसः 
सदस्य व किजी जानकारी के आधार पद या उसके ग्रषेत जिर्दाचिको वे लात हुए 


रच 
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पत्र-ब्यवहार के झ्राधार पर भी दो जा सकती है । 

ध्यान ग्राकपंण यूचनाए सदस्यों द्वारा तिखित रूप मे 70 ७0 बज मपू, 
तक देनी होती है । साधारणत किसी सदस्य को किसी एक बंठक के लिए 
दो से प्रधिक सूचनाएं नही देनी चाहियें । एक ही विषय पर एक से प्रधिक सदस्यों 
हरा सूचनाएं दी जा सकती है, परस्तु कार्यमूची (॥/५ णा 80५ ८६») में प्रधिक 
स झ्धिह पाँच सदस्यों के नाम दिखाये जाते है । एक सप्ताह के दौरान प्राप्त 
सभी घ्यान झ्राकर्पण सूचनाये बनी रहती हू झौर दिन प्रतिदिन भ्रध्यक्ष के 
समक्ष रखी जाती है । अ्रध्यक्ष इन सूचनाग्रो पर विचार करता है तथा किसतों ऐसे 
मामले को जोकि को उसी राय मे अधिक महत्त्वपुर्ा भौर प्रवितम्बनीय है, झगतले 
दिन सदन की बेठक में सबधित मत्री द्वारा वक्तब्य देने के लिए चयन करता है । 
साधारणशतया, एक दिन में बेवल एक ही मामला लिया जाता है । तथापि, कतिपय 
मामलों में प्रध्यक्ष द्वारा एक बैठक के लिए दो ऐसे म।मले चुने जा सकते है । 
परन्तु यदि प्रध्यक्ष का विचार हो कि मामला इतना प्रविलम्वतीय है कि मत्री 
द्वारा उसी दिन वक्‍तब्य दिया जाना चाहिए तो वह, भपने विवेषत!धिकार 
(0>ललाणा) से, ध्यान श्राकर्षण को उसी दिन लिए जाने की प्रनुमति दे 
सकता है जिस दिन उसकी सूचना दी गई हो । घ्यान प्राकपित किये जान 
पर यदि मत्री के पास सभी तथ्य हो तो वह ववतब्य दे सकता है | जो जानकारी 
मांगी गई हो, यदि वह उस समय मत्नी के पास न हो, तो वह बाद के किसी 
समय या तिथि तक समय माग सकता है जिस से कि वह जानकारी इकदूढी 
करके वक्तव्य दे सके । 

सामान्यतया सभा को एक बंठक में ध्यान प्राकर्षण की सूचना के 
माध्यम से मत्रियों का ध्यान भ्राकपित करने के लिए पश्रविलम्बनीय लोक महत्त्व 
के दो से प्रधिक विषय नही उठाये जा सकते । ऐसे वक्तव्य पर, जब बहू 
दिया जाए कोई वाद-विवाद ([0८93०) नही होता, परस्तु प्रत्येक सदस्य, जिसके 
नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, भ्रध्यक्ष की भनुमति से स्पप्टीकररा के 
लिए प्रश्न पूछ सकता है । भ्रत' ध्यान झ्ाकपंण प्रस्ताव का मुख्य प्रयोजन यह 
है कि किसी भविलम्बनीय स्वरूप के मामले पर संबंधित मत्री प्राधिकृत 
वक्तव्य दे । इस प्रक्रिया में सरकार की निन्‍्दा भ्न्तग्रेत्त नहीं होतो क्योकि 
न तो इस प्रस्ताव पर नियत रूप से चर्चा होती है भौर नही मतदान होता है। 

कुछ विषयों के उदाहरण जिन पर मत्रियों को वक्तव्य देने का कहा 
गया इस प्रकार है--भारत के किसी भाग में उपद्रव; सीमावर्ती कपड़े; रेल 
दु्घटनाएं; सरकारी उपक्रमों का बन्द होना, न्यायालयों द्वारा दिये गये ऐसे 
फंसलसे जिनमें मत्रलायों या केन्द्रीय सरकार के प्रधिकारियो को प्रभावित 
करने वाली टिप्पणिया की गई हो; शत्रु के विमानों द्वारा वायुनसीमा क्षेत्र का 


सकस्प, प्रस्ताव, ध्यानाक देश गचनाय अर प्रल्धग्रालोन चचाय ॥44 


उल्लंघन, प्रसततों, अन्दरगाहों, विमान कस्वतियों, रेसवे तथा बन्द खावजनिक 
उपयोग की मेढ्ाप्नो में हतासें; विदेशों में रड़ते काने मारतीयों को स्थिति, 
गम्भीर खाद्यान्न, सूखे दा बाद की स्थिति; उल्यादि । ध्यान क्राक्चग्ग सूचना 
की पग्राह्मता की दो मुख्य क्योटिया हैं, प्रवितस्थतीयश धौर सार सदूस्व ॥ 
इस सूचना को ग्राह्यता का निर्राद प्रध्यक्ष अपने विवेकायिकार से करठा है । 

श्याताकर्ष या की प्रकिया से सखद सरकार वर अदुश लगाते के लिए 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है | इससे वह सरकार को मर्दव सतझ रख सकती है । 
वहू एक महस्वपूर्ण मारे को उठाने, उस वर चर्चा करने और निष्कर्य पर 
पहुंचने को ऐसा मक्षिप्त एक द्ासकोलिक उपाय है जिसमे सूचना देने 
बाले सदस्यों को, दल के सद्देतक (टिहिप) के बना और कस प्रौपचा रिक 
मा विशिष्ट प्रस्ताव पर मत विभाजन द्वास दुखद लिरगय पर पहुंचे विंता 
समान रूप से भाग लेते का प्रधिकार होता है । 





प्रल्पकानोत चर्चाए (589०₹ 0079॥00 0:%९७५$४००5) 

गन्पकालोन चर्चा एक ऐसा महस्वपूरा सखदोय साधन सदस्पों को उपलब्ध 
है जिसके द्वाद वे ग्रशिलम्बनीय त्योक मद्वल्त के आपलों को ओर सरकार 
का ध्यान झाकथरित कर सकते हैं । 953 में पूर्व खझल्प अथवा प्रस्ताव 
के अलावा प्रदिनस्वनोद लोक महत्व के मो मामल पर समा से अर्चा 
उठाने के लिए नियमों में कोई उपत्न्ध नहीं या । जद कझी खदस्यथ किसो 
प्रविसम्बतीय लॉक महेन्व के किसी मम्मले को झोर सरकार का ध्यान 
प्राकपित करता कऋादते ये, तो के स्थगन प्रस्तावों का मद्भारा लेते थे । तू कि 
स्थगम प्रस्ताव से निन्‍्दा प्रस्ताव भ्रष्िप्रेठ है इसलिए नयी ब्यवस्या में जब 
सरकार सम्रई के प्रति उत्तरदायी हा गई, तब ऐसी इक्किया की सद्वारा 
लेता उचित नहीं मममसय गया । इसनिए मार्च, 3953 में एक परम्परा 
अपनाई गयी जिमसे द्वारा सदस्य किसी द्यौपचारिक प्रस्ताव प्रयवा उस पर 
मतदाते के बिता प्रल्यक्रालीत चचराए ($0ण07 एए:8.00 ॥09८०७२॥०७ ) उद्)ध 
सकते ये । यह प्रकिया भ्रद दोनों सदतों के प्रक्तिदा तियर्मों का अग बन चुकी है 4 

प्रल्यक्षातीत चर्चा को उठाने के लिए यूतना महामवरिदर के नाम लिखित 
रूप थे देती होती है जिसमे उद्धाया जाते वाचा दिप्य सपभ्ट रूप में बताता द्वीवा दे । 
सूचना के साथ एड ब्याब्यात्मक डिप्पए (६39$03079 'घिएछाद) सलस्त ह्रौना 
आहिए जिसमे चर्चा को उदाने के लिए कारण बतादे गये दो शोर उत पर कम मे कम 
दो घन्य सदस्यों के इस्ताकऋर मो! दते झाहिए 7 

अध्यदर/सभापतिं धत्यकालीन चर्चा को दुबता की ग्राटिएना का लिशंए 
करवा है । यदि उसका समाधान हो जाये कि विनर: ऋविलस्बनोय हैं दौर 


सभा ये जनदी ही उठाये आने के लिये पर्याप्व मदच्ते की है झपेर उस 
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पर चर्चा के लिए जल्दी कोई भ्वसर प्रन्णया उपलब्ध नहीं है तो वह सुचना ग्रहण कर 
सकता है ।** किसी भी भल्पकालीन घर्चा + सूचना तभी ग्रहीत की जाएगी यदि 
उसमे ऐसा मामला उठाया गया हो जिसका मूलठ केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध हों, 
जो निराधार भारोपो पर ब्राधारित न हो, जो कात्यनिक न हो श्रोर जो प्रविलम्ब- 
नीय हो । एक सूचना में केबल एक मामला उठाया जा सकता है 


भध्यक्ष घल्पवालोन चर्बाप्रो के लिये एक सप्ताह में दो बेठके नियतेबर 
सकता है भौर ऐसी चर्चा के लिए बेंठक की समाप्ति पर श्रथवा उसमे पूर्दे प्रधिक 
से प्रधिक दो घटे को श्रवधि की भ्रनुमति दे सकता है ।/ कार्य मत्रणा सर्पिति 
(एफ््न्ना685 हैवर$079 00०८) चर्चा के लिये समय नियत करती है। सामा* 
न्यतया, भत्पकालीन चर्चाए, मगलवार ओर गुस्वार के दिन वी जाती है। राज्य 
सभा में सभापति, सदन के नेता के परामर्श गे, चर्चा के लिए तिथि निर्धारितेकर 
सकता है झौर उसके निए प्रधिक से भ्रधिक्र ढाई घटे का समय दे सता है। 

चर्चा के लिए सूचना गृह्दीत किये जाने झोर तारीख विश्चित किये जाने के 
बाद उसे उस तारीख की कार्य-मूची में प्रथम दो सदस्यों के नाम से राम्मिलित 
किया जाता है। उस दिन भ्रध्यक्ष उस पहले सदस्य को, जिसके नाम से कार्य-गूबी 
में चर्चा दर्ज होती है, संक्षिप्त यकतव्य देने को कहता है । किसो ऐसे रादस्य का भो 
जिसने प्रध्यक्ष को पहले सूचित किया हो, चर्चा मे भाग लेने की प्रनुमति दी जाती 
है । ग्रस्‍्त से मत्री सक्षेप में उत्तर देता है ( जो सदस्य चर्चा उठाता है उसे उत्तर देने 
का भ्रधिकार नही होता । सभा के समक्ष थोई ध्रौपचारिक प्रस्ताव नहीं होता हैं 
प्रौर न ही मतदान होता है +* चर्चा दाग प्रयोडन यह होता है कि जिन सदरयो के 
पा विचाराधीन मामले के बारे मे कुछ तथ्य हो वे सदन को उन तथ्यों से प्रवगत 
कराये भ्रौर मल्त्री सदन और राष्ट्र के लाभाय॑ स्यिति स्पष्ट करे । 


नियम 377 के भ्ृधीन उल्लेख (॥८विश्षा८८ प्रा०श ॥ण० 377) 

प्रश्न काल के तुरन्त बाद प्रनेक सदस्य एक साथ खड़े हॉकर प्रपना 
मामला उठाना चाहते हैं । जिन्हें वह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझते है प्रौर जिसके लिये 
प्रक्रियायत कार्यवाही करना उनके लिये विलम्बकारी होता है, इससे सदन में कोला* 
हल श्रोर भव्यवस्था का बातहावरर उत्पन्न हो जाता है | सदद बत समय तो नप्ट 
होता ही है किल्‍्लु रुदस्प भी अपने पामले बे. उप्दन्ध में जानक्ररी प्राप्त करने मे 
ग्रसमर्थ रहते है। इस प्रकार मूल्यवाव समय को हानि घगे देखते हुये दोतों सइनों 
के पीढाप्षीन प्रधिकारी महसूस करने लगे थे कि इस प्रथा को रोकने को झावश्यकता 
हैं। वे चाहते थे कि कोई ऐद्योप्रक्रिय विकसित की जाये जिससे कि सदस्य उन 
मामलों को उठा सके जो हाल ही के किसी प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, घ्यानाकपेर 
प्रस्ताव प्रादि का विधय न रहे हो । फलस्वरूप राज्य सभा में “विषय उल्लेख 
(5००४) ए्ा८४४०7४) को प्रथा भौर लोक सभा में नियम 277 के भ्रधीन मामलों 


सकत्य, प्रस्ताव, घ्यानार घंणा गुननाय और प्रत्यकालोन च्चायें,॥37 


उठाने दो प्रवा प्रारस्भ हुई । सर्व प्रवम वे मई, 90७ का नियम 377 के उप« 
बन्छ का प्रयोग किया दया जबे पुलिस द्वारा एक समद सदस्य के साथ डिये गये 
दुष्पंदह्मर सबधी मामला उठाया गया । बहू एक एला मामला या जो कसी भी पग्रत्य 
जियम के प्रधोत उटाया नही डा सकता वा 3 

डप्दस््या के प्रत्नों मे मिन्न झामतो को या एसे मामा को जिले प्रस्थों 
प्रस्पसू बता प्रश्तों, ध्यान भाइय॑रा सूचना प्रो, प्रस्ताडा आदि से सम्बस्यित नियमों के 
प्रस्तगंत नहीं उठाया जा सत्ता, यम 377 के अवगत उद्यावा जा सकता है 

जो सदस्य नियम 377 के प्रत्त्यंद किप्ती मामले को उठाना चाहता हों 
उम उसको सूचना सहाय बिक को उाखत रूप मं दे दतों हावी है। उसका प्रस्ता- 
वित कथन साधारखयता 2"७ उाब्दों से धविक शब्दा का नहीं होना चा।हूए । 
कोई सूचता प्राह्टा बताने कवलये ज्मम्रे, प्स्य बातो क सावन्ताब, केंक्ल स्यातीय 
महत्त्व का मामला भ्रववा सत्र के दौरान टस तयम रू प्रस्तगत सदस्य द्वारा पहले 
बठाये सये विषय के समान या स्शायालम के किवाराधीन मामता (७००-॥४५॥४०७॥ 
एा3ए८ा3) नहीं उठाया जाना चाहिये श्रौर काइ एम मामला नहीं उडाया जाना 
चाहिए जिमये तह, प्रमुमान, व्यस्या लिया, प्रभ्यागाप या झारद्/ निकारक क्यन हा + 

प्रध्यक्ष द्वारा यया स्वीकृति पाठ को प्रति सम्बन्धित खदहय को उस दिन दी 


जातो है, गब उसे माभला उठाने की प्रनुमति दी जाती है। सदस्य का पपने 
बक्तेश्य ने प्रनुयोदित वाठ से हृटव रे दुख करने की ब्नुयदि सही होती । सामास्य« 
तथा, मस्ती, 377 नियम के प्रधीव उड़ ये जात बात मामलों पर वक्तम्य नही देते 
है । तथापि, यदि कोई स्त्री ऐसा करना चाहे ता वह प्रस्पक्ष को इबुर्मात से उसे 
विषय पर दक्तब्य दे सर्ता है । सदस्य द्वारा तिदम 577 के पश्रधीत उटाये गये 
मामलों के बार भे सबधित प्रन्त्री मठे सदस्य को पत्र (+घठा है प्रौर उ्त सापले 
दर सरकार के दष्टिकोए प्रंयंवा उस बर सरक्षार द्वारा की गई कार्यवाह्द को 
यूचना देता है । यह मद कार्य“गूची मे मम लिवे नही की जाडी है 3 

छडठो सोरू समा के चोये प्रषध्विशद तकानयम 3772 के प्रपीत म्रामल 
उठाने का प्रयोग सौमित रहा बिन्‍्तु तत्पश्चातू इसके प्रयाग मे उत्तरोत्तर बुद्धि हुई 
यह देखते में ध्ाका है कि सदस्य लोक मद्दत्त्व के पविमन्न मामले उठाव में इस वियम 
का प्रधिक से प्शधिक प्रयोग कर रह हैं ६ कया, चोयी सार सभा को क्रार्पावधि में 
वियम 377 के अधोन केवल 306 मामले उठाने की श्रतुमात दा गई तथा पाचवी 
छठी, सातदों स्‍्लौर प्राउरी लाक रूपा को कायदिधि मे इन सामला नो सरूया बद- 
कर क्रमश 384., 829, 3534 घोर 3205 हो घइ। 
प्रविशदा्त प्रस्ताद ([०७०० ० १०-८००इिंं:7८०) 

मन्त्र परिषद्‌ सामूहिक रूप से सोक सभा के प्रक्ति जिध्मेदार है । बह तब 
तरू पदासोत रहती है जद वर उसे लाक सभा का विश्वास द्राप्त हूं। ८० सरकार 
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के लिये भ्रपमी विधान सम्बन्धी भोौर राजस्व भम्बन्धी प्रस्वापनाभों तथा खर्च के 
बारे में स्पष्ट रूप से ससद्‌ का श्रनुमोदन प्राप्त करना ब्रावश्यक होता है ग्रौर कई 
बार उसे ससद्‌ के सामने प्रपनी वीति स्पष्ट करनी पडती है भौर उसे उचित प्रमा- 
शित करना पड़ता है । यदि सभा स्पष्ट रूप से यह कह दे कि वहू सरकारका 
समर्थन नही करना चाहती प्रर्थात्‌ यदि सरकार सभा का विश्वास खो बंठे-तो सर- 
कार को या तो पद त्याग करना पड़ता हे भौर या सभा का विधटन करना पड़ता 
है। बाहे प्रधान मन्त्री सभा के विधघटन की सिफारिश करें या न करें। विरोधी 
पक्ष चाहे तो ग्रविश्वास प्रस्ताव (२०-(०॥॥०९०॥८८ .0007॥) पर सभा में मतदान 
करा कर सभा की राय का पत्ता चला सकता है । 

लोक सभा के प्रति मन्त्रिष्परिपद्‌ की सामूहिक जिम्मेदारी (00॥00॥५० 
70890॥80[[9 ० (१0०॥०॥ ०॥ |/(॥॥50८:5) स्पथ्ट रूप से संविधान में उपबधित 
है । किसी एक मन्‍्त्री में प्रविश्वास का प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध है | वयोकि यह 
उत्तरदायित्व सामूहिक होता है । नियमों के ग्रन्तगंत केवल सामूहिक रूप से मस्त 
परिषद्‌ में विश्वास के भ्रभाव का प्रस्ताव गृहीत किया जा सकता है पश्रौर किसी 
मन्त्री में व्यक्तिगत रूप मे विश्वास का प्रभाव व्यक्त करने वाला प्रस्ताव नियमातु- 
कूल नही होता है ॥27 

मन्त्रि परिपद्‌ में प्रविश्वास का प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव (005७6 70॥09) 
से बिल्कुल भिन्न है । जब कि निन्‍दा प्रस्ताव मे वे ग्राधार या प्ारोप बताये जाते 
हैं जिन १र वह प्राधारित हो, लेकिन भ्रविश्वास प्रस्ताव में वे आधार बताने की 
प्रावश्यकता नही द्वोती है । मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रति भ्रविश्वास प्रस्ताव पेश करने के 
लिये अनुमति मागने वाले सदस्य को उस दिन को बंठक्ष प्रारम्भ होसे से पहले महा 
सचिव को उस प्रस्ताव वी लिखित सूचना देनी होती है, जो यह पेश करना चाहता 
हो । नियमों में ग्राह्मता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं है। प्रध्यक्ष को यह शर्क्ति 
प्राप्त है कि वह निर्ंय करे कि कोई प्रस्ताव नियमानुकूल है या नही । 

यदि धध्यक्ष की यह राय हो कि कोई ब्रविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल है तो 
बह समा मे प्रस्ताव पढ़ कर सुनाता है या सूचना देने वाला सदस्य उस प्रस्ताव को 
पेश करने के लिये सभा की प्रनुमति मागता है । उसके बाद प्रध्यक्ष उन सदस्यों से, 
जो भ्रस्ताव के पक्ष मे हो, कहता है कि दे प्रपने अपने स्थानों पर खडे हो जायें प्रौर 
यदि तदनुसार कम से कम पचास सदस्य खडं ह्वो जायें तो अध्यक्ष घोषणा करता है 
कि सभा प्रस्ताव के रखे जाने की प्रनुमति देती है । यदि पचास से कम सदस्य खड़े 
हो तो ग्रध्यक्ष सदस्य को मूचित करता है कि उसे सभा की प्रनुमति नहीं है । भवि* 
श्वास प्रस्ताव सभा में रखे जाने की भ्रनूमति मिलने के दस दिन के भीतर उस पर 
सभा मे चर्चा होना भ्रावश्यक हे । प्रध्यक्ष सदन के नेता और विभिन्न विरोधी दलो 
तम्ा समूहों से परामर्श करके फंसला करता है कि प्रस्ताव पर चर्चा किस दिन हो। 
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चर्ना के लिये समय, सभा द्वारा काय मन्वथा यांमति को सिफ्लारिण पर निपत 
किया जाता है । जब सदस्य प्रस्ताव पर बोल जेते है तो प्र्ानमन्तरी प्रकार पर 
लगायें गये भारोपो का उत्तर देता है + प्रस्ताव रखने वाले सदरय को वाद विवाद 
का उत्तर देने का प्रधिकार होना है । जब प्रस्ताव वर वाद-विवाद समाप्स हो जाये 
तो भध्यक्ष प्रस्ताव पर सभ। का निंय जानने के लिये उसे तुरगत ग्रभा के सामने 
रख गकता है प्रौर सभा को निर्शय मौलिक सत हारा, या विभाजन द्वारा, यदि 
इसबी मांग शो जाये तो, जाना जाता है ।?* 


सइस में प्रस्ताव पेश करने को गनु्सात स्रागने वाला सदस्य प्रविश्वास 
प्रस्ताव को धूनमा बाप भी से ख़बता है किन्तु तेसा वहु सदन की भनुमत्ति से हो 
कर सकता हे ) वे सदाव जिन्होंने भविश्वाय प्रस्ताव की सूचना पर हस्तादार कर 
टलें हो प्रथने हस्ताक्षरों सहित पत्र भेज कर भी सूनता वापय ले राझतें हैं किन्तु यह 
कोमेबाड़ी संदत में प्रविष्डास प्रस्ताव ते। लिये जाने से पहुले को जाती चाहिये । 
जग स्थिति में साइन से उस गई का उल्सेर हो नहीं किया जाता या उक्त गदन के 
सामने पेण हो नही किया जाता $ 

संविधान के प्रधीन, थूक, सरकार सामूद्दित रुप से केवल प्रत्यक्ष रूप ये 
निर्वाचित लोक राभा के प्रति ही उत्तरदारी होती है, भ्रतः राज्य सभा को प्रविश्वास 
प्रस्ताव पर चर्चा करने को शाक्त प्राप्त रद्ी है । 


मिन्‍्द ६ प्रस्ताव (सेन्ट्पोर मोशन) 

विन्दा अस्ताद मस्चिपरियद्‌ में भ्रविश्वार के प्रस्ताव से बिक्कुल भिन्न है। 
लिरदा प्रस्ताव से वे श्धार या बारोएे का उल्लेख किया जाता है जिन पर वहू 
प्राधारित होता है जब दि. प्रविश्वात प्रस्ताव मे वे घाधार बताने की प्रवश्यकता 
नहीं! होती है । तिरदा प्रस्ताब वो तरकार की कुछ नीतियों या कार्यव्राहियों के 
कारण उसकी निन्‍दा करने के स्पष्ट प्रयोजन हे पेश किया जाता है । निन्‍दा प्रस्ताव 
मम्त्रिपरिषद्‌ के घिएद था किसी एव पम्भी के विरुद्ध या मन्त्रियों के किसी समूह 
के विदद्ध इस स्याघार पर रखा जा खडुता है कि उत्हीने प्रपनी वीति पर कार्य वही 
किया | या वे उसमे भसफल रहे हैं पा उनकी नीति के कारण दूं! ऐसा प्रस्ताव 
रखा जा राकता है ) ऐसे प्रस्ताद स्पष्द होने 'छाहिये निम्रमे कि निल्दा के कारण, 
सक्षेद मे घोर दीक-ठीक बताये गये हो । प्रस्ताव निम्मानुवृ लत है या नही इस रास्बस्ध 
में भ्रष्पक्ष का निर्णय प्रन्तिम होता है; निन्‍दा प्रस्ताव रखते के लिये सदन की 
पगुमति भावश्यक नहीं होती । यह सरकार के विदेकाधिकार पर निर्मर करता है 
कि यह उसके लिये समय लिकाले झौर पर्चा के लिये ततिसि निर्धारित फरे ! जिन्दा 
प्रस्ताव रखने के बारे मे नियमों मे कोई स्पच्ट उल्लेल भमही है | ऐसे प्रस्ताव पर 
वही नियम लागू होते है जो कि सापान्य प्रस्तावों पर लागू होते है, *" झ्ोर उसे 
प्रतदियत दिन वाले अस्तावों के रूप से स्वीकार किया जा सकता है ।! 
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संसदीय समितियां 
प्रकार, गठत श्नौर क्रिया-विधि 


प्राजकजल ससद्‌ को न केवल विभिन्न प्रवार का, बल्कि बहुत प्रधिक काम 
करना पढ़ता है । उसे सरकार की नौतिया निर्शरित करनी होती हैं, विधि निर्माण 
का कार्य करना होता है श्रौर प्रशासन पर मिगरानी रखनी द्वोतो है । उसके समक्ष 
प्राने वाले विधेयक तथा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की छानबीन करना पौर 
उनके सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक श्रौर शान्त वातावरण में गहन प्रध्ययत करना आवश्यक 
होता है। उसके समक्ष ग्राने वाले कार्यों की विशिष्टिता को देखते हुए उनकी 
विशेषज्ञों द्वारा भ्रथवा ब्यौरेवार विचार करने की भ्रावश्यवता होती है । जहा मरः 
कार के पास इन कार्यों को निबटाने के लिए प्रावश्यक प्रशासनतत्र श्रौर संगठन 
उपलब्ध होते है वहा विधान मण्डल में इसका निताम्त प्रभाव होता है । यद्यपि 
विभिसत संसदीय प्रक्रियाओं, यया प्रश्तो प्रौर वाद-विवाद के माध्यम गे वह ठुछ 
हृद तक प्रशासन पर नियरानी रख सकता है किस्तु विशिष्ट प्रौर तकनीकी स्वस्प 
के विषयों को निपटाने के लिए सम्पूर्ण सदन के बजाये उसमे से चुने हुए कुछ सद- 
स्थो को लेकर बनाई एजेंसी के माध्यम से पूरी तरह से उन पर विचार करके उन्हें 
निपटाना श्रेयस्कर होता है। ऐसे मे ससद प्पना बहुत सा कार्य समितियों के 
माध्यम से करती है । ये समितिया ससद्‌ सदस्यो में से ही गठित की जाती हैं। 
दूमरे शब्दों भे संयदीय समितियां संसद्‌ का ही लघु रूप हैं । 

लोक सभा के लिए, जो कि 545 सदस्यों का गठन है उन सभी विधायी 
तथा प्रन्य मामलों पर, जो उसके समक्ष प्राते है, गहराई के साथ विचार करना 
सम्भव नही है ! इसके श्रतिरिक्त समिति व्यवस्था के कारण सभा का समय बच 
जाता है, जो महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा में लगाया जा सकता है गौर ससद्‌ 
मामले की बारीकियों भे फस कर नीति श्ौर विस्तृत सिद्धास्तों के विषयों पे परे 
नही जाती । सापन्माध समिति द्वारा प्रायः ऐसे मामलों के संबध मे कार्य किया 
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जाता है जिन पर प्रधिक गहररई से सावधानी श्लौर शीझ्नतर से, प्रचार के जगत ते 
दूर रहकर, शान्त झ्ौर यथा सभव दलगंत रहित वातावरण मे विचार करते की 
मावश्यकता होती है । खदन को अपेक्षा जहा सदस्य दलगत निष्ठाधो के प्राघार पर 
कार्य करहे हैं प्रोर जहा स्वभावतया सदस्यों में भ्रपत्ती छवि बनाने की चिन्ता रहती 
है, समितियों के दातावरणा मे विभिन्‍न विचारों को स्थान देकर गौर प्रादान-प्रदान 
की प्रक्रिया द्वारा समकोते करना भधिक ग्रामाव होता है । यह तो स्पष्ट द्वी है कि 
भारतीय मसदु के दोनों सदनों के वास्तविक गठन मे प्रधिक प्रन्तर म होने के 
कारण, राज्य सभा तगमग बराबर का सदन बत गया है ॥ यदि ऐसा ने भी होता 
तो भी यह नहीं बहा जा सकता कि राज्य सभा वातावरण को “शान्त” करते 
वाला या पुतरीक्षणए करने दाला परम्परागत सदन है, या वहू वरिष्द ब्यक्तियो 
प्रधवा विशेषज्ञों का सदन है ज्ञो जल्दबाजी में या भुटिपूर्रो डिघान बमाने की रोक- 
धाम करता है । इत परिस्थितियों मे, विधेयकों सम्बन्धी प्रवर ममितिया प्रौर॑ संयुक्त 
समितिया, प्रत्य बातो के साथ-साथ, फ्रम्परामत, ह्वितीय सदेत की भूमिका मिभा 
सकती है । संसदीय समितियों (?आ|जालवा(७9५ (00एाए[5९९५) का एक प्रौर 
महत्व यह है कि दलगत प्रखाली में, जेसी कि भारतीय ससद्‌ में है, कुछ समिदिया 
ऐमे क्ृत्यी का पान्नद करती हैं जो भन्यथा विपक्ष के होते हैं प्र्थात्‌ वे कार्यपालिका 
को सदा सतकक रखती हैं प्रौर उसे मनम्ताती करने से रोकती हैं। विपक्ष के सदस्य 
भी प्रपी वास्तविक सरुया के बावजूद समितियों में प्रभावी भूमिका निभा पते हैं 
क्योकि सदन की प्रपेदा उनकी कार्यवाहिया कम भ्रोपचारिक होती है श्रोर प्रक्रिया 
ग्रधिक लचीसी होती है ) इस कारश भी सप्रितियों को सोपे जाने वाले मामलों पर 
विचार भ्रधिक व्यापक हप से प्रौर विवेकपूर््ण टग से होता है| समितिया ऐसे 
उपयोगी मघो का काम करती हैं जहा सदस्यो को प्रपने भतुभव एवं योग्यता का 
प्रयोग करते का ग्रवसर मिलता है । सम्रितिया भावी मस्त्रियों भौर पीटामीम भ्रधि- 
कारियो (ए१९०४४०७॥६ 0#८८:७) के लिए बहुमून्य प्रशिश्षणा का साधत भी होती है । 
बे झनेक सदम्यो को केवल इसे बारे में ही प्रशिक्षिण नहीं करती कि प्रशासन किस 
प्रकार चलाया जाता है बल्कि दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण मे प्रशासकों के समश' 
झ्राने वालो भमस्पाप्ती से भो उन्हे भ्रवग्त करातो हैं ।? 

समितियाँ सामास्यतया सामजस्थपूर्ण ढंग से कार्य करती है प्रोर उनका 
जहेगप समान होता है | अपनी कार्यावधि में किए जाने वाले विभिन्न उपभ्मो के 
अध्ययन दौरो के दौराद सदस्पो में मित्रता को भावता उत्पन्न होंतीं है | उक्त 
आयना से न कैवल समिति को कार्य करने में सहायता प्राप्त होती है बल्कि सदन 
मे चर्चा के दौरात प्रेंदा हुई कटुता कप होती है । समितिया एक प्रोर संसद्‌ भौर 
लोगो के बीच धौर दूसरी थ्रोर सरकार प्रोर लोगो के बीच सम्पर्क का कास करती 
हैं। वे जिन विपियो का भध्ययत करतो हैं उनके सम्बन्ध से विभिन्न उपक्मों तथा 
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निकायो और प्रस्य सघो को ग्रपने विचार प्रकट करने के लिए भप्रश्नावतिया भेजतो 
हैं, प्राप्त उत्तरो पर चर्चा करती है और जहा ग्रावश्यक होता है सावेजनिक साध्य 
और विशेषज्ञों की राय लेती है । वे सम्बद्ध सरकारी उपक्रमों के भ्रधिकारियो भौर 
मत्रालयो के वरिष्ठ ग्रधिकारियों का मौखिक साक्ष्य (079] €श०९॥८९) भी जेती 
है । इस प्रकार ससदीय प्ररपाली वे कार्यकरण के बारे में ोगो को शिक्षित करने 
और महत्त्वपूर्ण, सार्वजनिक मामलों की प्रोर उनका ध्यान झाव धित करने में महा- 
यता मिलती हे । 

जहा तक भारत के सविधान मे रासदीग समितियों मम्बन्धी उपबन्ध का 
प्रश्न है, उनके सम्बन्ध के ई विशेष उत्लेस नहीं है सिबाए इसके कि कुछ एक प्रनु- 
च्छेदो मे कही-कद्दी उनका जिऋ क्या गया है ।* ऐमा प्रतीत होता है कि सविधात 
निर्माताप्रो ने इस बात को सदनो पर छोड दिया था ताकि वे अपने पपने प्रक्रिया 
सम्बन्धी नियमों मे उनके विषय में उपबन्ध कर सके । 
“ममदीय समिति” से तात्पयं॑ उस समिति में है जो -- 

(की सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित वी जाती है, प्रथवा प्रध्यक्ष/ममभाषति 
द्वारा नाम निर्देशित की जाती है, (ख प्रध्यक्ष/सभाषति के निदेशानुसार काप 
करती है; (ग) अपना प्रतिवेदन सभा को या प्रध्यक्ष/सभापतति वो प्रस्तुत करती है ; 
गौर (घ) समिति का सचिवालय लोक सश प्रथवा राज्य सभा सचिवालय द्वारा 
उपलब्ध कराया जाता है । 

समदीय समितियों के भ्रतिरिक्त कुए ब्रग्य समितिया होती हैं जो सरकार द्वारा 
गठित बी जाती है कौर जिनमें दोनो सदनों के सटस्ण रखे जाते हैं | ये समितिया 
ससदीय समरितिया नही होती है + येन तो %र८८क्ष ये निदेश के प्रम्तगंत वाये करती 
हैं थ्रोर न प्पने प्रतिवेदन सभा या श्रध्यक्ष को देती हैं। केवल नर्बद्ध मस्त्री वी 
प्रार्थना पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन इन समितियों के लिये करता है 
विभिन्न मत्रालयों श्रोर विभागों से सलग्न परामशंदाता समितियां ((०४एॉण॑र८ 
(०गात्मा((९८५) इस वर्ग की समितियां है । वास्तव में परामशंदाता समितियां, प्रति- 
वेदन किसी को भी पेश नहीं करती वत्कि मत्रियों के नियत्रशाधीन विभागों के 
कार्यकरणा में रुचि रखने वाले समदू-सदस्यो और मन्त्रियों के बीच विचारों के अनौप 
चारिक प्रादान-प्रदान वे लिये केग्ल मन्‍्च का काम वर्ती है। इस प्रकार वे 

ससदीय समितिया नही होती? + 

संसदीय समितियों का वर्गोकरस * 

संसदीय समितिया दो प्रकार की होती है. स्थायी स्म्ितियाँ (9श408 
(०ए्रक्रा((६९$) प्रौर तदर्थ सम्ततिया (8&0-॥02. (0ग्ञा॥06८5) । स्थायी धयमि* 
दिया वे समितिया है जिनका गठन नियमो के प्रनुमार किया जाता है भौर णों 
प्रत्येक समिति के निर्धारित कार्यक्राल के अनुसार, यथास्थिति प्रतिवर्ष या प्रस्य 
काज्ञान्तर पर पुनर्गडित की जाती है या ग्रध्यक्ष/सभापति द्वारा मनोनीत की जाती 


ससदीय समितिया/24$ 


है घोर जो स्थायी स्वशप को होती हैं । तर समित्रिया (00-है०2 (05 एछा((सट७) 
किसी विशिष्ट प्रपोजन के लिए नियुक्त को जातो है शोर जब वे भपता वास समाप्त 
कर नेंती हैं तथा भपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देवी हू त्तड उतका प्रस्तित्व समाप्त 
हो जाता है ॥ 

स्थायों समितियां ($0जत०म्ाड (0लाक्ताएलरडी इच्चेक सदन में ह्पापो 
सप्ितिएों (प्रोर कुछ समुक्त समितियों) को उनके कर्तस्यों के प्रतुमार निम्तनिखित 
वॉच मोटे शीर्षों में दाटा जा सकता है -- 

(एक) जिसोय समितियां (86उत3020 (0०दागाहए८८५) (उद्दाहरण के लिये लोक 
सभा की प्रारयलव सम्रिहि, लोक सेशा समिति और सरकारी उपकरणों सम्बनस्धो 
समिति), 

(दो) जाँच सब्रितियाँ (उदाहरण के लिये पाचिका सम्रिति छोर विशेषाधिकार 
समिति); 

(तोन) घानकोन पम्रितिपां (उदाहरण सरकारी म्रारप्तरों सम्बन्धी समिति, 
प्रघीनस्थ विधात सम्बन्धों समिति, साषटल पर रखे गए पत्तों सम्बन्धी समिति 
धौर प्रनुमूचित जातियों तथा जनजातियों के कस्याण संम्यन्धी समिति), 

(यार) सभा के दिन प्रति-दित के कार्प सबधों समितियां (उदशहरणए बे लिए सभा 
की दंठको से भदस्यों भी पनुतस्थिति मसग्ब्धी समिति, कार्येमन्वरसा छमिकि, 
मैरकरकारी संइस्यों के विक्रेयजें तथा सरप्पों सम्मस्धी क्रम भोर तियम 
सपिति), पभौर 

(पांच) सेवा समितियां, शिनवा काय स्रदस्पों रो सुविधाएं दियाना है (उद्महरख 
के लिए सामात्य प्रपोजनन समिति, भरावास समिति, प्रन्धाथय समिति, सझइ सदस्यों 
के बेवन तथा भत्तो सबधी समिति), 

इसने प्रतिणिक्त हालत ही मे तौत विशिष्ट विषयों हो लेकर स्थायी समितियों 
को नियुक्ति की गई हैं दे हैं -- 

(क) कृषि सम्बम्धों समित्ति, 

(स) प्रयविरषा और बत सम्बन्धी समिति भोर 

(ग). विज्ञान भौर प्रौद्योगिशी सबन्धी समिति । 

तय समितियों शो मोटे तोर पर दो शीर्षों के भन्तंगेत वर्गीकृत क्रिया जा 
सजग है 

(ए८) दिवेयक सम्बन्धी प्रयर या सयुक्त समितियों, जो सभा में पास सिये गये 
इस पध्ष्ताव के पनुसतार बनायी जती हे कि रस्सी विधेयक पर डिचार करने तथा 
उनसे सबय में रिपोर्ट देने झे लिए समिति की तियुक्ति को जाये, ये घन्ध तइ॒पे समि- 
तिपो से इ8 बात में भिन्न होतो है कि उनका सम्बन्ध उन विधेयकी से हे हवा है 
जो उन्हें सौँपे जाते हैं पौर उनकी प्रिया नियमों वया भभ्यक्ष/खसभापत्ति दारा 
जारी छिये गये निरेशो में दो जाती है + 


46/ससदोय प्रक्रिया 


(दो) वे तदर्थ समितिया जो समय-समय पर या तो दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव 
पारित करके बनायी जाती हैं या अ्रध्यक्ष/सभापति द्वारा समयन्‍्समय पर गठित की 
जाती हैं | उदाहरणस्वरू्प एक सदस्य के प्राचरण सम्बन्धी समिति (मुदग्रिल का 
मामला, 95।), समय-समय पर नियुक्त रेलवे प्रभिसमय समिति, लाभ के पदों 
सम्बन्धी सयुक्त समिति और किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए सदत द्वारा या भ्रध्यक्ष 
द्वारा या सभापति द्वारा नियुक्त कोई ग्न्‍रन्य समिति भी ऐसी समितियों के प्र्य 
उदाहरगा है । 
समितियों का गठन 

सयुक्त समिति जिसमे दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, या तो एक मदन द्वारा 
पास किये गये श्रौर दूसर सदन द्वारा स्वीकार किये गये प्ररताव के ध्नुसार गठित 
की जाती है श्रोर या दोनो सदनो की प्रध्यक्षता करने वाले ग्रधिकारियों के बीच 
सम्बद्ध के फलस्वरूप या नियमों के अ्रतर्गते ससदीय समितियों में सदस्यों की 
नियुक्ति, सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव के माध्यम से या सभा द्वारा निर्वाचन 
के माध्यम से या ग्रध्यक्ष/सभापति द्वारा, जैसो भी स्थिति हो, नाम-निर्देशन के 
माध्यम से की जाती है | विधेयकों के संवन्ध में प्रवर या संयुक्त समितियां ऐसी 
समितिया हैं जिनकी नियुक्ति सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावों के प्रनुमार वी 
जाती है | सभा वित्तीय समितियों (प्र्यात प्रावकलन समिति, लोक लेखा समिति, 
सरकारी उपक्रमों सबन्धी समिति) ग्रतुमुचित जातियों तथा प्रनुमूचित जब- 
जातियों के कल्याण सवधी समिति झौर लाभ के पदों सवंधी सयुक्त समिति के सद- 
स्य प्रत्येक वर्ध सदस्यों हारा अनृपातों प्रतिनिधित्व की पद्धति के ग्रनुसार एकल 
सक्रमशीय मत द्वारा निर्वाचित किये जाते है । शेप समितिया सवधित सदन के पीठा* 
सीन अ्रधिकारी द्वारा मनोनीत जी जाती है । 


लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, जातियो तथा भ्रनु- 
भूचित जनजातियों के कत्थार सवंधी समिति, लाभ के पदों सवधी समिति तथा 
तीनो विशिष्ट विषय समितिया (कृषि, पर्यावरण और वन तथा विज्ञान प्रौर प्रौद्यो- 
ग्रिकी) ऐसी समितिया है जिनके सदस्य दोनों सदनों में से लिए जाते हैं जबकि कुछ 
समितिया प्रत्येक सदन द्वारा भ्रखग से गठित की जाती हूँ । सयुक्त समितियों का 
गठन दोनो मे प्रस्तुत झौर स्वीकृत प्रस्तावों के प्रनुसरण में किया जाता है । 

सस्दीय समितियों में, जहाँ तक संभव ड्ो, सदन या सदनों में विभिन्न दलों 
पभौोर ग्रुपो को सदस्य सख्या वे झनृपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है| दर दृष्टि 
में समिति सम्पूर्ण सभा का लघु रूप होती है । भ्रामतौर पर, दलों प्रथवा ग्रुपो के 
नेताघो द्वारा सुकाए जाने वाले प्रध्यक्/समापति द्वारा स्वीकृत सदस्यो के नामों के 
प्राधार पर प्रत्येझ़ वर्ष समितियों का पुनर्गंटन क्या छाता है । 


उसदीय समितियाँ/+7 


सभी ससदीय समितियों के सञ्ापति प्रध्यक्ष/राज्य सभा के सम्रापति 
द्वारा, पथास्पिति, समिति के सदस्यों में से नियुक्त किये जाति हैं । यदि 
वीड़ाझोन भधिकारी स्वय किसी समिति का सदस्य हो तो वह उस समिति 
का परदेन सभापति होता है + यदि प्रध्यक्षासभाषति समिति का सदस्य नहीं 
फितु उपाध्यक्ष/उपसभापति सदस्य हो तो, उसे समिति का सभाषति नियुक्त 
क्रिया जाता है । 
सा श्यों की कार्यावधि 

समदीय समिति एक बपं छी अवधि के लिए या प्रध्यक्ष मभाषति द्वारा 
प्रस्ताव द्वारी विनिदिप्ट म्रवधि बे लिए या जब तक कोई नयी समिति नाम-निर्देशित 
नहीं की जाती, तब तक पद धारण करती है । कार्य सत्रणा समिति, 
घाचिका समिति, विशेषाशिकार सर्मिति आर तियम समिति पुतरगंद्धित होने 
तक बाय ऋरती रहती है जबकि प्रन्य स्थायी समितियां एक वर्ष से प्रनधिक 
क्या के लिए पदधारण करती हैं ॥ सदि ध्रध्यक्षास्भारति द्वारा किसी 
तदर्ष समिति का कार्यकाल जिदिष्ट न कया गया हो, तो समिति तब तक पद 
सारण करती है जब तक (क उसका काम्र पूरा न हो जाये ग्लौर वह श्रपता 
प्रतिबेदन, यदि कोई द्वो, न दे दे ९ 
समितियों की प्रक्रिया 

किप्ती ससदीय समिति या उप समिति की औपचारिक भयता प्रनौपया रिक 
बैटओे समद भवन या समदीय सौंध में होती हैं। यदि त्रिंसी कारख हें किसी रामिति 
था उपन्‍्समिति की बैठक ससद्‌ भवन के बाहर करना झावश्यक हो तो पध्यक्ष /सभा- 
क्ति की झनुमति से उसको बैटक बाहर भी हो सकती हैं। समिति वो व्यक्तियों को 
बुलाने तथा पत्रों भौर अभिलेखों को मागन को शक्ति प्राप्त होती है | वह साय 
ते शकती है या दस्तादेज मगा सइती है, ध्यक्तियो को बुला सकती है, कागजात 
तपा प्रभिलेख मगा सकती है | परन्तु यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्तित का 
सांदव या विसी दस्तावेज का देश किया जाना सम्रिति के भ्रयोजनो के लिए सगत है 
या नदीं, तो बढ प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाता है जिसकी निएंयप अंतिम 
होता है । समिति किसी ऐसे विवयों की, जो उसे निर्दिष्ट किये जायें, जाच करने के 
जिए एक या अ्रधिकर उपसमितिया नियुक्त कर सकती है! उप समिति के प्रतिवेदन 
पर मुझूय समिति दादा विचार कर सकती है । उप समिति के अतिवेदन पर मुख्य 
सम्ति द्वारा विचार किया जाता है रण 

संसदीय समितियों को बैटक गुप्त द्लोती हैं । समितियों में कायवादी 
मुख्य रूप से उसी प्रकार चल्गयी जाती है, जैसी कि सभा मे, किंतु वहा ग्रधिक 
चनिष्ट भौर अनौरचारिक बाताउरण रहता है और वह दलगत भष्घार से 
परे द्वोती हैं । जब कोई समिति विचार-विमर्श कर रही हो तो कोई सदस्य 
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विचाराधीन प्रश्न पर एक से अ्रप्रिक बार थोल सकता है । समिति 
की किसी बैठक में विचाराधीन सभो प्रश्न उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों 
के बहुमत से निर्धारित किये जाते है । किसी विषय पर भतो की समानता 
होने पर सभापति या सभापति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को दूसरा या 
निर्णायक मत डालने का प्रधित्वार होता है । समिति की बँठको की कार्यवाही 
साराशों के प्राधार पर, जिनमे सर्मित के विचार-विमशों का सार भौर साथ 
ही में सिफारिशें शामिल होती हैं, समिति प्रतिवेदन तैयार करती है । 
प्रतिवेदन या तो प्रारभिक हो सकता है या प्रतिम । कोई ससदीय समिति, यदि 
वह ठीक गरमभे, किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पस्त द्दो 
या प्रकाश मे भ्राये भ्रौर जिसे समिति प्रध्यक्ष या सदन के ध्यान में लाता भावश्यक 
समझे, प्रतिवेदन दे सकती है । चाहे ऐसा विषय समिति के निर्देश पदों में 
प्रत्यक्षया सबधित न हो ।? 

समिति छा प्रतिवेदन सभा में सभापति द्वारा या उसकी श्रनुपरियति 
में इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता है। ममिति का प्रतिवेदन मभा मे प्रस्तुत किये जाने से पहले 
गोपनीय समझा जाता है, सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद ही वह 
सावंजनिक दस्तावेज बनता है ।8 
(ए%) वित्तोष समितियां (कधा4027॥ (0कराण/((८९८९) 

समसदीय समितियों के माध्यम से सभा सरकार पर नियत्रण रखने 
प्रौर उसकी गतिविधियों वर कड़ी निगरानी रखमे के साथ-साथ उसके द्वारा 
तैयार किए वजट प्रस्तावों श्रोर व्यय के प्रनुमानों की जांच करती है 
प्रौर उनका प्रनुमोदन करती है । यू' तो वजट श्रधिवेशन में सरकार द्वारा तैयार 
किए गए करारोपश के प्रस्तावों श्रीर ्रलग-प्रलग मत्रालय के व्यय के पझनुमानों पर 
चर्चाएं भ्रायोजित की जाती हैं बिन्तु देखने मे श्राया है कि सदस्य बहुधा एक ही 
विधय फो शब्दों के हेर-फेर से दोहराते रहते है जिससे समय श्यर्थ फी चर्चाश्रों मे 
नष्ट हो जाता है प्रोर भ्रनेक मतालयों प्रौर विभागों संबंधी मांगो पर चर्चा हो ही 
नही पाती । फलस्वरूप “गिलोटिन” का प्रयोग कर दिया जाता है । ऐसे में वित्तीय 
समितियों की उपादेयता मिद्ध होती है । ये समितिया सरकार के खर्चे और कार्य- 
निष्पादन की विस्तृत छानवीन करने का कार्य करती हैं । 

वित्तीय समितिया कत्याखकारी राज्य के स्वप्न को साकार बनाने में 
सहायक सिद्ध होती हैं । उनके माध्यम से मत्रालयों की विस्तृत गतिविधियों पर 
उचित परिवीक्षण किया जाता है और उनकी प्रक्षमता, किजूलयर्ची प्ौर कार्य 
निष्पादन में ग्रिरावट पर प्रकुग लगा कर उन्हें-चुस्त वनाया जाता है । 
संसदीय समितियां लोकतंत्र के प्रहरी के रूप मे कार्य करती हैं । इमके ग्रतिरिक्त, 
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कोई प्रशासन व्यवस्था एसी नहीं है जा शक्ति वे दुरुपयोग, लापरबाहों, विलब, 
उर्ेक्षा, पद्मपात प्रादि जैसे दोपो से श्क्ष प्रतिशत मुक्त हो । अत गहन छानवीत पर 
झाधारित भ्रध्ययत के बिता, व्यवस्यित जाच के दिना, सवध्रित मत्रालय या 
उपक्रम के पधिकारियों के वूण परोश्षश के विवा, प्रशासन के इन भरहलुग्रो 
सब्रन्धी तथ्य जानने समग्र मही होते । 

सप्तदीय समितिया प्रथ॑ध्यवस्था ने महस्त्वपूर्ण क्षेत्रों त्या सरकार को 
विभिन्न ग्रोजनाओं झौर खगदनों के बारे में रावॉयोख कार्य-निस्पादन की 
समीक्षा करती है । सदन में इस प्रकार का ब्योरेवार भ्रध्ययद करना सम्भव 
नही होता है. इसलिए यह बाय वित्तोध समितियों को सोपा यया है | समितिया 
लगभग संभी महत्त्वपूर्ण मत्रालयों, विश्यायों के कार्यों की द्धानत्रीन करती है। 
समिति की सिफारिशों का भ्रनुसस्ण करके सरकार के लिए प्रपती दीतियो भौर 
कार्यक्रमों में भनेक प्रिवर्तत करना सम्भव हो सका है | इन समिनियों 
के सुझाव और टिप्परिया यर्च को विनियमित करने ग्रीर भविष्य वे; लिए प्रस्ताव 
और पोजनायें बनाते के मामये से सागदर्णक मद्ध होती हैं। इस प्रकार ये समितिया 
छानबीन के मभी साधनों, यथा प्रश्नावलिया ($॥ 0॥ 0099)9) जारी करके, प्रति- 
निधि गैर-सरवारी संगठनों प्लौर जानकारी रखने वाले ब्यक्तियों से ज्ञापन 
मदवा कर, सपठनों बा मौंके पर अध्ययत कबरबे भौर भर सरकारी व्यक्तिमो 
औ्रौर प्रश्चिकारिय) के साय प्रनोएच/रिक रूप से क्र्चा करके और उतका मौखिक 
सादप (०7० ४५४४०८८) सेकर सरकार के कार्यकल्ानों पर निरन्तर, पूर्ण झीर 
प्रस्पक्ष नियन्त्रणा रखती है । 

यहू सर्व विड्ित है कि सरकारी खर्च पर सस॒द का नियत्रण धनराशि मजुर 
करने तक सीमित नहीं है । तीन वित्तीय सम्रिनिया यह सुनिश्चित करती हैं कि घने* 
रांश सही ढ़ग से खं हो प्लोर उससे याजनाप्रो मे तया कार्यंत्रमों मे निद्वित 
उद्देश्यों को पूंति हो । इस उद्देश्य से विद्ीय समितियों जा विरतर भ्भियान 
प्रशासन को सदा सठक॑ बनाएं रखता हैँ। विचार-विमर्श के दौरान प्रतेक रा रकारी 
भ्राधका री समितियों के समक्ष उप(स्थत हाते है और प्रशासन की कृमियो को दूर करने 
और भविष्य के लिए प्रस्तार भोर योजतारें बनाम्रे के म्रामले में लामप्रद मागेंदर्शव 
प्राप्त करते हैं । उन्दीने अनेक बार इस बात को स्वीकार किया हैं कि समितियों से 
हुएं विचार-विमर्श उपयोगी रहते हैं भोर इनसे उन्हे बहुत लाभ दोठा है | इन 
समितियों के प्रतिदेशनों के आरण इन्हे समाज के मरकारी हझौर ग्रेंर-सरकारी 
सभो वर्गों में परयाप्त सम्मान उमलता है ॥ यह इस बात से सिद्ध होता 
हैँ कि सरकार इत संनितियों की 70 से ० अतिशत सिफारिश स्वीकार कर देवी 
है । इन्द्रोसे मतानयो/विभागा में प्रितरव्यायवा ज्ञाने ओर उत्तकी कार्य कुशलता बने 
मे सरकार को बहुत प्नधिक प्रभावित किया है । सम्तया को जो सिफारिश 
स्वीकार नही की जाती उन्हें स्दीकार म करने के कारणों से उनको झवगत 
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कराया जाता है । गिफारिशों को कार्य रूप देने में हुई प्रगति की धोर समितियों 
तया रारकार में जिन मतभेदों का समाधान नहीं होता उनको “कौ-गई-कायवाह़ी 
प्रतिवेदन” (७०(०॥ ४)९॥ २८७०४) के माध्यम से सदन के ध्यान में लाथा जाता 
है । इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की प्रनुवर्ती कार्यवाही की विस्तृत एव 
प्रभावी प्रक्रिया श्रन्यत्र विद्यमान समदीय प्रक्रियाप्रो को मूल रूप से भारतीय देन है । 
तीनो वित्तीय समितियों की कार्यावधि एक बष है | इसके सदस्य सभा द्वारा 
प्रतिवष रादस्यों में सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के प्रनुसार एक सक्रमणीय 
मत द्वारा निर्वाचित किए जाते है । कोई भी मश्री समितियों वेः रादस्य के रूप में 
निर्वाचित नहीं किया जा राकता है प्रौर न ही उन्हे साक्ष्य देने के लिए इनढे 
समक्ष उपस्थित होने का कहा जा सकता है । समितियों के समापति प्रध्यक्ष 
द्वारा समितियों के सदस्यों में से मनोनीत किय जाते है। नियमों तथा प्रध्यक्ष द्वारा 
जारी किये गय निर्देशों ((200०(०75) म॑ दिये गय॑ उपबधों की प्रनुपृरति करत 
के लिए ये समितिया, भ्रध्यक्ष के श्रनुमोदन से प्रपने श्रा्तरिक कार्य के लिए प्रौक्रया 
के विस्तृत नियम बना सकती है । ये रामितियाँ साधा रणतया नीति के प्रएनों में नही 
जाती क्योकि नीतियों का निर्मास्य करना पूर्णतया ससद्‌ के प्रधिकार क्षेत्र की बात 
है श्रोर किसी समिति स यह प्राशा नहीं की जाती कि थह सरद द्वारा 
पहुले से प्रनुभोदित ।कसी साति के बारे फंसला द | एक धन्य महत्त्वपूर्ण 
हलू जा तीनो वित्तीय समितियों में पाया जाता है वह यह है कि व काय 
हा। चुकने पर प्रशासन की जाच करती हैं | प्रशासन के दिन-भ्रति- दिन के कार्यो के 
हस्तक्षेप की भभावना न रह इस कारण सामातया केवल उन्ही कार्यो की जाच करती 
हू जो पहल से किए जा चुक हा या एस कार्यो की जो किए नहीं गए परतु 
जा प्रन्यधा किए जाने चाहिए थ 


सप्तदीय समितियों की सिफारिशें बधनकारी न होते हुए भी प्रभावकारी हवातो 
है । इसी कारण प्राय कोई भी मंत्रो श्रथवा ग्रधिकारी उनकी प्रवहेलना प्रथवां 
उपेक्षा नहीं कर सकता । 
प्रायफलन समित्ति:- (8६07र०5 0०गाशा००) 

इस समिति के रामी 30 सदस्य लोक सभा के होते है? | अन्य दा वित्तीय 
समितियों क॑ समान, इस समिति से राज्य रामा के सदस्य सहयोजित नहीं किए 
जाते । सरकारी खर्च मे मितव्यथिता झोर कार्यकरण में कुशलता लाने सम्बन्धी 
सुकाव देने के लिए इस सामरति का गठन किया जाता है यह समिति वापिक बजट 
अनुमानों की विस्तृत जाब करती है ताकि :-- 


(क) इस सम्बन्ध में अतिवेदन दे कि प्रावकलनों में श्रन्तनिद्धित नीति के पनुरूष 


बया-क्या मितव्ययिता संगठन मे सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासतिक सुधार 
किए जा सकते है । 


तसदीय समितिया। 5] 


(सी) प्रशाशन मे कायकुशलता और |मतब्यपता षाने के लिए वैकल्पिक नी तियो 
का सुझाव दे । 
(गे). घूस बात की जांच करे कि क्या प्रायकलतों में प्न्तनिहित नौति की सीमा 
में रहते हुए घन ठीक दग से लगाया गया है या नहीं, 
(व) इसका सुझाव दे कि प्राककलन किंग रूप में ससद में पेश किए जायें ॥९ 
समिति, ससद दरा पंनुमोदित नीति के विरुद्ध नही जाती । इस मामगे में 
* सराद्‌ द्वारा, विधि के द्वारा, या विशिष्ट सबत्पों के द्वारा मर्धारित नीति” श्ौर 
सभी अन्य नीतियों मे जो इस प्रतार निर्शारित नहीं हों, जेद किया गया है | बाद 
वाले मापलो के सम्बन्ध मे समिति किगी ऐसे मामले की जाच खुलकर कर सकती 
है जो सरकार द्वारा प्रपने कार्यपालिका सम्दत्धी करर्त्तव्पो का निवेदन बरते हुए 
नोसि के रूप घ तथ डिया गया हो । किन्‍्तु जहा यह बात प्रमाश द्वारा पिद्ध हो 
जाये कि किसी विभिष्ट नीति से प्रत्याशित या प्रवेक्षित परिणाम प्राप्त नही हो रहे 
है या उससे प्रपण्यय टद्वो रद्दा है, ते तत्मित का यह कत्तिथ्य हो जाता है कि वह 
सभा का ध्यात इस बात की झोर दिलाये कि नीति में परिवतंन बी आवश्य- 
क्ता हैं । 
लोक लखा राघ्रति (।एए४५ ॥०००७४५ ६ णएए॥१६९९। 
महू समिति लोक सभा की वित्तीम तमितियों मे सबसे पुराना समिति है | 
समीत व 22 संदस्य होते हैं ( ॥5 लोक सभा के भोर 4 राज्य सभा के ) बर्ष 
907 स चली भा रही परिपाटी ष. झनुसार विरोधी पक्ष के किसी सदध्य भो इस 
समिति का सभावति नियुक्त विया जाता है ४ 


लोन लेखा समिति भारत सरबार के व्यय को वहन बने के [लए सराद 
द्वारा पनुदत्त राजियो का विनियोग (द्खान वाले लेखाभो, भारत सरकार के 
बाधिक वित्त लेखाप्रो प्रोए सभा के शामने रसे ऐस भव्य लेखाझों की जाच करतो 
है. जिन्हे वह ठीक समझे चूंकि प्रावकलन समिति सावंजविर ब्यय के प्रनुमानों 
सम्यन्धी कार्पे करती है। इसलिए लोक लेसा समिति को कभी-कभी श्रावकलन 
समिति पी “डझुड्दा बहन” भो बद्दा जाता हैं इन दो श के काय एक दूपर 
के पूरक है । समिति इस बारे में घना समाधान करती है कि लेखाशझो में ब्यप के 
झूप में दिखाया गया धन उम सेवा या प्रयाजन के लिए विधिवत उपलब्ध झोर 
लगाये जाने पोग्प था जिसम यह लगाया गया है या पारित (कया गया है भ्रपवा 
व्यय उस प्राधिकार के म्तुगाए है जिसे प्रस्तमेत बहू किया गया है समात पयद्द 
मी दलती दे कि प्रत्येक पुनथिनियाग सक्षम प्राधिकारी धारा शर्त सम्बन्ध में बनाष 
पनयमों क उपबन्धों दे झतुभार किया गया हैं । सर्दि किसी सेवा पर उस ऋूयाकत 
# लिए सभा द्वारा स्वीकृत राशिसे अधिक राशि खँच की _गई हा तो सॉमात 
शत्ये मामले कं तथ्यों के सदर्भ में उन परिस्थिति यो की, जिंतेक कारण यह मात 
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रिक्त व्यय हुप्रा है, जाँच करती है तथा ऐसी सिफारिशें करती हे जो वह उचित 
समझे । ततृपश्चात्‌ अधिके व्यय के ऐसे मामले सरकार को विनियमन के लिए सदन 
के सम्रक्ष लाने पडते है (२ 

समिति के कृत्य खच की श्रौपचारिकता देखने से कही प्रधिक है । वह ऐसे 
मासलों को जाच करती है, जिनमे हामि हुई हो, निर्ंक खर्च हुप्ना द्वो और वित्तीय 
प्रनियामतताएं की गयी हो । यदि यह प्रमाशित हो जाए कि उपेक्षा करने बे कारण 
हानि हुई हो या फजूलसर्ची हुई है तो सम्बद्ध मन्त्रालय से यह बताने के लिए वहा 
जाता है कि इस प्रकार की घटना को दोबारा न होने देने के लिए अनुशासनात्मक 
या ग्रन्यथा कौन सी कार्यवाही की गई है । ऐसे मामलों में समिति या तो सरकार 
की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है या उसकी निन्‍्दा करती है । 

समिति जाच के लिए विपयो का चयम सरकार मे लेखाो पर निमंत्रक 
और महालखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों मे से करती है जो रासदू के 
प्रत्येक सदन थो समक्ष रखे जाते हैं । सेसाओ भर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 
जाच करने में नियश्रक श्रौर महालेखा परीक्षा समिति की सहायता करता है ।ं 
समिति को सीमाएं 

समिति की दो तीमाए हूँ, प्रथम नीति सम्बन्धी निर्णयों में यह मार्ग-दर्शन 
नहीं करती, ऐसे निणंय लेना सरकार का दाभित्व है। दूसरी, इसके निष्कर्ष 
कार्योपरान्त हाते हैं। परन्तु यह बताना समिति के प्रधिकार क्षेत्र मे है कि उप 
नीति का कार्यान्वित करते समय फजूलखर्ची हुई है या नही । यद्यपि समिति मविय- 
मित्तताए हो चुकमे के बाद उन्हे प्रकाश मे लाती है किन्तु इसका सरकारी प्रधि* 
कारियी द्वारा सच के भ्रविवेकशील तरीको पर काफी प्रभाव पड़ता है भ्रौर वे इसके 
निष्कर्पा और प्िफारिशो को बहुत गभीर रूप से लेते हैँ ॥ सामाम्यतया स्म्रिति 
मितव्ययिता लाने के लिए सामान्‍य नियत्रण पर ही जोर देती है, परन्तु यह प्रशासन 
की कमजोरियो की झोर भी घ्यान प्राकृष्ट कर सकती है | भ्रत ऐसी समिति का 
द्ोना ही समाव्य प्रशासनिक,श्रपव्यय श्र फिजूलखर्ची के लिए रोकात्मक प्रभाव रखता 
है भोर इसके द्वारा वित्तीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुघार हुए हैँ । 


(4) सरकारी उपक्तमों सम्बन्धी सम्रति (0०छ7ा॥९४ णा 2796 प्रशवध- 
7980789) : देश में शायोजित झ्राधिक विकास प्रारम्भ होने भौर पचास के दशझ 
में सदन द्वारा भौद्योगिक नीति सवधी संकल्प पारित किए जाने के बाद प्रनेक 
श्रौद्योगिक कृषि वाशिज्यिक उपक्रमों में काफो बृद्धि हुई है जिनका नियंत्रण तथा 
प्रन्‍न्ध भारत सरकार के हाथ में है । बहुत सी सरकारी कम्पनियों भौर स्विहित 
निगम भी भ्रस्तित्व से ऋ्रायो जिनमे बहुत भ्रधिक पू'जी लगी हुई है। इन्हें “तार्द- 
जनिक उपक्रम” (270॥० ७४०८४०४७४$) कहा जाता है । उन पर लगायी गयी 
घन राशिया चू कि भारत को सचित निधि से लगाई गई हूं भरत: तोक प्तमा का यह 
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दायित्व हो जाता ३ कि बहू उनके कार्यों पर परयोप्व निय्रण रथ / इस उद्देश्य से 
सरादू द्वारा शारवारी उपक्रमों सम्बन्धी सॉम्रति बच गठन किया गया है जिगके 22 
शदस्प होते है | जिनसे 45 शादरव साक गषणा दाख निर्वाचित किए जाते है ग्रौर 
7 सदस्य राज्य शाभा द्वारा। रामिति का समापति श्रत्यक्ष दारा सतिति क॑ सद- 
स्पों (नौक सभा ते निर्वाचन) में ग नियुक्त किया जाता है 3 

गमिति मे. कृत्य ये है - तोय या के अनत्रिया तथा काये रनालन सम्बन्धी 
वनिधरम की चतुर्थ प्रनुगूखी से उत्लिशित ररवारी उपन्रमा के प्रतिवेदनों तथा 
सैसाप्रो जी ओर यदि उनके बार मे शारत के नियत्रक और गदह्मालेसा परीक्षक की 
कौई रिपोर्ट हू[ तो उसकी जास करना और सरकारी उपक्तमा की स्वायराता और 
कार्यमुशलता के सदर्भ मे, यह जाने वरसा कि कथा सरकारी उपग्रमों के कार्य रामु 
चित व्यापार शिद्धान्तो भ्रौर बिय्वेवधूर्गा खाग्णिज्यिव प्रधान्नों के अ्नुस्प चल रहे है ! 
सपरिति ऐसे विधपों या मामलों की भी जाच कर खज़ती है जा सभा अथवा प्रध्यद्ष 
महोदय द्वारा उ विशेष रूप से गींय जाये । परन्तु सम्रिसि प्रयुस गरकारी नीधि 
सम्बन्धी एती मामले की जा कि शारकारों उपक्रमी के ब्यापार प्रयवा बाणिजियक 
हुतयों से मिक्ष ई, प्रथरा ऐसे सासलों की जिय पर कियार करने के वि उस विशेष 
हविधि की व्ययरंधा की गई है, जिसके प्रस्तगेत सरकारी उपक्रम विशेष ह्थापित 
फिपा गया है, जाथ और छातवीत नहीं कर राकती ।// 

गमिनि द्वारा गरबारी उपब्रग वी जांच सामजयतया उगके काम के सूरया* 
कते मे; रूप मे होती है | इन जायों मे तौ।लियों और कासप्रप की कार्यान्विति, प्रभध 
हचा। विधीय पहलू भरा जात है, जैसे उत्पादन, गामान्य प्र्थव्यवस्था मे अर शदान, रोड- 
गार मे झ्रवसर पैदा करना, गढ़ावक उद्यागां का विकास, उपमायता के हिलों बसे 
सरक्षण इत्यादि । समिति द्वारा किए गा कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्यनों मे परियोजना 
रांजंधी बोजना बनाते, सभी छ्षत्रों मे प्रयंध व्यवाधा करने, विपत्राग व्ययरथांग्रो मे 
विदेशी सहयोग और उतकी भृूमिया एवं उपलब्धरिया इत्यादि शामित हैं । समिति 
द्वारा ये धध्य ससद्‌ श्लौर तोगी के स्यान मे लाए गए है कि उपक्रमों द्वार किस 
प्रकार सार्वजनिक गत का प्रपत्यय किया जाता दे ॥ 

(20 सदन की समितियां . 

कार्य मंत्रणा र्चिति (प0570055 0055079 (.०7777760)- मत्येक एदव 
से यह कार्यमत्रणा होती है। लोक सभा में इस समिति ये प्रध्यक्ष को मिलाकर 
परदरहू से प्रधिक गदस्प नहीं होते हँ जिनका नाम निरईशन श्रब्यक्ष बरता है । श्रध्यक्ष 
इस समिति का पदेस रामापति हे । धज्य यघ्रा हे उपसमाषति सहित श्गके स्पारह 
छदहय होते हैं। राज्य सभा के सभापति समिति बे पर्दन सम्रापति होते हैं। प्रध्यक्ष 
या सभापति, सवारियति समा ये वारस्म पट या समयवन्यसय दर समिति को नास 
निदित्द करक है । मियमी में इगका कोई कार्यकाल निर्धारित तहीं किया गया 
लेकिन इसका कार्यक्राल तब तक रहता है जब तक कि नयी साम्तिति मनोनीत नहीं 
की जाती | 
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समिति का काम यह सिफारिश करना है कि सरकार के उन विधायी तया 
पन्य कार्य पर जिसे अध्यक्ष/सभाषात सभा के नेता के परामर्श से समिति को सौपने 
का निर्देश दें, चर्चा करमे के लिए कितना समय नियत किया जाए । परन्तु राज्य 
सभा में समिति यह भी सिफारिश करती ह कि गेर-सरकारी सदस्यों के विधेयको 
तथा सकल्गोे पर चर्चा के लिए कितता समय नियत किया याए । समिति ऐसे क्रय 
कृत्य करती हे जो भ्रध्यक्ष द्वारा श्रयवा भवापति द्वारा यथास्थिति उसे समयन्समय 
पर सौपे जायें । सामति स्वय भी सरकार से सिफारिंग कर सकती है कि वह कोई 
विषय विशेष सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत कर और उस चर्चा के लिए सम्रय नियत 
कर सकती है ! यद्यपि समिति में सामान्यतया सभी मतो वाले सदस्यों का प्रति- 
निधित्व रहता है. तथाप समय नियत करने सवधी निरंय सदा स्वन्सम्मति से 
लिए जाते है श्रोर समूचा सदन सामान्यतया उतसे सहमत हुप्ना है । 
गर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा सकत्पों सम्बन्धी समिति ((०700/66 
00 9५26 )१(८॥०७६॥५ 9॥])5 & ॥१९५०।७६॥००५). इस समिति के पद्वह से 
अधिक सदस्य नही द्वोते, जनका नाम विर्देशन श्रध्यक्ष करता है और यह एक वर्ष 
तक पद धारण करती है । समिति के महत्त्व को देखते हुए उपाध्यक्ष को प्रनिवार्य 
रूप से इस समिति में लिया जाता ह जो इसका सभापति हाता हैं । इसके कृत्य है. 
गैर सरकारी रादस्था क विधेयकों श्रौर सकलपो के लिए समय नियत करना, सवि* 
धान में सशोघन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों क॑ विधयकों (97॥5) की लोक 
सफा में उनको पश किए जान से पहले जाच करना श्रोर गेर सरकारी सदस्यों के 
ऐसे विधयकों की, जिनमे सभा की विधायों क्षमता को चुनोती दी गई हो, जाच 
करना । इस प्रकार यह मैर-सरकारी सदस्या के विधेयकों तथा सकल्‍पों क॑ सबंध मे 
उन्ही कृत्या का पालन करतो है ।जनका कि कार्य मत्र्या समिति द्वारा सरकारी 
कार्य के सवध मे किया जाता है । राज्य सभा समिति रू कृत्य ये हैंः-- (एक) सभा 
की बेठओो झे प्रनुपस्थिति की ग्रनुमति प्राप्ति के लिए सदस्यों के सभी प्रार्थना-पत्रों पर 
विचार करना, (दो) झ्रौर ऐसे प्रत्येक झामल की जाच करना, जिसमे बोई सदस्य 00 
दिन या इससे प्रधिक समय तक विना श्रनुमति के सभा की बैठकों से श्रनुपत्थित रद्दा हो 
पभौर यह प्रतिवेदन देना कि क्या इस झनुपस्थिति को क्षमा कर दिया जाये या कि 
उसमामले को परिस्थितियों मे यह उचित है कि सदन उस सदस्य के स्थान क रिक्त 
होने की घोषणा कर दे | इसके भ्रतिरिक्त समिति सभा के सदस्यों की उपस्थिति क 
सबध में ऐस श्रन्य इृत्यो का निर्वहन भी करती है, जो समय-समय पर प्रध्यक्ष द्वारा 
उसे सोंपे जाए । 

नियम समिति (॥९४]८६ (०एछा76८) दानो सदनों की एक-एक नियम 
समिति है । लोक सभा में नियम समिति का नाम-निर्देशन ध्रध्यक्ष करता है भौर 
उमके 5 सदस्य होते है जिनमे प्रध्यक्ष भी शामिल हाता है | वह इस सामात का 
पर्देन सभापति होता हूं। राज्य सभा में सभाषात प्रौर उपसभापति सहित इस समिति 
के 6 सदस्य है । राज्य सभा का सभापति इस समिति का पदेन समापति द्वोता है ! 
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इस रामिति वे इत्य इस प्रदार है. (एक) सभा के प्रक्रिया तथा कार्ये-राचालन 
के मामली पर विचार करता और (दा) नियमों में श्रावश्यक समझे जाने वाले सशो* 
प्नो प्रथवा परिवद्धेनो की मिफारिण करना । तिथमों मे सशोघन या इढ्वि करने का 
सुझाव सदन के किसी भी सदस्य द्वारा जिसी मत्री या स्वयं सामति द्वारा दिया जा 
सकता है । 
(लोन) जाच समितियाँ 

यतिका समिति ((णा।ाध"७ ०७ । «घ७ण॥ ). संदीय लोकतत्र मे 
लोगो को ससद्‌ वे समक्ष अपनी शिकायते रखने और उनका समाधान खोजने एव 
लोक महत्त्व वे शामलौ पर अपने रचनात्मक सुझाव देने का अ्रस्तनिहित झधिकार 
होता है । यह कीम वे झपने क्षेत्र के ससद्‌ संदस्या क॑ माध्यम से याचिका समिति को 
बाचिकाएँ, पेश करके करते है । भ्रत्यक सदेन बी एक याचिका समिति है 
लोकसभा की इस समि।त में ॥2 सदस्य ह्वात है. भौर राज्य सभा को इस 
संभिति भें ॥0 सदस्य समिति प्रत्यक् एसी याचिका की जाच करती हैं जो 
सदन में पेश किये जाने के बाद उसे सौपी गयी माती जाती है । सांमति वा सह 
क्त्तंध्य है कि धाविकापो में की गयी जिशिप्ट शिकायतों के सबंध में सदन को प्रति- 
बैदन दें भोर उसस पहले ऐसा साक्ष्य जले, जैक्षा ।क बह उचित समझ भोर स्थिति 
को सुधारन के लिय कॉयंबाही की सुकाव दे, जा या तो आस रूप म समीक्षाधीन 
मामले पर लागू होती हा, या जिसके कारण भावष्य मं बसा बातों को प्रुवरावृत्ति 
ने हो, जिनकी शिकायत का गई द्वा । 

समिति विभिन्न ब्यक्तिया तथा संधो से प्राप्त ऋश्मावदता, चांटूठयों प्रौर तारा 
बर विचार करती दें। जा याचिकाओ सबधी लियमा के प्रन्तगत नहा प्रात है आर 
उन्हें तिपटाने के लए निर्देश दती है । 'हें सममात प्राम तागीरका की न्यायाचि्त 
शिकायतों की दूर करने के मामज्ञ म ससदाय समथन अदान करन मे महत्त्वपूर्ण काय 
करती है | पीडित और दमन के शिकार नागांरकी के पलए यह तामांत “प्राम्बुड्स- 
मन या “सार्वजनिक (शकायत सामात के झूप मे काय करती हैं 


(वशेषाधिकार समिति (०्फ्ापाह6० ०४ ए४४॥6०6७) - ससद्‌ के 
प्रत्येक सदत की सामूद्विक रूप से, ओर उसके संदस्या को व्यक्तिगत छूप 
में कुछ विशेषाधिकार प्राप्द हैं, बर्धाव्‌ उन्हें कुछ म्रॉघकार वैंधा उन्मु- 
क्तियाँ मिली दुई हैं, जितके बिता सभा तथा उसके सदस्य उच झत्यों का निर्वेदेत 
नही कर सकते, जा सविधात ने उन्हें सोपे है | जब कभो विशेषाधिकार मग हीते का 
शारोप लगाया जाता है, ता सभा उस विपय पर विचार कर सकती हू परतु सामा- 
न्पतया सभा उस विषय की जाच, छानबीन तथा प्रतिवदने देन के लिये उस विशपा- 
धधिकार समिति को सोप दता हू; अत्येक खंदत मे यह समा गठित को गई हैं । 
सामाम्यतया दोनों सदनो के पीठासीत आंधकारियों द्वारा प्रध्येक बे विशेषाधिकार 
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रखा गया है, (ख) क्‍या पत्र को सभा पटल पर रखने में कोई धनुचित विसम्व हुमा 
है, (ग) यदि ऐसा वित्म्ब हुप्ना है तो कया उक्त विज्वम्ब के कारणों को स्पष्ट करने 
बाला विवरण भी सभा पटल पर रखा गया है तथा क्या वे कारण सम्तोष॑जनक हैं, 
(घ) वया उठ पत्र के हिन्दी तथा अग्रेजी सस्करण सभा पटल पर रखे गये है प्रौर 
(ड) वया हिन्दी सस्करशा सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला 
विवरण सभा पटल पर रखा गया है, तथा क्या वे कारणा मन्तोषजनवा है | इस 
प्रकार, सामान्य रूप से समिति का उद्देश्य प्रशासन के उन क्षेत्रों मे ससदीय नियंत्रण 
लागू करना है जिसमे 975 में इस समिति का गठन होने तब बद्द नहीं था । 

प्रनुसुचित जातियो तथा श्नुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 
((०म्राग्ा€ट छा 6 छल 7९ 0 5लञाव्तपत्व (00525/77705) भारत क्के 
सविधान मे प्रनुमूचित जातियो तथा प्रनुमूचित जनजातियों के लिए कई रक्षोपायों 
का उपबर्ध बिया गया है | इन रक्षोपायों की कार्यास्विति पर निगरानी रणने के 
लिए प्रनुमूचित जातियो तथा श्रनुसू चित जनजातियो के प्रायुक्त के पद की व्यवस्था 
की गई है। प्रायुक्त सम्रिधान के भ्रनुच्छेद 338(2) के प्रधीन राष्ट्रपति को रक्षोवायो 
की कार्याम्विति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन पेश करता है भौर तत्सम्बन्धी सिफारिएें 
करता है । इन सिफरिशो या प्रभावपूर्ण ढग से प्रमुपातन सभव बनाते के लिए सप्तर 
द्वारा प्रनुसूचित जातियो तथा प्रनुमूनित जनजातियों के कत्याण संगधी समिति 
गठित की गई है ॥ इस समिति के 30 सदस्य होते है, लोक सभा के 20 पोर राज्य" 
सभा के 0 जो ससद के दोतो सदनों द्वारा प्रपने-प्रपने सदस्यों में से निर्वाचित किए 
जाते हैं । 

समिति के महत्त्वपूर्ण कृत्य भ्रन्य दातो के साथ-साथ प्रनुसूचित जातियों तेया 
प्रनुवुचित जन जातियो के ग्रायुक्त द्वारा प्रस्तुत किए यए प्रतिवेदनों पर विचार करना 
प्रौर तस्मम्वन्धी प्रतिवेदन पेश करना है कि उन पर सरकार द्वारा क्या उपाय किए 
गए है या करना प्रपेक्षित है। समिति बैन्द्रीय सरकार के विभागों, केल्वीय 
सरकारी उपक्रमो, राष्ट्रीयकृत ब॑ को, भ्रादि में सेवाश्रो में प्रमुसूचित जातियों पा 
प्रमुगुचित जनजातियों के प्रतितिधित्व के बारे में जाँच करती है प्रोर उनके कल्याण 
सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यकरण वी सभीक्षा करती है तथा ससद्‌ में प्रपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करती है । समिति समय-समय पर भ्रनुमूचित जातियो तथा शनुसूचित णन- 
जातियो वे; कल्याण सबधी विशेष छ्वित के मामलो पर भी विचार करती है तथा यह 
भी सुनिश्चित करती है कि इन पिछडे समुदायों के लिये सर्वधानिक रक्षोपायों री 
प्रभावी व्यरूप दिया जाये । 

(चार) सेवाएं उपलब्ध कराने वालो समितियाँ . समद सदस्यों को उपलब्ध 
बी जाने वाली विभिन्‍न प्रकार सी गेयाधरों प्रौर सुविधाप्रो तथा संसद्‌ के दोनो सदनों 
के गदस्यों के कार्यकरशा से प््वन्धित प्रस्य सामलो की जाच करने बाली समितियाँ 
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इस प्रकार है सामान्य प्रयोजन समिठि, शावास समिति, इनन्‍्वालय समिति प्रौर 
सझद्‌ सदस्यों के वेतव नथा भत्तो सम्बन्धी साथ॒ुक्त समिति । 

सामान्य प्रयोनन समिति(ठ5द्याव्त्याँ 090६5 ()०एए7८९) इस 
समिति का गठत सदन के कार्यों से सम्दद ऐसे विधयो पर विचार करते झौर परा- 
मर्श देने के लिए किया जाता है, जो झध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सो जायें । 
संसद के दोनो सदनों क्ी एक-एक सामान्य प्रयोजन समिति होतों है । इसमे संबंधित 
सदन का पीठासोन प्रप्रितारी समिति का पददेव सभाषति होता है । इस समिति से 
प्रध्यक्/सभापति, उपाध्यक्ष/उपसभाषति जेसो री स्थिलि द्वा, सभाषति तालिका के 
सदस्य, उस सदन की समो स्थायों सम्रितियों के सभापति मान्यता प्राप्त दलो।ग्रपो 
के नैतः धौर ऐसे पश्रन्य सदस्य होते हैं, जिसके पीठामोन प्रश्चिकारी द्वारा नाम निर्देशित 
किया जाए । 

श्रावास सप्तिति[[8005599 (0०077॥062).. मैप के प्रत्देक सदन की एक- 
एक श्राद्रास मभिति होती है जो सदस्यों के लिये भक्तानों मे मब्धिन सप्ी प्रश्वों को 
तय करती है भ्ौर दिल्‍ली में सदस्यो व॒ निवासो श्र होस्ठक्षो मे दिये गये स्थान, 
प्रोजन, चिक्ित्ता सहागता तथा भत्य सुविधाओं सबधी कार्य करती है 

प्रधालप समिनि ([.७0 ५४ (0पाफ्रा (८९) यह एक ग्रनोगचारिका समिति 
है जिमसे दोनों सदनों के सदस्थ वतियुक्त है। इस प्रष्यक्ष द्वारा ग्रस्याजय सवधी 
विषयो के बारे मे उन्हे परामगें दने के लिए यसिव किया गया है । इस समित्ति में 
उपाध्यक्ष सहित, जो समिति का पदेत सभापति ढोता है, लोक सभा वे छट्ठ सदस्य 
भ्रौर राज्य समा के तीन सदस्य होते है! इन सदस्यों १ दोनों सदनों के पीढासीन 
प्रधिरा रियो दर सतोनोत किया जात है । यह स्भरिति आच्रेक वर्ष गरित करे जाडी 
है । इस समिति का मुम्य कृत्य ग्रन्यालय प्रौर उपका सहायक मैेचाग्रो, भर्पाव्‌ 
संदर्भ, शोध तथा प्रलेखन मेवाप्रो बे प्रयोग में सदस्यों को सहायता करना है।यह 
मई पुस्तकों तपा ससद्‌ ग्रल्यालय से सवधित झन्प दिल प्रतिदित के विविध विषयों 
गधा ग्रस्थालय के छिए नियम बनाने और इसकी भावी योजराएं बताते प्रादि से 
संबंधित मामलों में भ्रध्यक्ष को परामर्श देती है । 

संसद सइस्यों के बेतत तथा भत्तों सबध्ो सयुक्त समिति (उएताए (007६८ 
गा िल्याडा$ उद्ोजचछ 8 3/934०८७) दस समिति का गठद 954 में 
किया गया धा जिग्र्े कि म्रसद्‌ सदस्यों बेः वेतत ठथा भत्ते भ्रधितियय 954 के 
श्रध्चीन नियम बनाये जा सके । इस गयुक्त समिति से लोक सभा के दस सौर राज्य 
सभा के वाच सदस्य होते हैं, मिनकों दोनो संइनों के पीटालीनत शधिकारी नाम 
निर्देशित करते हैं 

इस समिति के कृत्य हैं केन्द्रीय सर्वर के परामर्श से दोनो सदनों में 
सदस्यों को याद़ा और देंतिक भले, चिकित्सा, श्रावइम, टेलीफोन, डाक, पातो, 
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बिजली, निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी लथा सचिवीय सुविधायें आ्रादि देने के बारे'मे 
नियम बताता । 

निष्कर्ष -ससदीय समितिया विचाराधीन विषय को शास्त वातावरण में 
वारीकी से छात-बीन कर निष्कर्ष निकालती हैं श्रौर म्िफारिशें देती हैँ। सरकार 
द्वारा इनकी सिफारिशों को बडी गभोरतापूर्वक लिया जाता है प्रोर सामान्यतया 
प्रधिकाश प्षिफारिें स्वीकार कर नी जाती है । सम्रितिया शक्ति का सोत है, 
इसमे कोई दो राय नही हो सकती । जो सरकारी विभाग कुशल दक्षता मे कार्य नही 
करते श्रथवा जिनके अधिकारी त्रुटियों के दोषी हैं उन्हें सम्बद्ध विषयों पर साइय 
के दौरान रामिति के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कठोर जिरह के समय प्रत्यन्त 
कठिनाई का सामता करना पड़ता है श्लौर उतको इस बात का ज्ञान भी होता है कि 
समिति को भूठी जानकारी देना समित्ति के विशेषाधिकार का उल्लधन होता है, 
जिसके गभीर परिणाम निकलते है । प्रत समितिया सरकार के प्रवृुशल प्रशासन 
पर प्र कुश लगावर उसे सुस्त बनाने मे सहायक सिद्ध होती है | भारतीय ससद्‌ की 
समितिया यह काम बडी कुणलतापूर्वंक कर रही है । इन समितियों द्वारा निरस्तर 
सतर्क रह कर भ्रौर सरकारी विभागों के कार्यकरण के न्‍्यायोजित एवं रचनात्मक 
मुल्याकन से समितियों ने ससद्‌ के प्रभावी कार्यकरणा में विशिष्ट योगदान किया है 
प्रौर देश मे सतदीय सस्याग्रों को सामान्य रूप में सुदृढ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाई है । 

समितियों के रचनात्मक प्रभाव को देखते हुए यह विधारघारा जोर पकडती 
जा रही है कि प्राधुनिक प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताप्रों को ध्यान मे रफते हुए 
भारतीय ससद्‌ की समिति प्रणाली को भ्रौर सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए | ससद्‌ मे 
दलगत विचारधारा के कारण बहुत सा समय छीटाकशी में व्यर्थ चला जाता है; 
जिससे कोई रचनात्मक कार्य नही हो पाता है । समितियों में सदस्य दलमत भावना 
से ऊपर उठकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करते है बयोकि समितियों में समान 
उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है । श्रत देश में विषयों पर प्राधारित या मंत्रा- 
लयगो/विभागों पर प्राधारित विशेषज्ञ समितिया स्थापित करने की विचारधारा की 
ग्रभीरता से ध्यान देने की श्रावश्यकता है । इससे रारकार के विभिन्न विभागों के 
कार्यकरण की लगातार छानबीन करना बजट प्रस्तावों श्रौर विधायी प्रस्तावों की 
उनके श्रपने-प्रपने विषय क्षेत्रो मे जाच करना सम्भव होगा श्रौर समितियां संध्द्‌ 
की पूरक सिद्ध होगी । ऐसी समितियों की स्थापना से ससद्‌ के पास ऐसे प्षाघन 
उपलब्ध ट्रो जायेंगे, शिनसे कि वह सरकार के क्रियाकलापों वी निरम्तर छानबीन 
कर सकेगी श्रौर साथ ही कार्यंपालिका से प्राप्त होने बाले सभी प्रस्तावों की उतके 
विषय-क्षत्रों मे ही जा3 कर सकेगी । इस संदर्भ में हाल ही तीन विपयगत समिति 
बनाकर जो पहल की गई है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है । 


सयदीय समितिया/64 


भारत की भसदीय रामिति ग्रशाली को सुदृढ़ बताते समय इस ब)त का ध्यान 
रतने की मावश्यकता है कि शक्ति प्राप्त होने से तिरकुण न बनें बल्कि गस्मौर बने । 
इनझी भूमिका ससद्‌ श्री पूरक ओर राहायक की होनो चाहिए न कि दे तो एक 
जिद्यानसण्डस शयप्त कार्यवालिका के मुकावते मे शक्ति के श्रलग कैन्द्र बनें । वे तो 
एक भित्रतापुर्"ो समालोचक प्रथवा प्रातरिक प्रबंध लेशा परीक्षाक बी तरह होनी 
चाहिए | प्रतः रासिति व्यवस्था मे घुधार इस उद्देश्य से किए जाने चाहिएँ किये 
उपरो शोषे जाने दाले काय को प्रभावी ढंख से कट सके ६ 
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65 (0) 
9 नियम 209, 3)। और 32 ण भौर निर्देश 99 (॥) 
0 निथंग 30 भ्रौर निर्देश 98 
कं मर्भिति पहली बार माटयु-ब्रेस्गफोर्ड रिक्त के श्रघोत वर्ष 292! मे 


स्थापित की गई थी । 954-55 से पूर्व इसके १5 सदस्य ये जो सोक 
मभा से द्वी लिए गये थे । 


42 लियम 3903 

!3. नियम 208 (3) 

पी नियम 32!2 के को चौथी मतुसुद्दी घौर निगश्रम 332 के का परनन्‍्तुक 
(एक्-ती न) 

8$ स्वायस्शारी ग्रौर याविधिक निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन, धपय समप्त 


पर भिपृक्त होने वाली समितियों तथा श्रायोगो के पअतिवेदन राष्ट्रपति 
द्वारा प्रह्यापित प्रध्यादेश, साविधिक नियम झोर प्रादेश छुछ श्रेरिययों 
के पत्र है, जो सप्ता पटल पर रले जाते है । (0707 


॥2 
संसदीय विशेषाधिकार 


विशेषाधिकार (॥0]065) का सीधा-सादा शाहिदक पर्य॑ /हुट का प्सा- 
धारण भ्रधिकार” है । इस शब्द का कानूनी अर्थ यह है कि “थह किसी इत्तेंण, 
वोभ या दायित्व से छूट है जो वाढ़ी सब के लिये हो" । यह “विशेष” इसविये है 
कि यह प्रध्िकार या दूट शेष लोगो को प्राप्त नही है। सप्तदीय विशेषाधियार 
(एबशाग्राधा09 ६0॥०१65) सप्तद्‌ के विशेषाधिकार नही है वयोडि धत्तद हो 
राष्ट्रपति भौर दोनों सदगों से बनती है जब कि संरदीय विशेषाधिकार केवल 
दोनों सदनों को, उनकी समितियों क्रो भौर उनके सदस्यों को प्राप्त है । 


ससदीय भाषा में, “विशेषाधिकार” शब्द से श्रमिप्रेत है ऐमे कतिपय 
प्रधिकार तथा उम्मुक्तिश जो सगद के प्रत्येक सदन तथा उसकी समितियों को साय 
हिक रूप से प्रौर प्रत्येक सदन के सदस्यों को ब्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं प्रौर जिनरे 
बिता वह प्रपने कृष्यों का निवंहन दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर 
सकते । संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य ससद को स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा 
गरिमा की रक्षा करना है। ये गदस्पों को व्यक्तिगत रूप पे प्राप्त है क्यो कि सतदद्‌ 
प्रषने सदस्यों की मेवाश्ो के वाधारदित प्रयोग के विना प्रपने क्ृत्यों का विवेहैन 
नहीं कर सवती पौर प्रत्येक सदन को प्रपने सदस्यों के सरक्षण तथा प्राधिकार एव 
गरिमा की रक्षा के घिये ये सामूहिक झुप पे प्राप्त हैं । परन्तु ये सदस्यों को व्यक्ति 
गत हूप से केवल उभी मौमा तक उपलब्ध हैं जहा तक कि सदन को किसी प्रवरोध 
था बाधा के बिना प्रपने कृत्यों का स्वतश्रतापूर्वक नि्वेहत करते के लिये प्रावायक 
हैं। वे सदस्यों को समाज के प्रत्ति दायितवो से, जो प्रन्य नागरिकों पर लागू होते 
- है, मुक्त नहीं करते | समद्‌ के विशेषाधिकार कानूनों के लागू होने के मामले में 
पसद सदस्यों को साधारण नागरिकों से किसी भी प्रकार मिप्न स्थिति मे नहीं रणते, 
अब तक ऊ़ि स्वय मत्रद्‌ के हित में ऐसा करने के लिये ठोस तथा पर्याप्त 
कारण न हो । 





संसदोय विशेषाधिकार/!63 


भाषारभूत सिद्धान्त यह है कि समी तागरिक, जिनमे ससद्‌ सदस्य भी प्राते 
हैं, कामूत की दृष्टि मे बशबर हैं। कानूत के लागू होने के दिषय में कोई सझ्तद्र 
संदह्य, जद तक कि संविधान या कानून मे स्पष्ट रूप मे इसकी व्यवस्था न की गई 
हो, सामान्य नागरिक की शपेक्षा प्रधिक विशेषाधिकारों की माव नहीं कर सकता । 
अंत किसी सदस्य को किसी प्रकार की आक्रामक अथवा परेशान किये जाने की 
कार्यवाही के विहड विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होता है जद कि सस्दू सदस्य के 
रूप में श्रपत कत्तश्यो वा निवृंहन कटते समय उत्तके लिये कोई धाधा उपस्थित की 
जाये या किसी प्रकार उसको परेशान किया जाए । इसी प्रकार ग्रदि किसी ससद्‌ 
सदस्य के किये गये अपमान या उस पर लगाये गये प्राक्षेपष का सदन के संदस्प के 
रूप में उप्ते प्रानरण था बरिक्र गे झव7 नही है ग्रोर वह सदन के कार्य के वास्त- 
विक निष्यादन मेउत्पन्न मामलो पर धाधारित तही है तो ससद्‌ के विशेषाधिकार 
का सापला नही बनता । सदस्थो को देश की साधारण विधियों के भ्रवतेंद से छूठ 
वहीं होती । एक विशि-टे मॉमले में यह निर्णय दिया गया कि किसी सदस्य को 
सभी सागरिकों पर माने रूप से लागू होने वालो विधि द्वारा प्राधिकृत रूप से डाक 
को सेंसर करते झौर टेलीफोन पर होने वाली बातो को बीच मे सुनने के बारे में 
कोई विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है ! जक कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकरार, 
इदक्तिगत रूप से सदस्यों या सामूहिक रूप से सभी वे किसी विशेषाधिकार, प्रधि- 
कारया उन्पसुक्ति की भ्रदहदेसता करता है या उस्त पर कुठाराधात करता है ढो उत्त 
भ्रपराष्र को विशेषाधिकार भद की सज्ञा दी जातो है । 
सर्वेधानिक उपकाध (0०9590कत्नों 095]975) 

रासद के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों को शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा 
उत्मु क्तियय भारत के विधान के ह_नुच्छेद )05 में उल्मखित हैं। इस भनुष्छेद मे 
प्रमुख उपबर्ध यह किया गया है कि समद में रादस्यों को वाकू स्वातत्य प्रपप्त है, संसद 
मेरा उसकी किसी सिति से सदस्य द्वारा कही पई किसी बाद प्रथवा दिये गये 
किसी भत के मारे मे किसी ससदु-त्देस्थ के विरुद्ध किसी स्थायालय मे कोई कार्य- 
बाही नहीं चलाई जय सकती । राज्यो के विधान मण्डलो प्रौर उतके सदस्पो के बारे 
में ऐसा उपबन्ध भनुच्छेद 94 में किया गया है। यनमे से कुछ विशेषाधिकार 
कविक्य सविधियों मे भौर लोक यभा के प्रक्रिया तथा का ये सघालन सम्बन्धी नियमों 
में उत्नलित हैँ झोर बुछध प्रन्य देश मे विकसित श्रधाश्ो पर झौर पूर्वोधारणाप्रो १ 
प्राधारित हैं ! 

राविधात वे प्रनुच्छेद 05 में यह उपबन्ध है 

(।) इस संविधान के उपकस्धों के और समद्‌ की प्रक्रिया का विनिययतर 

आरते वाले लियमों और स्थायी प्रादेशों के श्रधीन रहते हुए, समद्‌ मे 
वाजू-स्थातत्य होगा + 


64/संसदीय प्रक्रिया 


(2) संसद या उसकी किसी समिति में ससद्‌ के किसी सदस्य द्वारा बही 
गई किसी बात पर दिये गये किसो मत के संबंध में उसके विरुद्ध 
किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी भौर किसी ब्यक्ति 
के विरुद्ध ससद्‌ के[किसी स 'म के प्राधिकार द्वारा या उसके प्रधीन 
किसी प्रतिवेदद पत्र, मतो या कार्यवाहियो के प्रकाशन के सम्बन्ध में 
इस प्रकार की कोई कार्यदाही नहीं की जाएगी । 

(3) भ्रन्य बातो में ससद्‌ के प्रत्येक मदन की भर प्रत्येक सदन के सदस्यों 
प्रौर समितियों की शक्तिया, विशेषाधिकार धौर उम्मुक्तिया ऐसो 
होगी जो ससद समय-समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे पौर जब 
तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वही 
होगी जो सविधान (चदालौसवा सपशोधन) झधितियम, 978 की 
धारा 5 के प्रदत्त होने से दीक पहले उस सदन की प्रौर उत्तके 
सदस्यों प्रौर समितियों की थी । 

(4) जिन थ्यक्तियों को इस सावधान के भाधार पर सस॒द्‌ के किसी सदन 
या उसको किस्ती समिति में बोलने का धौर उसकी कार्यवाहियों मे 
प्रव्यधा भाग लेने का प्रधिकार है, उनके सवध में खड (), खड (2) 
भौर खड (3) के उपबन्ध उसी प्रकार ल गू होग जिप्त प्रकार व मसद्‌ 
के सदस्यों के सबंध में लाग्‌ होते है । 

प्रनुच्छेद 05 (3) भ्रयवा 94 (3) मे रपप्ट रूप मे यह उपबंधित किया 

गया था कि जब तक भारतीय समद्‌ द्वारा भ्रन्य शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मु> 
क्तिया विधि द्वारा परिभाषित नही की जाती तब तक "ब्रिटिश हाउस भाफ कामन्स 
की शक्तिया, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तिया भारत की ससद्‌ भौर विधान मंडलों 
प्ौर उनके सदस्यों के लिये उपलब्ध रहेगी । इससे प्रभिप्रेत है कि यदि संसद्‌ किसी 
समय किसी विशिष्ट विशेषाधिकार के सबंध मे कोई उपबन्ध प्रधिनियमित करती 
है तो प्रिटेन के पूर्वाधारण उस भोषा तक भारतीय समद्‌ पर लागू नही होगे। 
परन्तु 4978 में खण्ड (3) मे सशोधन करके यह उपबन्ध किया गया कि सविधाने 
में उल्लखित विशेषाधिकारो के अलावा विज्येपाधिकारों के संबध मे, समद्‌ के प्रत्येक 
सदन की, उसके सदस्पों की झौर समितियों वी शक्तिया विशेधाधिकार भौर उन्मु- 
क्तिया वही होगी जो संविधान (घवालीमसंगां संशोधन) भ्रधिनियम, 978 बी घारा 
5 के प्रदत्त होने (20,6.979 मे ) ठीक पहले उम्त सदन को प्रौर उस्तके सदस्यों 
प्रौर समितियों की थी । इस संशोधन द्वारा दस्तुत ब्रिटिश हाउस भाफ कामन्स के 
सभी निर्देशों का लोप करके केवल शाब्दिक परिवर्तन किये गये हैं पर सार यही 
रहता है। कहना न होगा कि सविधान में उल्तित शक्तियों पौर विशेषाधिकारों 
के भलावा प्रत्येक सदन को, उसके सदस्यों प्रौर समितियों को व्यवहार में वही 
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शक्तिया भोर विशेषाप्रिकार प्राप्त है, जो 2०७ जनवरी, ॥950 के बिडेन के हाउस 
आफ कामन्ज उसके सदस्यों दपा सम्तितियों को द्राप्त थे । 
सविधान समाघन) विधेयक पर बोलते हुए, मवुच्छेद 205 (3) में समोधन 
करने का प्रयोजन बताते हुये ताकालीन विधि मत्री हे कट्ठा था "कि सूल उपबन्ध, 
जिसका कि कोई विकल्‍प नहीं या, मे ब्रिटिश हाउस घाऊ वामसज का उल्लेख किया 
गया या । पद भारत सा स्वामिसाती दंश झपते प्रावन सर्वधानिक दस्तावेज में 
किसी विदेशी सस्या का उल्लेख नहीं करना चाहसा ४” इसक्षिये इस खण्ड के 
द्वारा यहू शाब्दिक प्रसिर्तत क्या जा रहा है ताकि एक विदेशों सस्यथा का 
उल्लेख ने रहे ४ 
मुल्य विशेषाधिकार 

समदू, चसके सदस्यों तया सम्रितियों के हुछ 'उनेषाशिका रो का स्पष्ट उत्लेख 
सक्धिात, दुध कातूदों शोर सदन हे प्रक्रिया सकधी तिययों में क्षिया गया है, छुछ 
दस देश में विरेसित परिया्ियों पर प्राधारित है । इनक ग्राघार पर समदीय बिशे- 
दाधिकार्रों सम्बन्धी सूचिया हँयार को जा उकती हैं परन्तु ऐसी कोई बलूची व्यापक 
नहीं हो सकती | कुद महत््वपू्त विशेषाधिकार ये हैं -+ 

(एक) सतद्‌ में ठाक़ स्वचज्ता (सावद्प्स का भनु 05 () ) 

(दो) सम्रद्‌ म्रे या उसकी किसी समिलि में किमी सदस्य द्वारा कही हुई 
किमी बात या दिये गये मठ के ध्यघार पर किसी पी न्यायालय को 
कार्यवाही मे उत्मुत्ति (सविश्वात का इझनुच्छेद 405 (2) ) 

(लीन) किसी ब्यक्ति द्वारा ससद्‌ के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके 
अधोन कमी प्रतिवेदभ, पेत्र, सता या कयंदाहियी के प्रकाशन के सबंध 
मे उसके विस्द्ध क्सो न्यायालय में कार्यवाही लिये जाने से उ्मुक्ति 
(सविधान का प्रनुच्छेद 0४९२) ) 

(चार) न्यायालयों द्वारा सूद की वायंदाहियों की जाच करने का नियेध 
(संविधान का भनुच्छेद ]2] ) 

(पाच) सदत के सत्र के दौरान तया उसके झारम्भ होने के 40 दिल पहने 
और उसके रमाष्त हाने के चातोस दिन बाद तक दीवानी सामर्चीं में 
सदस्यों की सिट्क्‍्तारी से उन्सुक्ति (इस्ड श्रक्रिया सद्दिता को 
घोरा 435 के) 

(छूड्ट) मदम्पों का ज्यूरी की सदब्बता के दादित्व मे छूट (दण्ड प्रक्षिया 
सहिता को धारा 320 (क )१ 

(साल) किसी सदस्य की बिरप््तारी, नजसबरदी, दोष सिद्धि, कारावास तया 
रिहाई के सवध में तुरत्त सूचना प्राप्त करने का सदन का भ्धिकार 
(लोक समा प्रक्रिया तथा कार्य सघासन नियम, सातवा सस्करण 
नियम 229 ग्रोर २३० ) 
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(ग्राठो अध्यक्ष की प्रनुज्ञा प्राप्त किये विना सदन के परिसर में ग्रिपतारों 


(नो) 


(दस ) 


प्रौर किसी कानूनी प्ादेशिका की तामील पर रोक ( लोक सभा 
प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियम सातवा सस्करणा, नियम 232 
झ्लौर 233 ) 

सदन की किसी गोपनीय बेठक को कार्यवाहिया या फंसले प्रकट करने 
पर रोक (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन तियम, 
सातवा सस्करणा, नियम 252) 

सदन के सदस्य या भ्रधिकारी सदन को प्रनुमति वेः बना सदन को 
कार्यवाहियों के सबंध में किसी न्‍्यायालय में साक्य नहीं देंगे या दस्ता- 
वेज पेश नही करेंगे (दूसरी लोक सभा द्वारा 3 सितम्बर, 937 
को स्वीकृत किया गया ), 





(ग्यारह) सदन के सदस्य या प्रधिकारी सदन की प्रनुमति के बिना दूसरे सदन 


के या उसकी किसी समिति के समक्ष या राज्य विधाम मण्डलों के 
किसी सदन के या किसी समिति के समक्ष साक्षियों के रूप में उप- 
स्थित नहीं होगे झोर उन्हें सम्बन्धित सदनों की सम्मत्ति के बिना ऐसा 
करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता | (दूसरी लोक सभा को 
विभेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन जो लोक सभा द्वारा !7 
सितम्बर, 958 को स्वीकृत किया गया ), 


(बारह) सभी ससदीय समितियों को उनके द्वारा की जाने वाली किसी जाच 


के प्रयोजन के लिये सगत व्यक्तियों को ग्राहत करने, पत्रों एवं प्भि* 
लेखों को मागने की शक्ति प्राप्त है । किसी ससदीय समिति द्वारा 
किसी साक्षी को बुलाया जा सकता है भौर उसे समिति के प्रयोग के 
लिये भ्रपेक्षित दस्तावेज पेश करने के लिये कहा जा सकता है ( लोक 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालेन नियम, सातवा सस्करण, नियम 
269 झ्लोर 270 ), 


(तरह) किसी ससदीय समिति के समक्ष किसी साक्षी दी जाच के समय 


समिति उसे शपथ दिला सकतो है या प्रतिन्ञान करा सकती है (लोक 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम सातवा स्स्करण 
नियम 272 », 


(चोदह) किसी ससदीय समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य झोर उसका श्रति- 


बेदन एवं कार्यवाहियां किसी के द्वारा तब तक प्रकट या प्रकाशित 
नहीं जा सकती तब तक कि उन्हें सभा पटल पर नहीं रस दिया 
जाता ( लोक सभा के श्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, सातवा 
संस्करण, नियम 275 ), 


ससदोय विशेषांधिबर२,७7 


उपरोक्त विशेषाएधिकाश प्रोर उन्मुक्तियो के अतिरिक्त प्रत्येक सदन को कुल 
शक्तिया प्राप्त हैं जो उसझे विशेधाधिकरारों प्रौर उम्मुक्तियों के मरक्षण के लिए 
आवश्यक है । वे बक्तियाँ तिम्नतिसित हैं :-- 

(एक) व्यक्तियों शो चाहे वे सदन के रादस्य हो या नही, सदत के विशेषा- 
घिकार भझगे करने या अवयान के लिये दोषी किद्ध करते की 
शक्ति, 

(दो) साक्षिय्रों गो उपस्थित होने के लिये बाध्य करमे झौर पत्र एव 
दम्तावेन मागने की शक्ति, 

(तीन). पपनी प्रक्रिया और अपने वार्य सचालन को स्वय विनियमित 
करते की शक्ति (स्िधान का प्रनुन्छेद (8), 

(चार) प्रपने बाद-विवाद और कार्यवाही बृत्तान्त के प्रकाशन पर रोक 
सगाने की शक्ति (ल/क सभा के प्रत्रिया तथर कार्य सचालन नियम, 
शरातवां सस्करण, लियम 249), 

धपाच) बाहर के व्यक्तियों बी सदन में उपस्थिति एर रोक लग़ामे की 
शक्ति (लोक सम्रा के धरक्तिया तथा कार्य तचालन तिथम, सातवा 
सस्कररए, नियम 248) 

संविधान के घनुच्छेद 05 मे ससद मे बाक्‌ स्वतत्रता का विशेषाधिकार 

प्रौर सदस्थों को संसद या उसकी किसी रामिति में "उनके द्वास कही गयी 
किसी बात या किये गये काम के सबंध में किसी न्यायालय की कान 
वाह्ी” से उम्मुक्ति का उपबन्ध विशिष्ट रप से किया गया है । स्विध्ान 
के भ्रनुब्छेद 9 मे सभी नागरियों को भी बाक-स्गातत्य शोर प्रभिव्यक्ति- 
खातत्य का प्रधिवार प्राप्त है । क्व्यु जद्दा प्रवृच्चेश 205 घोर 494 
में साखदों शोर विधात मण्डनों के मदत्यों! के बोलने की स्वतंत्रता पद 
विशेष बल दिया गया है वहा प्रमृच्येद )9 के झधीत बाकू-स्वातत्य का 
प्रधिकार  पुक्तियुक्तः निर्वन्धनों के प्रध्यधीन है । उदाहर्खाप॑ भ्रपमान 
सवधी विधि के प्रध्यपीन यदि कोई माधारण ब्यक्ति कोई झ्रपभानजवक 
बात कहता है तो उत्तके विरुद्ध कार्ययाही की जा सकती है परन्दु गदि 
कोई ससद्‌ सदस्य सदन से या उसकी समितियों में बोलता है तो उसम्रके 
विष्द इस भ्राधार पर कार्यवाही नहीं की जा झकती कि उसका भाषण 
अपमातजनक या मानद्वान्िकारक था 

सासद अपने तिर्वाचन छेश्र के लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

उनको ससद से उन लोगा की शिकायतें पेश करनी होती हैं, लोक महत्त्व 
के भामले उठाने होते है बठ उनकी चाकू-छवतत्रता पर कोई निरबन्धन नहीं 
लगावा जा सकता । मात्र इसके कि उन्हे सदन के या सम्बन्धित शमितिय 
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के जिसके कि वे सदस्य होते हैं, स्‍भान्तरिक अनुशासन में रहना होता है । 
वे किसी बाहरी अधिकारी के प्रति जबाबदेह नद्टीं होते है। कोई सदस्य 
सस्द्‌ में भ्रपनी किसी बात या भाषण के सम्बन्ध में सभा के पनुशामनके 
ही ग्रधीन है और उनके सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई दोशरीश 
फौजदारी कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती । समद्‌ या उम्री 
समिति में कही गयी किसी बात या दिये गये किद्वी मत के सम्बन्ध में सम्पूर् 
विशेषाधिकार दिया ग्रया है जिससे कि सदस्य झपनो बात कहते हुए र॑ 
नहीं श्लौर अ्रवाध रूप से अपने विचार प्रकट करें । इस प्रकार सदस्य को 
न्यायालयों की कायंवाही से पूरा सरक्षरा प्रदान किया गया है। उसे 
विरुद्ध किमी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्यों हि 
सदन में दिये गये भाषण विश्लेपाधिकार के अन्तर्मत प्राते हैं भौर पनुच्चेः 
]22 में ससद्‌ की कार्यवाहियों की न्यायालयों द्वारा किसी जाच की विशेष 
रूप से मनाही है | सदन में जो भी बात कहीं जाय या काम ऊ#िंया 
जाए उसके सम्बन्ध में सदन में कार्यवाही हो सकती है । भतः 05 के 
पन्तर्गत सदस्यों को जो वाकू-स्वतत्रता दी गयी है वह स्विधान के केवल 
उन्ही उपबन्धों के भ्धीन है जो ससद्‌ की श्रक्रिया को विनियमित करते 
है । इसके श्रतिरिक्त उस पर सभा के नियम तथा स्थायी भादेश लागू 
होते हैँ । लेकिन इस पर ऐसा कोई प्रतिवन्ध नहीं लग सकता जो कि 
अनुच्छेद 9(2) के अन्तगत कानून द्वारा किसी साधारण नागरिक की वादू-स्वतत्रता 
पर लगाया गया हो + सदस्यों द्वारा प्रपतन सप्तदीय करत्तंब्ये का तिवेहत 
करत हुये कही गई किसी बात या किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में 
ससद्‌ क॑ बाहर कोई जाच सदस्यों के प्रधिकारों में गम्भोर हस्तक्षर होगा। 

परन्तु सदस्यों को प्राप्त बा स्वातत््य का झधिकार प्रवाध प्रधिकार 
नही है ॥ वह सविधान के उपबन्धों के प्रध्यधीन दै । संसद में चर्चा पर 
भी निर्वन्धन लगे हैँ । उदाहरणाय अनुच्छेद 2] में उपबन्धित है कि 
उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, भपने 
कत्तव्यो के निर्वहन में किये गये प्राचरणा के विषय में ससद्‌ में कोई चर्चा 
उपबन्धित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को 
राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, भनन्‍्यथा नहीं । इती प्रकार 
लोक सभा के प्रक्रिवा सम्बन्धी तथा कार्य सचालन नियमों के नियम 352 भौर 
353 में अन्य बातों के साथ-साथ कित्ती सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मोनः 
हानिकारक या प्रपराधारोएक स्वरूप का पारोप लगाने वर रोक लगाई गई है। 
जब कोई सदस्य किसी प्रतिवन्ध का उल्लंघन करता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य के 
झाचरण की भोर सभा का घ्यात दिलाने के दाद उस सदस्य को भ्रपना भाषण बन्द 
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करने का निर्देश कर सकता है या प्रादेश दे छकता है कि सदस्य द्वारा प्रयोग मे लाये 
गये मानहानिवारक, प्रशिष्ट, प्रममदीय या प्रभद्र शब्द वापस लिये जायें या, उन्हे सदव 
के कार्यवाही इचारत से विदात दिशा जाए । उक्त आदेश का घोर उल्लघन किये 
जाने पर प्रय्यत्ष सदस्य को बाहर चले जाने का निर्देश भी दे सकता है भौर/अथवा 
धदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित करने की कार्यदाहो झारम्भ कर सकता है । 

सदस्यों को प्रचना सप्दीय कार्य करन से किसी प्रकार की बाधा छालकर 
रोका नहीं जा सकता । उसे जिस सदत वा बह सदस्य है उसके सत्र के दौरान 
या उसके प्रारम्भ से चातस दिन पहल या समाप्त द्वोजे के चालीस दित बाद, किसी 
फौअदारी प्रपर(ध के श्रारोप या निवारझ निरोध प्रधिनियम के भ्न्तर्गत गिरफ्तारी 
के भतिरिक्त, भन्प किसी प्रकार गिरफ्तार किया या करवाया जाता है तो यहे सपा 
का विश्षेपाधिकार भग तप प्रवमान होगा ) इसो अकार यदि कोई सदस्य ससद या 
उसकी किसी स्तिवि का कोई काय करने के लिए नयी दिल्ली भा रहा हो तो मगो 
इल्‍्ली से बाहर (किसी स्थान पर उसे परेशान किया जादा या काई बाधा उपस्थित 
किमा जाना भी विशेषाधिकार को भ्रण करता होगा । सदस्पों को क्राप्त 
इस विशेषाधिकार का उद्देश्य यह हैँ कि संदस्य बिना किसी रोक दोक के 
ससद्‌ की कामेबाहियों मे नियमित रूप से भाग ले सके 3 

यद्यपि गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का विशेषाधिकार फोजदारी भाराप या 
तिवारक निणरोध प्रद्विनिग्रमम के प्रन्तगंत गिरफ्तार पर लागू नहीं होता, 
तथापि, निश्मों में यहू उपबन्ध स्पष्ट रूप से किया गया हैं |क जब |क्ती 
सदस्य का किसी फोजदारी झारोप पर या फोजदारी अपराध के प्राधार 
पर गिरफ्तार किया जाता हैं था कसा न्यायालय द्वारा उस कारावास बड़ 
दिया जाता है या कामंकारो प्रादश के भ्रन्तगंत उस नजरबन्द किया जाता 
है ता सम्बद्ध प्रॉधकारों का इस दात की सूचना प्रध्यक्ष को तुरन्त देना 
द्वाती हूं । यांद सम्बद आँयकारा स्दव के उंकेसों सदस्य की गिरफ़्तारो, 
लजुरबदी पा कारावास की सूचना नहीं दता ता यद््‌ सदव का विशपारधिकार 
क्षय हीगा $ याद काई सदस्य देश के कसा दूरस्य हृथात १९ गिरफ्तार हो, 
उसकी सूचना तार अज कर पह्रवश्य दी जाता चाहिए प्लौर बाद में पत्र 
भेज कर उमकी पुष्टि करती चाहिए ॥ 

उसदू के परिस्तर म बन्दीकरण झोर वंध श्लादशों के तिबहृन के बारे 
में उपबधित हूँ कि गश्नद्‌ क॑ पारसरों के भीतर अध्यक्ष/सभापति की श्राज्ञा प्राप्त 
किये बिना किस्लो सदस्य को बन्‍न्दी गहीं बदाया जा सक्तवाग्ोर मे ही 
अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना दीवाती या भप्यधिक कोई कहलूबी 
शदिधिका कोई “समत” दिय जा सकते है $ इसी प्रकार सदन या उसकी 
किछी स्रम्तात के सामने पश हांत के लिए बुलाएं गए किस्ता साक्षी को बन्दी 
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बनाना भी सभा का श्रवमान है । प्रत. ससद के परिसरों के भीतर अध्यक्ष/ 
सभापति को धनुमति के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता क्योंकि ससद के परिसरों में केक्‍ल ससद के प्रत्येक सदन के था 
प्रध्यक्षसभाषति के श्रादेश लागू होते है | ससद्‌ के परिमरों में घारा 
]44 भी लागू नहीं की जा सकती। वहा प्रध्यक्ष/सभापति के प्रादेशों का 
ही प्रनुपालन होता है 

सासदों को “ज्यूरी” का सदस्य बनने के दायित्व से छट का विशेधाधिवार 
प्राप्त है । इम विशेषाधिकार का उद्देश्य भी यह सुनिश्चित करना है कि 
सासदों को श्रपने कर्तव्यों मे निर्वहन में कसी प्रकार की बाधा का सामता ने करना 
पड़े । दूसरे शब्दों में सदन में सदस्य के वर्नंव्य न्‍्यायातयों तथा भन्‍्य रथादों मे 
उपस्थिति के दायित्व से कही भधिक महत्वपूर्णों है । 

सदन के किसी श्रधिकारी या सदन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति श्रधवा सदन 
के प्रादेशं। का पालन करने वाले किसी व्यक्ति वे काम में बाधा डालना सभा का 
प्रवमान है । उनको सदन वी अनुमति ने बिना किसी सदन की कायंवाही के सवध 
में साध्य देने या कोई दस्तावेज पेज करने के लिए बाब्य नही किया का सकता । 
इसी प्रकार द्विसी सदस्य को, उस सदन की प्रनुमति के बिना जिसका वह सदस्य हो, 
दूसरे सदन के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने बे? लिए वाध्य नहीं किया जा 
सकता । 

यदि सदन या उसकी किसी समिति के प्रादेशों का पालन करने में 
लगे हुए सदन के कसी अधिकारी को बाधा पहुचाई जानी है या उसके द्वारा भपने 
कर्तव्य के पालन के दौरात किए गाए किसी काम के लिए उसे तग किया जाता है 
तो यह सभा का विशेषाधिकार भग तथा श्रवमान है । सभा या उसकी समिति के 
सामने पेश होने के लिए बुलाएं गए साक्षी को गिरफ्तार करना सभा का प्रवमान 
है । उसी प्रवार सदन या उसको समिति के सामने उपस्थिति के समय किसी साक्षी 
को बाघा पहुचाना या सादगी वे रूप में उसके पेण होने तथा साध्ष्य के श्राघार परे 
बाद में उसको तंग करना सदन का अ्रदमान है । 

दूसरी प्लोर सदन था उसको किसी समिति के सामने किसी प्रकार वा 
कदाचार चाह दाप ससद्‌ के सदस्य का हो या साधारख्ाय नागरिक, जो दर्शक दीर्घा मे 
जाने दिये गये हो या साक्षी के रूप मे समिति को वेठक में आए हो-सदन का 
भवमान भाना जाता है। ऐसे कदाचार को सदन के सामने श्रव्यवस्थावर्ो, 
मानहानिकारक, प्रनादर॒वृगं, या घृणा दशने वाला व्यवहार माना जाता है । 
सदन या उसको समितियों के सामने खामान्य नागरिकों और साक्षियों दारा 
कदाचार के रझुछ विशेष इृष्टान्च जिनसे विशेधायिकार भग होता है प्ौर सदन और 
समित्ति वी झव्मानना होती है, ये हैं -- 
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(एक) सदत था उसकी समितियों की कार्यवाही में वाया था गडबड़ 
डालता, 
(दी). किसी समिति की बैठक के सामते किसी साक्षी डारा झपय लेदे मा 
अ्रतिज्ञान करने से इन्कार, 
(तीन) विसी हाक्षी द्वारा डिसी समिति के प्रस्‍्तों का उत्तर देने से इन्कार/ 
या दस्तावेज, जो उमके पान द्वोी, पेय करने से इन्तार, 
(चार) दिसी समिति के मामले टाटमडाल करता वा झूठा साध्य देता या 
जानवूछ कर सच्चाई छिपाना, थी बारबार ममिति को गुमराह 
बरनां, भोर 
(पांच) समिति के साय फीलवाड अरता, उमर प्रस्तो के अपमादजतक 
इउन्तर देता, या नत मे घुत होकर समिति के सामने भाता । 
ससद्‌ की मंमितियों हे भाईगों की झवता को संदत का भवमात समा 
जाता है । सुमिर्तिया औ उसी सम्मान की प्रव्रिकारी हैं जिसका कि सदत । गदि 
कोई व्यक्ति शिसी संसदीय समिति के कैमरों, पर भाचर गा पर पआ्रश्षप करता है तो 
से विशेषाधिकार भय करना और सदत की प्वमानता करता माता जाता है । 

हिरासत में इसे गये सिसी सदस्य दारा अ्रध्यक्ष, महासचिव सा किसी संस" 
दोय समिति के सपावर्ति के नाप लिखे पत्र रोकना विक्रेपायिक्रार संग है । उमरको 
िघात मण्डल के साथ पत्र ब्यवहयार करने प्रम्यक्ष तथा विशवाधिकार समिति के 
सप्मावति को अभ्यावेदन देंने का अधिकार प्राप्त है तथा किसी वार्उकारी प्राधिकारी 
को यह प्रश्चिकार नही है कि वह कम पत्रो को रोक सके ! 

जिसी समदीय समिति बी कार्यवाहो, सॉकिय था दस्तावेजों के सभा में वेग 

किए जाने से पहले उसकी कार्यवाही मा उसके सामने दिए गए साध्य या उम्रके 
सामने रखे गये दस्तावेजों के किसी ग्रे की फ्रकीशन नहीं क्रिया जा सकता है, पद्दि 
हुसा किया जाता है तो वह सदन का विझधाधिकार भग या अवमानना करना है । 
उसी प्रकार कि सी संसदीय समिति के प्रतिवेदन के संदत मे पेश त्िये जाने से पढ़ते 
प्रार्प प्रतिविदत या स्वीदृत प्रतिविदत की द्रकागत सेव का विकेयाधिकार मंग 





माना जाता है । 

लिशेवाधितार भाग इछाव्ककी एपएश६९९) मर सदस्यों अवबा समध्टि 
के रूप में सदत के प्रश्िकारों, वविक्रेषाधिकारों यो उन्मुक्तियों को प्रवहेलता कदता 
अझयदा किमी ब्यक्ति या आाशधिवारी द्वारा उनकी झ्ाडोंचता वें ते या उसके प्रति 
झपस्मान प्रदर्शित ऋस्ने से विकेषाधिकार भंग हो सकता है । सदत द्वारा पूरी तरह 
में जाच किए झाते के पश्चाद लिजेयाधिकार भगे किए जाते के मामले में बसे हों 
दा्ड दिया या मकता है जेसे क्र्न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा श्रथवा प्राध्िकार की 
बर देते दें ) विशिप्ड िशबाधिकारों के जग किये जानें के 


अदमानता िए जाने के 
सभा के ध्राधिकार था गएिमा के विस्ड आपराधिक कार्य- 


मामलो के अतिरिक्त, 


72/ममदोय प्रक्रिया 

वाहिया यया उसके विधिसम्मत आादशों को ग्रवद्धा या उसके सदस्यों प्यदा प्रद्ि- 
कारियों रे बारे मे भ्रममादजनक चेद् ग्रादि का प्रकाशन करना भी समा झें घ३- 
मान के रूप में दम्डनीय है + 








सदन की झ्रवमानता खदन के अ्रवमान की सामास्यत इस प्रकार परिश्यश 
दी जा सकती है कि ' फैसा कोई का था क्रल-चूक, जो समद के किसी सदस के कार 
में उसके ढ्त्यों के निंहन में बाद्या या अदचत इालतों है प्यवा सदन के झिसी स|- 
स्थ या प्रथिकारो के मार्ग के उसके रस ब्य के पालन में बाघा था भड़चन डालठों है 
प्यवा जिसमे प्रत्यक्षत या प्रप्रत्यज्षत ऐसे परिणाम उत्पन्न दो सकते हैं, ममद का 
प्रवमात माता जाता है ।” विक्रेघाधिजार मगर छोर सदन की प्रवमानना में बहुठ 
है। विशेषाधिकार मग के समी मामले अवमान के मामते हूँ लेश्ति 
मम्मव है विशेषाधिकार को भग तो ने करे लेगित 
फ़िर भी वह ब्यन्कि किसी समिति की बैठक में 
पेश द्वोने के श्रादेग की श्रवद्देतना करे या किसी सदस्य के प्राचरण या चल्त्रि पर 
प्राक्षेप्र प्रकाशित रर दे। किसी प्ररिम्यिति में कोई विशेष कार्य झ्वमानता 
हो सकता है तो क़िमी प्रस्थ प्रिम्यिदि में वही कार्य प्रदमानना हीरो 
दो सकता । इस बाच का निशंय ससद का सवधित सदन ही कर सकता है कि प्रव- 
मानता छा गयी था नही । सश्षेप्र में वह कहा जा सकता है छि संसद के दोनों सदतों 
भौर दतकी समितियों को सर्वोच्चता, प्राधिकार था गरिमा पर किया गया कोई भी _ 
प्रह्यर दतकी प्रवमातता है| मसंखद के दुद महत्त्वपूर्ण ग्रवमानों के उदाहरण इम 
प्रकार हैं -- 



























सदनों, उतकी समितियों श्रयवा सदस्यों पर आ्राज्षेप करने वाले भाषण 
या चेख, 

प्रध्यक्ष/मभाषतरि के कर््तंत्यों के पालन के संबंध में उनके चरिश्र या निष्पक्षता 
पर झासेप, 


सदरतों की कार्यदराहियों के भूठे तथा विज्वत बृत्तारत का प्रक्राइन, पीठामीत 
अधिकारियों द्वारा सदनों की कार्यवाहियों में म निकाले गये प्र शों का ध्क्राशन, 
किसी समदीय समिति द्वाराअपने प्रतिवेदन में पक्षपात किये जाते झा 
आरोप खगाना, 

सदनों में सदस्यों के प्राचरणख को लेकर उनकी निस्दा या सदस्यों के रूप में 
प्रपने कत्तेब्यों का पालन करते समय या सदनों मे था उतकी कसी समिति 
की बैंकों में दप्स्यिल होने के लिए जाते हुए या वहा मे झ्राठे हुए मदरसों 
के मार्ग मे बराघ्या पहुचाना, 

वदस्यो के समदीय कार्य पद झठर डातने के लिए उनको घूस देने को 
पेशकश करना, 


समदीय विशेषाधिकार/)73 


सदस्यों के रमदीय माषरण के सम्बन्ध से उनको श्रास पहचाना, किसी 

सदस्य द्वारा या साक्षी द्वारा झदनों के समक्ष या उनकी किसो समिति के 

समक्ष जातदूऋू कर लत या गुमरार करने बाला साधय देगा, और 

मदनों के समक्ष या उनकी शिसी समिति वे समक्ष उपस्थित होने बाले किसी 

साक्षी के लिए बाघा डालना या उसे परेशान करना, 

सामसे जिनसे संदर्नों का विशेषाधिकार भग नहीं होता सदसों के कार्यों से 
संबंधित विभिन्न शामलों क्रो समय से पहले प्रचार करता एक पनुचित कार्य है, 
लेकिन सदन का विशेषाधिकार भग या अवशान तही है । ऐसे धनेक कार्य हो सकते 
हैं जो प्रनुचित हो तेकित जो सभा के किशेयाधिकार भग या श्रवमान की परिभाषा 
में नही भाते । उद्ाहरणाये, दल की बेटको ये यन्त्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य विश्े- 
पाधिकार प्राप्त नही हैं । यदि लोकहित वे विययों के सब में वक्तव्य सदन में नहीं, 
बल्कि सदन के बाहर दिए जायें, जा उसमें समद्‌ के किसी विशज्ञप्राधिक्ार को क्षति 
मद्ठी पड़ चती । देसे बाय॑ परिषादी तथा ओरचित्य के विदद्ध हैं, लेकिन' उनके भाधार 
पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उद्ाया जा सकता । तियमों, परिषराटियों तथा 
प्रपाधों के उल्लघन को विश्वेषाधिक्रार, मग नहीं माना जाता। यदि नियम श्ादि 
का उत्लघन किया जाये तो उपयुक्त प्रस्ताव के माध्यम मे क्भा या प्रब्यक्ष का रोष 
व्यक्त क्या जा सकता है । 
विशेषाधिकार भग, प्रवसानना पझ्ादि के लिए दण्ड : 

समद्‌ के परिमरों मे किसी दोष क लिए सामान्य न्यायालयों द्वारा दण्ड दिये 
जाने का प्रावधान नही है । वहा परोठासीन श्रधिक्रारियों का ग्रादेश चलता है । स्दय 
सदन प्रपने विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं; सदन के विशैधाधिकार को मय 
इरते के लिए दोधों पाये गये क्रिपी श्यक्ति को सदन स्वय उसकी भत्तता करके या 
ताडना करके या निर्धारित भ्रदधि के लिए का लवा्त द्वारा दण्डित कर सकता है । 
जिन मामलों मे विशेषाधिकार भग या सदन की श्रवमानता का झपराध इतता 
गम्भीर ने हो कि उसके लिए कारावास को हो ठीक दण्ड समझा जाएं, उम्र व्यक्ति 
को सदत की “बार” में बुलाया जा सकता है भौर पोठाक्तीन भ्रधिक्षारों सदत के 
आदेश से उसकी सत्सनात कर सकता है या दाडवा दे सकता है । ताडठा देता भपने 
प्राप मे नरस किस्म का दण्ड है झौर भत्संता करना अधिक गम्भोर किस्म का दण्ड 
है जिसके द्वारा संदन की पप्रहस्तता वक्त की जातो है / विशेषाधिकार मंग मा 
सदत की प्रवमानसा के लिए दोची पाये जाने वाले व्यक्तियों को सदन ऐसी प्रबधि 
के लिए कारावास का दण्ड दे सकता है जो साधारणखतया सदन के ्धिवेशन की 
प्रवध्ि से भधिक नही होती । दर्शकों दाश दर्शक दीर्घाओ्रों से नारे लगाकर श्ौर/ 
प्रघवा इश्तिह्वार फेंक कर सदस की अ्रवमानना बरते के वार, दोनों सदनो ने 
समय-समय पर प्रपशाधियों को सदन के उस दिल कथित होने तक कारावास का 
दष्ड दिया है ॥ 


74/उम्रदीय प्रक्रिया 


विभेषाधिकार मग के उन मामलों में जो कानून वे भ्रन्तगंत भी प्रस्‍गष हैं, 
यदि सदन प्रावश्यक समख्धता है कि उसके द्वारा दिया जाने वाला दण्ड प्रपराष की 
तुलना में प्रपर्याष्त है, भ्रयवा किसी प्रन्य कारण से सदन को राय में कानूनी कार्- 
वाही करना प्रनिवारयय हो, तो वह झपनी का्यदाही के स्थान पर या उसके प्रतिरिक 
उस व्यक्ति पर स्यायाखय में मुकदमा चलाये जाने वा निर्देश दे सकता है । 

अपने सदस्यों के मामलो में सदन दो पश्रोर दप्ड दे सकता है भश्रौर चेतावनी 
तथा भत्सना से अधिक कट्टा रोप प्रकट कर सवता है । वह है सदस्यों को सदन 
की सेवा से नितम्बित करता और निष्कासित करना । सदन का दाष्टिक भ्रष्ठिगार 
क्षेत्र भ्रपते मदस्यो तक भ्रौर उसके सामने किये गये अपराधों तक ही सीमित न 
होकर सदन की सभी प्रममानताग्रों पर व्याप्त द्वोता है चाहे भवमानतना सदस्यों द्वारा 
की गई हो या ऐसे व्यक्तियी द्वारा जो सदम्ध न हों | सदन का विशेषाधिकार भर 
करने या उसकी ग्रवमाननता करने के कार्य ब्यक्तियों को दण्ट देने की सदत को 
यह शक्ति संसदीय विद्येपाधिशार की नींव है । सदन प्रपनी दाप्टिक शर्ततियों का 
प्रधोग बडे गम्भीर मासलों में हो करता है । सदन की ऐसी परम्परा भी रही है कि 
दोषी व्यन्ष्यों द्वारा स्प्द रूप से और बिता हिसी शर्ते के दिल से त्यक्त किया 
गया खेद सदन द्वारा स्वीकार कर लिए जाता है श्ौर साधारग्यतया सदन प्रखठी 
गरिसा को देखते हुए रिस्ले झामलों पर धागे बायंबाहीत करने वा निर्णय 
करता है । 
विशेषाधिकार के प्रश्नों सम्वन्धी प्रक्रिया * 

विद्रेधाधिार के प्रग्तो को निपटाने को प्रक्रिया लोक सभा के प्रक्रिया तथा 
कार्य-सचालन नियमों (नियम 222 में 228 धोर नियम 33 से 36) में दी गयी 
है । कोई सदस्य, प्रध्यक्ष वी घनुमति ने, हिसो सदस्य के या सदन के या उसकी 
कसी समिति के पिधेषाधिवरार का सग पन्‍्तग्रेस्त होने बाला कोई प्रश्त उठा खकता 
है | विशेषाधिक्षार का भग डिये जाने कूल प्रश्व उठाने वाले सदस्य को उसको 
लिखित मूचना उस डिन की बँढक प्रारम्भ होने में धूर्वे झिस दिन कि उस प्रश्न को 
उठाने का उसका विद्यार हो, मदह्यासचिद को देनी होठी है । यदि उठाया जाने वाला 
प्रश्व क्यी दस्तावेज पर पध्राघारित हो, तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्त 
किया जाना चाहिए । सूचना प्राप्त होने पर क्‍्ध्यक्ष द्ारा मामले पर विचार डिया 
जाता है। प्रध्य्त विनेषाधिक्षार का प्रग्त समा में उठाये जाने के विए भपती 
मम्मति दे सकता है या इन्क्रार कर सकता है। तदापि, यह निर्भेय करने से पूर्व, 
कि क्‍या विजेषाधिक्षार के प्रम्त के रूप में उठाये जाने वाले प्रस्तावित मानते पर 
सभा में विच,र क्यि जाने की प्रावस्यक्ता हैं श्लोर क्‍या उस मामले को सभा मे 
उठाये जाने को भनुमति दी जानी चाहिए, भध्यक्ष उस ब्यक्ति को, जिसके विरद्ध 
भभियोग लगाया गया है, घपता स्पष्टोकरगा घध्यक् के समक्ष देने का भवसार 
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प्रदान कर सकता है ॥ तत्पश्वाद यत्रधित सदस्य को प्रध्यक्ष दे निर्योय की 
सूचना दी जाती है। अध्यक्ष के इस निर्णय की कि उसके मामले को सदन में 
उठाये जाने की प्रम्मति वही दी है सूचना मंदस्थ को दिये जाने के पश्कात्‌ 
उठ सदस्य को समा में वह म्रामन्ा उठाते की प्रनुमति नहीं होती है। तथापि, 
यदि सदस्य सम्तुप्द न हो, तो वह प्रपना मामला ह्पष्ट काते के लिए प्रध्यद्षा को 
उसके कक्‍्त मे जाकर मिल सकता है| यह ब्रक्रिया इससिए निर्धारित को कई है 
कि जो मामला प्रथम दृष्टया श॒टीत करने योग्य न हो उसे उठाने स्रे रदठ का धमण 
व्यपें न जाए । जहा मामला ग्रविलम्बनीय स्वहृूप का हा और सूचना देने का समय ने 
हो तो भ्रष्यद्दा लिखित पूर्व सूचता के ब्विना सदस्थ को विशेषाधिकार का प्रपन उठाने 
की प्रनुमति दे सकता है । 

इसे प्रश्त का फैसवा वेबल सदन कर सकता है कि जिस सामले को शिक्ता- 
ये की गई हैं बया वह वास्तव में विशेषाधकार मगर का या सदन की प्रवमातना का 
गासला है, क्योकि केक्‍्ल सदन ही ब्रपने विशेषाधिकारों का स्वासी है। भध्यक्ष जब 
किसी मामले को विशेषाधिकार के धश्त के रूप में सदत में उठाए जाने के लिए 
झभपनती सम्मति देता है तो वह केवल यह विचार करता है कि क्या यहू सामना 
भ्रशतर जाच योग्य है भौर स्पा उसे सदसव के समझ लाया जाता चाहिए। यदि 
बध्यक्ष सदन में विशेषाधिकार का शोमला उठाये जाने के लिए प्रपती प्रतृ्ाति 
प्रदान कर देता है तो जिस गदस्प ने सूचना दी होती है वह प्रम्यक्ष द्वार" बुलाए 
जाने पर विशेषाधिकार का प्रश्ठ उठाते बे लिए सभा की प्रमुमत मागवता है | ऐसी 
प्रमुषत्ति मागते समय, सवधित सदस्य को विशेषाधिकार के प्रइन से सगत केवल एक 
सक्षिप्त वक्तव्य देने की प्रचुमति प्रदात की जाती है । पदि प्रदुमति दिये जाने के 
सबंध मे प्रा्पति की जाती है तो भ्रध्पक्ष उन सदस्यों से जो भनुमति दिये जाने के 
पक्ष मे द्वोते हैं प्रदुरोध करता है कि वे भपने स्थानों पर खड़े हो जायें। यदि तद- 
नुमार पच्चीस या भ्रधिक मंदम्य खडे द्रो जाते हैं, तो यह माना झाता है कि सदत 
से मामले के उठाये जमे कौ प्रनुगनि दे देती है प्ौर भ्रध्यक्ष घोषणा करता है कि 
प्रनुमति दी जाती है, प्रल्यधा भध्यक्ष सदस्य को सूचित करता है कि उसे मामला 
उठाने के लिए सदम की भदृमलि नही है । 

सदव में विशेषाधिकार का श्रश्न उडाने वी अनुमत्ति केवल उसी संदस्थ द्वारा 
मारो जा सकतो है, जिसमे विशेषाधिकार के प्रश्न की सुदना दीहो। वह 
प्रपती शोर से किसी भरन्य सदस्य वो ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकता 
है । विशेष/धिक्रार के प्रश्त का कार्य-सूचों को भन्‍य मदो के ऊपर अआ्राधमिकता दी 
जाती है । तद्नुप्तार विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की प्रनुमति प्रश्नों के पश्चातु भौर 
कार्य-सूची वी भन्य मदो को लिये जाने से पूर्द मागो जाती है। तथात्रि, अध्यक्ष ऐसे 
सविलम्दनीय मामलों को जिन पर समा द्वारा तुरन्त विचार किये जाने की आब- 


76/ससदीय प्रक्रिया 


श्यकता हो, किसी बेंटक के दौरान प्रश्नों को निपटाये जाने के पश्चातू, किसी भी 
समय उठाने की भ्रनुमति दे सकता है + 

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने के लिए सदन द्वारा प्रनुमति प्रदान किए 
जाते के पश्चात्‌ उस मामले पर सदन द्वारा स्वय विचार श्रौर विनिश्चय 
किया जा सकता है या उसे सदन द्वारा किसी सदन के प्रस्ताव पर परीक्षण, 
प्रस्येषण भ्रौर प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौपा जा सकता है । 
सामान्य प्रथा यह है कि शिक्रायत बाजा मामला विशेधाधिकार समिति को 
सौप दिया जाता है श्रौर सदन श्रपना निर्णय समिति का प्रतिवेदन पेश किये 
जाने तक स्थगित रसता है । जहा सदन यह देखता है कि मामला बहुत 
ही भागूली है या भ्रपराधी ने पर्याप्त क्षमा याचना कर ली है, उस मे प्रागे 
कोई कार्यवाही न करने का निर्णाय करके सदन स्वय उस मासले को निपटा देता है । 

जब ममिति का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सदन में पेश कर दिया जाता है 
तो समिति का कोई भ्रन्य सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि रिपोर्ट 
पर विचार किया जाये । प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात, 
समिति का सभापति या कोई प्रन्य सदस्य प्रस्ताव कर सबता है कि प्रतिवेदन 
में की गई सिफारिशों के साथ सदन सहमत है या भ्रसहमत है या सशोधनों के साथ 
सहमत है । पस प्रस्ताव को कि समिति के प्रतिवेदन पर विघार किया जाये, 
सामास्यतया वही पूर्वेवतिता दी जाती है, जोकि विशेषाधिकार के कसी प्रश्न को 
बशतें कि उस प्रस्ताव को लाने में देरी न की गई हो । 

प्रपणी गरिमा के प्रनुदप, ससद्‌ वे दोनों सदन विशेषाधिकार मंग के 
मामलो में मदत अ्रधिकतम उदार रहे हैं। भ्रव तक कुछ ही मामलों में कार्यवाही 
की गई है । उन्होने सदेव उदार इच्टिकोश प्रपनाया है धोर तुच्छ भ्रोर महत्त्वहीन 
मामलों की घोर ध्यान देना सदन की गरिमा फे भनुकूल नही समभा है । उनके 
विचार में यदि ऐसे मामलो को गम्भीरता पूर्वक लिया जाता है तो इससे उन लोगों 
या तत्वों को प्रनुचित महत्त्व मिलेगा जा ऐसी स्थितिया उत्पन्त करती है । 
केवल संसद ट्री प्रपने विशेषाधिकारों को निष्यायक :-- 

कभी-कभी तथाकथित “उच्चतम न्यायालय के निर्णय” का उत्गेख किया 
जाता है जिसकी रिपोर्ट ए प्राईभार 965 उच्चतम न्यायालय 745 में 
प्रकाशित हुई थी । वास्तव में वह कोई निर्णय नहीं था बल्कि भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा सविधान के घनुच्छेद 43 के अधीन 26 मार्च, 964 को निर्दिष्ट 
किए गए विशेष मामले पर उच्चतम न्यायालय को राय थी । वह मामला विशेषा- 
घिकार भग करने और सदन की भ्रवमानता करने के बा रण उत्तर प्रदेश विधान सभा 
द्वारा श्ली केशव सिह को कारावास बा दन्‍्डद दिये जाने, गौर उनको मुक्त किये 
जाने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर को गई रिट याचिका 
के बारे में था जिसके कारण पनेक धटनाए घटी श्रौर राज्य विधान मडलों शौर उनके 
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मंदस्‍््यों की प्रक्तियों एवं विशेषाधिकारों के राबध में उच्च स्थाथोलय प्रौर उसके 
न्याबाधीशों को शक्तियों एवं भ्रधिकार क्षेत्र सवधी विधि के महत्वपूर्ण प्रोर जटिल 
अ्श्त उठ खडे हुए । 

भारत में न्यायालयों ने यपहु बात मागनी है कि किमी विशेष मास मे 
विशेषाधिकार मग हुप्रा है या नहीं हुआ है इस प्रश्न का फंमला करने का भ्रधिकार 
बदल ससद या राज्य विधानमण्डल के सदत का है । यह भी तिएंय दिया गया है 
कि प्रवष्ानता करते के कारण दण्ड देने की शक्ति वैसे ही है जँते कि हाउ़म झाफ 
बगाधन्न की है भौर उप्त शक्ति के प्रयोग की छानद्ीन करने के लिए कोई स्यायालय 
सक्षम नद्ठी हो सकता । 

959 मे, सर्चताईट सासले में उच्चतम न्यायालय ने यद निएेय दिया -- 

/प्रनुच्छेद 94 के सण्ड(2) के उपक्‍त्धों के प्रचुमार पण्ड(!) में निदिष्ट 
वार >हवात5ठप उसे वाह-स्वातत्य श्रौर प्रभिव्यक्तिलस्त्रातेत्य से भिल्‍ है निमकी 
गारदो परतुच्छेद )7()(क) के पयीन दी गई है भौर उससे भनुच्छेद ।9 के खण्ड(2) 
द्वारा परित्त्ल्पित किसी जिधि द्वारा किमी भी दरह कमी नहीं की जा सकती ।” 

“प्रमुच्छेद 05(2) और 94(2) के उपत्रन्ध सवेघानिक विधिया हैं ते कि 
सयद्‌ या राज्य विधानमण्डलो द्वादा बनाई गई साधारख विधिया और वे उसी प्रकार 
सर्वोच्च हैं जिस प्रकार माय तौत [सूत प्रधिकरारों से राजधित गनुच्छेद] के 
उपबन्ध हैं (!! 
“मुसंगत प्रधस्वियन का तिझान्त प्रवश्य श्रपनाया जाना चोहिए भौर उसी 
प्रवार प्र्थ लगाये जाने चाहिए कि प्रनुच्छेद 9()(ब) के सम्बन्ध, जो सामान्य हैं, 
ग्रनुच्छेद 94() प्रौर इसके खण्द(2) के बाद वाले विशेष भाग के अधीन होने 
चाहिए ।! 
965 भें उच्चतम न्यायालय ने, 4964 के केशव मिट्ठ के मापले में प्रषनी 
परमशंदात्री राय में ये टिप्पणिया की थो 

“फरघृसाईट जामले मे बदुमत के निर्णय का सह भर्ष लगाना सदी नहीं होगा 
कि उस के द्वारा सस्मात्य सिद्धास्त निर्धारित किया णपां है कि जहा कही प्रनुच्छेद 
94(3) के बाद बाचे भाग के उपकन्धों घोर घ्राग(3) मे अत्यामूत मूल प्रधिकारों के 
किसी भी उपबन्ध के बीच टकराव हो तो बाद में उम्लिखित उण्यन्ध पहले उल्लि- 
खित उपबन्धों के प्रधीद होगा । श्रत' बहुमत के निर्णय का यही प्र्थे लगाना चाहिए 
कि यह फैसला दिया गया है कि प्रनुझ्लेद !9()(क) लागू नही होगा प्रौर स्‍्रतुच्छेद 
2 लागू होगा । हे 

“प्रनुच्छेद 294 के खण्ड(3) में किये गये उपदन्धों के प्रभाव के सबंध मे जब 
कभी ऐसा प्रतीठ हो कि उक्त उपबन्धों भ्ौर मूल अधिकारों सम्बन्धी उपबन्धो के बीच 
टकराव है तो घुसगत प्र्चास्वियत का निग्रम्त प्रपतत कर टकराव का समाधान करने 
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का प्रयास करना होगा |” 
यहा यह बता दिया कि सर्च॑लाईट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धा- 

रित मार्मदर्शी सिद्धान्त ऐसे राभी मामलों में लागू होने वाले माने गये हैं । 
भारत में विधायी निकायों के पीटाश्नीन भ्रधिकारियो के व॥ प्रोर 

2 जनवरी, 965 को वम्बई में हुए सम्मेलन से उच्चतम न्यायालय की 

राय पर विधार किया गया । सम्मेलब ने सर्वंसम्मति से एश सकल्‍प स्वीहत 

बिया जिसमें यह विचार व्यक्त किया कि राविधान के निर्माताभो के भ्राशय पूर्णतः 

स्पष्ट करने के लिए, जिसमे किसी सन्देह की गु जाथश न रहे, भनुच्छेद 05 

श्रीर 94 में उपयुक्त सशोधन किये जाने घाहिए ताकि विधानभण्डलो, उनके 

पदह्यों श्रौर समितियों श्री शक्तियों, विशेधाधिकार एवं उत्मुक्तिया डिसी भी 

मामले में संविधान के किसी प्रन्य प्रनुच्छेद के प्रध्यधीन या प्रधीन न 

समभी जायें । 
इलाहाबाद उच्च न्यायात्रय ने केशवर्धिह मामले में ।0 मार्च,965 

के प्रपने निर्णय में, भर्यातू, उच्चतम न्यायालय की परामएंदात्री राय प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ दिये गये निर्णय में, ये टिप्पणियाँ की 

] “प्राधिकार के प्रनुमार श्रौर सविधान के रागत उपबन्धों पर विचार 
करने पर, हमारी राय है कि यही उचित है कि विधान सभा को, 
प्रनुच्छेद 94(3) के कारणा, प्रपनी श्रवमानता किये जाने पर दण्ड 
देने की बही शक्ति प्राप्त है जोकि हाऊस प्राफ कामन्ज को भ्राप्त है ।/ 

(2) “हमारी राय है कि सविधान के प्रनुच्छेद 22(2) के उपबन्ध सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा दोपसिद्धि के प्रौर कारावास का दण्ड लागू किए 
जाने के प्रनुसरण में मज़रबन्दी पर लागू नहीं हो सकते ।” 

(3) “हम धूंकि पहले ही निर्णय दे चुके हैं कि विधान सभा को उसकी 
प्रवमानना किये जाये जाने फे कारण प्रार्षो को दण्ड देने की शक्ति 
प्राप्त है श्रौर चू कि विधान सभा ने श्रनुच्छेद 208() के श्रधीन झ्पनी 
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम बनाये हैं, घतः प्रार्थी का दण्डित किया 
जाना भोर उस्तको दैयक्तिक स्वतत्रता से वचित किया जाना सविधान 
के ब्रनुच्चेद 27 के अर्षों में विधि हारा निर्धारित प्रक्रिया के धनुतृस 
ही ट्हराया जा सकता है |” 

(4). "एक बार जब हम इस निष्क्ध पर पहुंच जाते हैं कि विधान सप्रा 
को उसकी ब्रवमानना क्ये जाने के कारण दण्ड देने श्रौर प्रार्षी 
वर दण्ड को लागू करते की शवित है भौर ऐसा करना उसके प्धिकार 
क्षेत्र मे है तो हम दण्ड के सही होने, उसके प्रौचित्य या बैधता 


के प्रश्न में नहीं जा सकते । यह न्यायालय, संविधान के अनुच्चेद 


सासदीय विशेषाधिकार/79 


206 के प्रधीन किसी यानिक्रा मे, विधान सभा द्वारा उच्तदी अवमानया 

किये जाने के कारण आर्थों को दन्डित करने के फैसले के विस्द्ध अपील 

का फंसला नही कर सकता । लिधात मा अपनी प्रक्रिया स्वय निर्धारित 

करती है झोर इस अश्न का फैगला केवल वही कर सकती है कि उसकी 

अवमादना की गई है या कि नहीं की यई है ।” 

इस निर्णय के यरिश्रेश्य में सरकार ने फंसला किया कि संविधान 
में सशोधन करना भावश्यक नहीं है । सरकार का ब्रिचार था कि उच्चतम 
न्यायालय द्वारा दो गई भौर इलाहाबाद उच्च म्थायालय द्वारा दिए गए 
निणेय के प्रकाश में विधानमटल प्रौर न्यायपालिका स्वय प्रपमी प्रथाएं विकसित 
करंगी । 

प्रत्ञ यह ध्यान देने पोग्य बात है कि सर्चचाईट मामले में उच्चतम न्यायालय थे 
जो निर्ेय दिया था, विशेषाधिकार के मामतों में प्रमा तक चबही निर्णय 
प्रन्त्रिम है । 
सश्वीय विशेषाध्रिरार धौर प्स 

प्रेप्त के दो मुख्य कार्य हैं-एक सशणाचार प्रकाश्ति बरना प्लौर 
दूप्ततः जनमत बनाता ! प्रेस ही जतता को संसदीय टोकसब्व में कार्यपालिका 
ओर विधा मइल्ल तथा प्त्तारद दस पह्रौर विपक्षी दल के पारस्परिक 
संबधों भोर उनके बयां से प्रवगत कारातः है । जनता को शिक्षित करत 
के साथ-साथ प्रेस प्रजातन्त के दोपो को दूर करने में सहायता करता है। 
प्रेस की रवतबता संविधान व' श्रनुच्छेद 79/4/क के श्रधीन नागरिकों को प्रत्याभूत 
“ब्ाकू-स्वातस्य और अ्रभिव्यक्ति-त्वातेश्य” के मूत्र प्रधिकार में भच्वनिष्टित्त है। 
ससद्‌ के बाद-विवाद या कार्यवाही के दृत्तान्त के प्रकाशन पर प्रत्येष संदन 
का जियग्रए है। दोनों सदता को अ्रध्ियार है कि वे इस बत्तात्त के प्रकाशन 
का निषेध कर सबते हैं | इसका मुख्य उद्देश्य मह दे दि जब भी 
भ्रावस्यक हे, वाद-विवाद को गुष्त रखे कर वाक्‌-स्वत्धता को रक्षा को 
जाये । गह शबित सर्विधान द्वारा व्यगितियों को दिये गये “बाकरयततुवा 
के प्रधिकार के ऊपर है । तबायि, यसर्‌ की कार्यवाही के प्रच्रशन के सबंध 
में संबंधानिक उस्मुरिद कार्यवाही के: समाचार प्ोंमेप्रकाशन था ज्याकबियो 
द्वारा प्रन्यथा प्रतराणन पर लागू भही द्ोती लेक्लि समद्‌ की कार्यवाही अवाशन 
का सरक्षएश) अधिनियम के प्रस्तर्गंद, सम्द्‌ की कार्यवाही से मूवत खच्चे 
चुलान्त के समाचार प्नों भे प्रकाशन को सरक्षर/ दिया गया हैं '* गदन 
की कार्यवाही से निकाले गये क्‍्रणभ प्रकाशित करता विद्येपाबिदार मंग करना 
और सदन की अवमातता करना है। ससद के पत्येक मद्य वी काययादियों 
के प्रकाशन से राबधित समो व्यवितियों को, यदि ऐसा प्रकाशन सदन द्वारा या सदन 





80/ससदीय प्रक्रिया 


के प्राधिकार से किया जाये, सविधान के झधीन, किसी न्यायालय में कार्यवाही से 
पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गई है । (पनुच्छेद 05(2)() 

दोनो सदनों या उनकी समितियों के स्वरूप या कायंबाहियों या रासद्‌ सदस्य 
के रूप में किसी सदस्य के चरित्र था झाचरखा पर या उसके सम्बन्ध में कोई 
मानहानिकारक बात छापना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिवार 
भय तथा प्रवमान है । किन्तु, सासद्‌ को अत्येक सदन की शिसी कायंवाही 
की मूलरूप से सही रिपोर्ट समाचार पत्रो में प्रकाशित करने या वायरलंस 
टेलीग्राफी द्वारा प्रसारित करने के लिए साविधिक सारक्षण दिया गया है बशतें कि वे 
रिपोर्ट सार्दजनिक हित में हो श्रौर किस्ती दुभविना से न की गई हू । (साविधान का 
प्रनुच्छेद 36। क) 


उक्त सरक्षण इस सीमा के साथ प्रदान किया गया है कि प्रत्येक सदत को 
झपने वाद-विवाद और कार्यवाहियों के प्रकाशब का नियत्रण करने प्रौर यदि 
प्रावश्यक हो, प्रकाशन के निषेघ की शक्ति प्राप्त है | सामानन्‍्यतया सभा फी 
कार्यवाद्वी का वृत्तान्त छापने पर कोई प्रतिवध नहीं है। परन्तु भब वह बृत्तान्त 
कदाघय से प्रकाशित किया जाता है, भर्थातद्‌ जब वाद-बिवाद को जातवूक कर 
गलत ढग से पेश किया जाता है तो ऐसा करने वाले को सदन बय विशेषाधिकार 
भग करने शोर सदन की प्रवमानना करने के भपराघध में दण्ड दिया जा सकता है । 
इसी प्रकार संदन की किसी गुप्त बँठक की कार्यवाही या निर्णयों का रहस्योद्घाटन 
जद तक कि सदन न उन्हें गुप्त रखने का प्रतिबन्ध हटा न लिया द्वो, घोर विशेषा- 
विकार मगर माना जाता है । कारण यह है क्रि प्रेस द्वारा ऐसी बात प्रकाशित 
का गई है जिसका प्रकाशन न करने का ग्रादेश सदन ने दिया है। किसी ससदीय 
समिति की कार्यवाही, साक्ष्य या दस्तादेजो के. सदन में पेश किए जाने से पहले 
उसका कार्यवाही या उसके समक्ष दिए साध्य या उसके सामने रखे गये दस्तावेजों 
क किसी पश्रशण का तब तक प्रकाशन नही किया जा सकता जब तक कि वह काय॑वाह्दी 
या साध्य या दस्तावेज सदत में पेश नद्गी कर दिये जाते । इसी प्रकार सदन की 
कार्यवाद्दी के वुत्तान्‍्त से जो अंश निकाल दिया गया हो, उसझा प्रकाशन सदन 
का विशेषाधिकार भग तथा पवमान है भौर उसके लिए दंड दिया जा सकत। है । 
दूसरी झ्ोर यदि भालाचना न्‍्यायोचित भोर सद्भगपूर्णो हो तो कोई कार्यवाही 
नही की जाती । प्रायः देखा गया है कि विधान मण्टलो की कमियों की सही भालो- 
चता करने वाले लेखको, वक्ताशों या व्यग्य चित्रकारों के विदद्ध विशेषाधिकार मग 
के बारे में कार्यवाही नहीं की जाती । 





लोक सभा द्वारा विशेषाधिछार के मामलों में साम्राम्य रूप से बही रुख 
अपनाया जाता है जो यू के. मे हाऊुस भाफ कामन्ज का रहता है । 


सवदीय विशेषाधिकार |॥8॥ 


हाऊस शाम; बामन्ज (यूके) को ससदोध विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रवर 
समिति, 967, नें निम्ततिधित सिफारिश की थी ; . 

“हाऊस्त को भपने दाण्डिक भ्धिकार क्षेत्र का प्रयोग (१) किसी भी स्थिति मे 
यधापम्भव कम से कम करना चाहिएं, भोर (तू) तभी करना चरहिए भव वे सन्तुष्ठ 
हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है जिससे कि हाऊस को, उसके सदस्यो को या 
उसके अधिकारियों को ऐसी घनुचित रुकावट से या रुकायट डालते के प्रयास्त से या 
एकावट डालने की धमकी से, जिससे उनके धपदे-प्पने क्रृत्यो के पालन से काफी 
इस्क्क्षेप हो रहा हो या होने की यरभावना हो, सुक्तियुदत सरदाता मिल सके (!” 

उप्के बाद, हाऊम भ्राफ कामज की विशेषाधिकार समिति ने अपने तीसरे 
प्रतिवेदद ()9076-77) में उक्त सिफारिश को दोहराया भौर हाऊस भाफ कामज, 
यू, के में उसे 6 फरवरी, !976 को स्वीकार किया । 

दूछरी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में प्रपले तेरहवें प्रतिवेदन मे 
प्रग्य बातो बे: राथ-साथ यह टिप्पणी की थी .-- 

"कोई भी प्रेस्त को या किस्तो नागरिक को न्याथोजित टिप्पशी करने के 
प्रधिकार से वचित नहीं करेगा । परच्तु प्रदि टिप्परियों म॑ सम्रद्‌ में सदस्यों के 
धाचरए के कारण उनकी ब्यक्तितत रूप से प्राोचना की गई हो या 
यदि टिप्पशियों की भाषा अशिष्ट या प्रपमानणमक हो तो उम्हें स्यायोधित' 
टिप्पष्ठिया था भालोचना नहीं माता जा सकेता। प्रेत्त प्रायोग (954) 
का भी यह विचार था कि “पम्रशिष्ट या भ्रपमानजनक भाषा में की गई टिप्पणियां 
प्रनुचित हैं ।” गंर-जिम्मेदाराना ख़तसनीवाद भी न्‍्यायोचित टिप्पणी को परिभाषा 
में नही प्रादा ('' 

छूठी लोक सभा को विशेषाधिकार समित्ति ने अपने चोये प्रतिवेदन में यह 
वित्ार ब्यक्त किया था ++ 

“समिति जानती दै कि प्रेस की स्वत्ततृता वाक्‌-स्व(तत्य और प्रभिव्यवित- 
स्वातश्य के भूल भ्धिकार का धन्‍न भग दे जिसकी वारदी सक्धान के प्रमुच्छेद 
29(!)(क) है धथीन सभी नागरिकी की दी गई है । छम्तिति इ6 बात को महत्त्वपूर्ण 
मानती है कि सतदीय अणाली से सह्द्‌ की कार्यवाहिमों की न्‍्यायोचित ढग से भौर 
वफादारी से प्रकाशित करने की श्रेप्न को पूरी स्वतत्रता होनी चाहिए परन्तु यदि प्रेत 
की स्वर्तत्ञतां का प्रयोग दुर्भावमा से किया जाता है तो ससदु का कत्तंव्य हो जाता है 
कि वह ऐसे मामलों से हस्तक्षेप करे। इसके साथ ही समिति का विचार है कि 
ससदीय विशेष/धिकार के कारण विचारों की निर्बाध अभिव्यक्ति या भ्यायोचित 
डिप्पसी मे कोई रुकावट नही आदी चादिए या उसे निचत्साहित नहीं किया जाना 
चाहिए ।” 

सातवीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने अ्रपने प्रधम प्रतिवेदत मे शन्य 


82/सत्तदीय प्रक्रिया 


बातो के साथ-साथ यह विचार व्यवत किये -- 

“प्रमिति का विचार है कि यदि लोकतत्रात्मक प्रय्याली में शक्ति का प्रयोग 
सयम से किया जाये तो उससे सभी की गरिमा बढती है, जितना शक्तिशाली कोई 
निकाय या सस्था हो उतने ही प्रधिक सयम की विशेषकर अपने दाण्डिक प्रधिकारो 
के प्रयोग मे, उससे श्रपेक्षा की जाती है |” 
विशेषाधिकारों को संहितावढ़ (८००८४४०४) फरना 

ससद्‌ के सदनो तथा विधान मण्डलो झर उनके सदस्यों एवं समित्तियों 
की शक्तिया, विशेषाधिकार घौर उन्मुविनर्या भारत के सविधान के श्रनुच्छेद 0$ 
तथा 94 के खण्ड (।) तथा (2) में दी गयी है ।॥ प्रन्य बातो के साथ साथ इस 
प्रनुच्छेद के खण्ड 05(3) में उपबंधित है कि “ससद्‌ के प्रत्येक सदन प्रौर 
उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तिया, विशेषाधिकार तथा उम्मुक्तिया वही 
होगी जोकि ससद समय-समय पर कानून बना कर परिभाषित करें, कित्तु इस 
उपबन्ध के प्रनुसरण मे प्रभीा तक समद्‌ ने प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों तथा 
समितियों को शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुवितयों की परिभाषा फ़रते के लिए 
कोई व्यापक कानून नही बनाया । वास्तव में ससद्‌ का एक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार 
यह है कि विशेषाधिकारों को सहिताबद्ध न किया जाये । वह देसे ही श्रपरिभाषित 
रहने चाहिए जैसे कि पध्राज है प्रोर जेसे कि वे सदा रहे हैं । जहा तक इस सर्वेधानिक 
उपबन्ध का, प्र्थात्‌ “जब तक ससद्‌ द्वारा विधि द्वारा, परिभाषित न किये जायें" 
भ्रौर संसदीय विशेषाधिकारों की परिभाषा करने या उन्हे संहिताबद्ध करने के प्रश्न 
फो सबध है, इस बारे में मतभेद है । 


इस विषय पर कानून बनाने का प्रश्न भी पीठासीन प्धिकारियों के 
विचाराधघोन रहा है। भ्रधिकतर लोगों का मत था कि ततृसम्बन्धी कानूद 
बनाने का कोई लाभ नहीं होगा वल्कि उसको साहितावद्ध करने से विधानमडलो को 
प्रतिष्ठा भौर शक्तियों को क्षति पहुँचाने की भधिक सम्भावना है । उनका यह भी 
विचार था कि हाऊस आफ कामन्ज नये विशेषाधिकार बनाने की प्रनुमति नहीं 
देता है शोर ऐसे विशेषाधिकारो को मान्यता देता है जो परम्परा से विद्यमान है | 
प्रत वर्तमात परिस्थितियों में ससदीय विशेषाधिकारों को सहिताबद्ध करना ने 
तो आवश्यक है भ्लौर न वाछूनीय । विधानमडन श्रौर न्यायपालिक-। प्रपने-प्रपने 
क्षेत्रो मे सर्वोच्च है। सधद्‌ श्रपने क्षेत्र में सर्वोच्च है प्रौर न्‍्यायपालिका भपने क्षीत्र मे 
जो मामले न्यायालयों के समक्ष झाते हैं उनमे विधि की व्याख्या करना स्यायपालिवा 
का काम है! इस सम्बन्ध में श्री एम हिंदायतुल्ता, भारत के मूतपूर्व मुस्य स्यायाधीश 
झ्रौर राज्य सभा के मूतपुर्वे सभापति का यहू कथन स्मरसख कराए जाने योग्य है : 

धयदि समद्‌ शौर न्याय'लय एक दूसरे के प्रति विश्वास प्ौर सम्मान 

की भावना रखते हैं तो विशेषाधिकारों के विषय पर विधि को सह्दितावद्ध 
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करने की कोई झावश्यकता नहीं रहती । सहितावद्ध विधि से उन लोगो को 
भधिक्त खाम द्वोगा तो शासद, उसके सदस्यों और समितियों को बदसास 
करने पर युने होते हैं झोर स्यायासयों का ग्रधिकाप्रिक सामसों मे दस्तक्षेव 
करने के लिए कहा जाएगा । प्राज जो स्थिति है उममे श्रगर दोनो तरफ 
उबित यूमबूक हो तो श्रधिक सम्मावता यही है कि हायदीय विशेषाधिकार 
भग करने घौर उसकी प्रवसानसा करने के सामतो में दड देने के साशदीय 
भ्रधिकार को स्थायासंयों वा समर्थन सिलेशा ते हि इसके विपरीत रुख 
प्रपमाया जायेगा । लिखित रूप में ब्रिधि होने से सामद्‌ के लिए तथा 
न्यायातयों के लिए वह गरिमा बनाए रखता कठिन होगा णो बंध ख्य से 
सतद्‌ की है शौर जिसे स्थायालय सदा उत्साहएवैक बंगे हैं) बनाए रखेंगे 
जैसे कि ते अपनी गरिमा बनाए रखते हैं 


छः 


3 
सदन में व्यवहार के नियम 


सदस्यों के लिए श्राचार संहिता 


राष्ट्र की सर्वोच्च गरिमामयी विधायी सम्या के सदस्य होने के नाते सदस्यों 
में यह भ्राशा की जाती है कि वे सदनो में और सदनों के बाहर सस्था के प्रनुरूष 
ग्राचरण के कुछ स्तर बनाए रखें । चू कि विधान मदल कोई झ्रामोद-प्रमोद की /कतव/ 
मात्र नहीं होता, प्रत उसके रुदस्यों से प्रपेक्षित हैं कि उनके व्यवहार से ससद्‌ 
की गरिमा बढ़े श्लौर साथ ही में उनकी भी गरिमा बढ़े । शिष्टाचार के कुछ 
नियम और प्रथाए ऐसी द्वोती हैं जो प्रत्येक विधायी सस्था के लिए समान द्वोती हैं। 
प्रत उत्नत समस्या के सदस्यों का प्राचरण उसके नियमों भौर प्रथाप्रों के विपरीत नही 
होता चाहिए प्रौर न ही किसी प्रकार से सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध प्रौर उस स्तर 
से असगत द्वोना चाहिए जिमकी आशा ससद्‌ भपने सदस्यों से करती है । सदन में 
कार्य व्यवस्यित दग से, निर्वाध रूप से वुशलतापूवंक निपटाया जा सके प्रौर 
विविध विचारधाराप्रों को महत्व मिल सके, इस वहिश्य की प्राप्ति के लिए 
समाज के सर्वोच्च विचार-विमर्शी मंच में वातावरण का गम्भीर एवं गरिमापूर्ण 
होना श्निवाये है । 

संसद के दित-प्रतिदिन के कार्यकरण में सदस्यों द्वारा निजी व्यवहार का 
शिष्टाचार संबंधी कुछ नियमों का पालन करना कैवल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण 
नद्ठी होता कि सदन का कार्य निर्वाध रूप से झौर शिष्टवा से चलता रहे बल्कि 
इसलिए भो कि समद्‌ श्रौर उसके सदस्यों को गरिमा बनी रहे। ये नियम दीतों 
सदनो के प्रक्रिया त़॒या गरिमा सर्वधी नियमों पर श्राघारित हैं भौर प्रयाग्ो तथा 
पीठासीन प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये वितिणांयों से धीरे-धीरे 
इनका विकास हुप्रा है ॥ 
सदन में व्यवहार 

बेठक प्रारम्भ होने पर . सत्र के दौरान सदस्यों से यह प्राशा की जाती है 
कि प्रति-दिन सदन को बैठक प्रारम्भ द्वोने कै लिए जो समय निर्धारित हो उत्से मौर 
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मथ्याक्ष भोजनोप रान्‍्न उसके थुत समवेद होने के समय से कुछ सिलद पूर्द वे 
प्रपदा-प्रपता ह्यान ग्रहए कर लें । भ्रध्यक्ष के सदत मे प्रवेश के समय णक भार्शल 
प्रध्यक्ष के आगमन की घोषणा करता है मोर प्रव्यक्ष तोक समा चेम्बर मे प्रवेश 
करना है तो सदस्यों को घावस में बातचीत बद कर देनी चाहिए और अपने-प्रपते 
स्थानों वर खड़े हो जाता चाहिए और अच्यदा जब अपने स्थान पर जाते 
हुए सदत के सभी शोर झुक कर अपिवादन करता हैं तो खदध्यों को भी 
प्रच्यक्ष की घोर मफ कर प्रसिगदन करया चाहिए । पन्‍्य अदस्प जो उसी समय 
सदन मैं प्रवेश हर रहे हो, उन्हे तब तक माय में खामोगी से खड़े रहता चाद्िए जब 
तक कि अध्यक्ष घवता स्थान ग्रद्ग ने करने । ऐसा प्रध्यक्ष पीढ के प्रति सम्मान 
स्वस्द किया जाता है । 
जब सदन की बैठर हो रदी द्वो तो प्रत्येक सदस्य को मर्यादापूवंक और दल 
ढंग से लोक सभा चैम्बर से प्रत्रेश करना झौर वहा से प्रस्थान करदा चाहिए कि 
उससे सदत की कार्यदाही में बाधा न झ्रायें । सदत में प्रवेश करते समय या संदत से 
बाहर जाते समय प्रोर पश्रपते स्थान पर बैठते समय या वहा से उठते रामय भी सदस्य 
को प्रध्यश्ष पीठ के प्रति तम्रद करता चाहिए ॥* इस प्रशञार की प्रादर भावना समूचे 
खदन के श्रति होती है ते कि प्रध्यक्ष पीठ पद विराजमान व्यक्ति के धति । 
खंदस के सामूहिक स्वरूप के प्रतीड के रूप मे अध्यक्ष पीठ के प्रधिकार का संस्शत 
करना सयदीय पावरश का सूस सिद्दास्त है । 
ब्रोलते समप भ्रायरए गदत की कार्यबाही को सुव्यवस्थित ढग से चलाने 
के लिए सदस्यों को एक समय में केवल एक सदस्य के बोलने का सिद्धान्त अपताना 
आहिए | पीठासौन प्धिकारी को यह प्रध्रिफार प्राप्त है क्रि बह सदस्यों को एक 
एक कर बोलने के लिए पूकारे । जब कोर्ट सदस्य बोसता चाहे तो उसको अपने स्पाने 
पर खड़ा हो जादा चाहिए गौर अध्यक्ष को इष्टि में श्राने के पश्चात्‌ उमके द्वारा 
बोसतने के लिए कहने प्र ही दोततदा चाहिए! पीठासीत भधिकारी का ध्यान 
प्राकर्षित करते वे लिए हाथ द्विलाना स्वस्थ ससदीर्य प्रचा नही मानों जाती। यहिं 
एक ही समय पर एक से धधिक सदस्य खटे हो दो जिय सदस्य को प्रध्यक्ष बोलते 
की श्रमुमति दे दे उसी नो बोलता चा दिए और शेष सबको तुरन्त बैठ जाता चाहिए ।? 
सदस्यी की वाकू-स्‍्वातत्य का श्रधिकार बारन्वार बीच में बौलकर भल्त- 
बाँघा डालने के जिए उपल्तब्ध नहीं किया गया है $ ग्रस्तर्वाधां डौलडे से सदेत की 
कार्यवाही में गड़बड़ होती है ग्रोर इससे सारी सभा की प्रतिष्ठा को द्वा्ि पहुंचती 
है जिसकी प्रव्यक्ष द्वारा तिन्‍्दा बी गई है । यदि कोई सदस्य सदत के 
सामने किसी विषय के सत्रदध्ध मे कोई बात कहना चाहता हो या उस 
इस्य से प्रसव पूछता चाहता हो जो क्रि बोल र॥४। हो कोई स्पष्टीकरण प्राप्द 
करते के लिए था सदन के विवाराधोव किसी विषय के बारे में किमी 
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वात की व्याख्या के लिए तो उसे अपने प्रश्न प्रध्यक्ष को सम्बोधित करने 
चाहिए | पीठासीन अधिकारी की प्रनुमति मिल जाने पर यदि वह प्रौचित्य का 
प्रश उठाने या वैयक्तिक स्पष्टीकरण के लिए खा हो जाए तो मापण करने 
वाले सदस्य को प्रपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए । बोलते समय सदस्यों को 
प्रपने स्थान से बोलना चाहिए झौर खडे ह्वोकर बोलना चाहिए लेकिन यदि 
कोई सदस्य बीमार द्वो या इतना कमजोर हो कि खड़ा न हो सके तो 
अध्यक्ष उसे बेंठेन्बंठे छोलने की अनुमति प्रदार करता है ।* 

सदस्यों से यह ब्राशा की जाती है कि बोलते समय वे सदस्यों को नाम से 
सम्बोधित नहीं करेंगे, उनको सदा पीठामीन प्रधिकारी को सम्बोधित करना चाहिए 
प्रौर उस्ती के माध्यम में धन्य सदस्यों से कुछ कहना चाहिए ।* सदस्यों 
को एक दूसरे को तृतीय पुरुष में सम्दोधित करमा चाहिए । दसी प्रकार मत्रियों का 
उल्लेख उनके नामों से न करके सरकारी पदनामों में किया जाना चाहिए । 

यदि पीठासीन प्रधिकारी यह महमृस्त करे कि जो सदस्य बोल रह्दा है वह 
दार-बार प्रसगत बातें कद्द रद्दा है श्रौर भपनी या उन सदस्यों की दलीतों 
को दोहरा रहा है जो उससे पहले बोल चुके हैं तो वह उस सदस्य में 
पपना भाषण समाप्त करने के लिए कट्ट सकता है ।* बोलते समय सदस्यों वो 
पुरानी दलीलो को नहीं दोहटराना चाहिए मिवाएं उन मामलों के जहां कि 
किसी बात पर बल देने के लिए उमका दोहराया जाना जम्बरी हो | यदि 
कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के कहने की परवाह ने करते हुए पप्रना 
मापण जारी रखता है तो वह निर्देश दे सकता है कि उस थदस्थ के 
कथन कायंवाह्नी वृत्तान्त में सम्मिलित नही किये जायेगे । 

मसदस्थ वाद-विवाद में भाग लेते समय उन मामलों की चर्चा नहीं कर 
सकते जो किसी न्यायालय के विचाराधीन हो, परन्तु विशेषाधिकार के मामलों 
पर या जहां सदन के प्रपने सदस्यों के सर्वध में खदन के प्रधिकार दोतव 
का प्रश्न हो वहा यह नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में पीठासीन 
प्रधिकारी भौर सदन द्वारा प्रत्येक सामले में उसके ग्रुणावगुणों बे घाधार 
पर विघार किया जाता है। 

सदस्यों को एक दूसरे में विरूद्ध व्यक्तिगत दारोव नहीं लगाने चाहिए । 
किसी सदस्य से यह श्राशा नहीं की जाती कि वह ससद्‌ या क्सो राज्य के विधान 
मइल के भ्राचरण या उसकी कार्यवाही के सबध् में भ्रपणब्दो का प्रयोग करे । सदस्य 
सदन के किसी निर्णय पर, सिवाय उस ड्वासत में जबकि उस निर्णय को रह करते के 
लिए प्रस्ताव पेश किया गया हो, प्राक्षेप नही कर सकते ।? किसी सदस्य को विसो 

प्रन्य सदस्य या किसी मत्रो छे विरद मानहानिकारक या प्रपाधारोपक स्वरूप का 

आरोप लगाने की प्रतुमति नहीं है जब तक कि सदस्य ने भ्रध्यक्ष को तथा सम्बन्धित 
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मत्री को भी पर्याप्त शणिस सूचना मे दे दी हो ।* सदस्यों को सदत के किसी प्त्य 
सदस्थ पर बिसी प्रकार का लाछन नहीं लगाना चाहिए या इस इच्टि से उसका 
वेथक्तिक रूप मे उल्लेख नहीं करना चाहिए या उसकी मद्भावना पर 
प्रापत्ति चही करनो चाद्िए । सदस्यों को सरकाही अधिकारियों का सास 
लेकर उनका हल्लेख नहीं करना चांद्विए बयोकि वे अ्रपती रक्षा मे बुध बहने के लिए 
वहा उपस्थित नही होते । उन्हे उच्च प्राधिकार ढाते व्यक्तियों के भाचरण पर प्राक्षेप 
भी नहीं करता चाहिए जब तक कि चर्चा उचिते रूप मे रखे झये गुल प्रत्ताव पर 
आधारित ने हो (१ 

सदस्यों को ऐमी पदावलियों का प्रयोग नहीं करता चाहिए जिनमे देशशेह- 
प्र, राजद्रोहपूर्ण) सानहानिजनक था प्रपप्तानजतक शब्दावली का श्रयोग हो 
पंश्षदि सरकार की ग्रालोचना करने पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है, फिए भी सदस्यों से 
यह प्राशा की जाती है कि वे क्दन के कार्य में बाधा डालने के लिए अपने इस 
प्रधिकार का प्रयोग नही करेंगे । 

सदस्यों को मानहा भिक्तारक या अध्यक्ष पीठ पर ऐसे धारोप मह्ी लगाने 
चाहिए जिससे उस पर किसी प्रवार का दोय प्राता हो। झौचित्य, शिष्दता तथा 
शालीनता कौ माग है कि सदस्थ बोलते समय संसदीय झाषा का प्रयोग करें । पीदा- 
सीन श्रध्रिकारी अप्रशिष्ट भौर प्रसग्दीय शब्द भौर वाजयाशों को कार्यवाहों वृत्तान्त 
से निकालने के प्रादेश दे सकता है / 

सदस्यों को, सिदाय भपने प्रपम भावण के, लिखित भाषण पढ़ने की पनु- 
भत्ति भहठी है । यक्षपरि वह्द प्रपनी याद ताजा करते के लिए लिखित टिप्पणियां देख 
सकते हैं । इसो प्रशार जक #तन्‍हें पासडे या उद्धरण शहतुत करते हो तब के 
प्रपनी लिखित टिप्पणियों से पढ़ सकते है । पहले से तैयार किए गये घापणो 
का वाद-विदाद के दौरान भ्रन्य सदस्यों द्वारा कहो गई बातों से मेल नहों 
रहता इसमे भाएण सगत नही बन पते ! काद-विवाद रुचिकर तब दी दो मक्‍ता है ! 
जब विचारों से विचार प्रोर तकों से तर टकरायें | अत सदन में वाद-विवाद को 
सजीव एब तध्यपरक बचाने के लिए यह भ्रनिवार्य है कि उसमे बातो की पुचरोक्ति ते 
हो तथा तर्क फ़ैव्स विचादशधीन मुद्दों तक ही सोभित रहे । इसीलिए लिखित 
भाषरणों दर रोक का यह नियम लागू किया यया है । चूकि मत्रियों को नीति एबधी 
वक्तव्य देने होते हैं, वे तैयार किए गये भापर ५४ सकते हैं, उन पर लिखित भाषण 
का यह नियम लागू नहीं होता । 

जब कोई सदस्य भोल रहा हो. वाद-विवाद में सक्रिय रूप से तभो भाग 
लिया जा सकता है जब घोता सदस्य बोलने वाले सदस्य का भाषण ध्यानपूर्वक सुनने । 
प्रत सुनने वाद्ले सदस्य का भाचरण उतना ही महत्वगुर्ं है जितमा कि भाषण देने 
बाते का । इस बारे मे भो भाचरश सम्बन्धी नियम हैं ६ 
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विरोधी इृष्टिकोण बुरा तो लगता है परन्तु ससदोय प्रक्रिया में उसका 
भ्रपना भ्रलग से महृत््व है । श्रतः मरकारी पक्ष के सदस्यो को उसके प्रति 
सहनशीत होना चाहिए ५ संसदीय विपयो का पेचौदा झ्लौर जटिल होना 
स्वाभाविक ही हैं | सदन में उन विषयों पर भसहमति न हो यह सप्तव 
नही है प्रत्द यह श्रावश्यवः है कि सदन परे विचार-विभर्ण परस्पर श्रादान-प्रदाव 
की भावना से प्रेरित हो । जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो किसी प्रन्‍्य 
सदस्य को श्रव्यवस्थित ढंग से उसमे प्रन्ताधा नहीं डालना चाहिए । जहा 
तक सगत टिप्पशियों और वावपटुता का प्रश्न है, वह तो वादनविवाद में 
प्रफृत्तता भरने और सदन के वातावरण को तनाव मुक्त बनाने के साधन हैं! 
किन्तु निरन्तर बाधा खडी करने से बोलने वाले सदस्य के तर्क की धरूंखला 
दूट जाती है भ्रौर सदन की कार्यवाही में भव्यवस्था उत्पन्न होती है जो 
कि ब्रच्छा प्राचरण नहीं । हो सकता है कि थ्रोता सदस्यों को भाषण 
पसन्द न प्रा रहा हो किन्तु तत्सम्बन्धी श्रापत्ति, यदि कोई हो, भाषण 
के पश्चात्‌ ही व्यक्त करनी चाहिए । सदस्यों को सदेव याद रखना चाहिए 
कि वे एक गरिम्रापूर्ण सदन के सदस्य हैं शोर उसकी गरिमा को बनाए 
रखना उनका दायित्व है । उन्हें लोक मभा चैम्बर में एक दूसरे में बातें 
नहीं करनो चाहिए । यदि क्सी विपय पर बात करनी प्रत्यन्त प्रावश्यक 
द्वो जाये तो बहुत ही धीमी श्रावाज में ऐसा करना चाहिए भ्रोर यह सुनिश्चित 
करना चाहिए कि इससे वक्ता का ध्यान प्राकृष्ट न हो भौर न ही ढिसी 
प्रन्य॒ सदस्प की तन्मपता झग हो । उन्हें भाषण के अपने प्रधिकार का 
उपयोग सदन के काय॑ में बाघा डालने के प्रयोजन से नहीं करना चाहिए ९ 
सदन की बेठक के दौरान किसी सदस्य को कोई ऐसी पुस्तक, समाचारपत्र 
या पत्र नहीं पढ़ना चाहिए जिसका सभा को कार्यवाही से सबंध न हो।ी 
किसी सदस्य को भ्रध्यक्ष पीठ भौर ऐसे सदस्य के वीच से, जो भाषण दे 
रहा हो नहीं गुजरना चाहिए और न अध्यक्ष पीठ की झोर पीठ करके 
जडा होना चाहिए भोर न बंठना चाहिए ।! यह प्राचरण झापत्तिजनक है । 

यह स्वभाविक ही है कि हर व्यक्ति को प्रपनी श्रावाज सुनने का प्राकपंण 
होता है किन्तु यही बात दूमरे पक्ष पर भी लागू होती है | कोई सदस्य यदि 
स्वयं श्रपने भाषण में दूमरे सदस्यों की भ्तर्वाधा को पसन्द नहीं करता तो 
उसे जब कोई दूसरा संदस्प बोल रहा द्वोतो सदन में शान्त बैठता चाहिए । 

दर्शक घोर गेलरियां दर्शक दीर्घाप्रो में दंठे किसी अजनदी व्यक्ति को इंगित 
कर सदन में उसका उल्नेख नियम विरुद्ध है । परन्तु यद्दि पग्रध्यक्ष पीठ ढ्वारा सदन 
की किमी विशिष्ट दीर्घा में विशिष्ट विदेशी मेहमानों है उपस्थित होने का उल्लेख 
किया जाता है तो सदस्यों को श्रपमे मेज थपथपाकर उन विशिष्ट ग्रेहमानों 
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का स्वागत करना चाहिए । किल्तु जब सदेत की किसी दीर्घा में प्रथवा 
विशेष स्थान (वाइस) से कोई झजनतवी प्रवेश वारता है तो प्रशतान्धोप 
नही करना चाहिए $ सदस्य को कभी इस उद्देश्य से सदन में नहीं बोलता 
चाहिए कि इमसे सम्राघार पत्रों ेे उसका नाम प्याएगा भौर न ही इसी 
उद्देश्य के विसी प्रकार दी प्रपीज णा कमी बात का उल्लेख करना 
चाहिए (३ 


सबने में हामान्य धावरण सदस्य को ससइ भवत के परिसर में ऐसे 
साहित्ण्, प्रश्नावली, पृस्तिकाश्रो, प्रेस टिप्पणियों, पच्चों इत्यादि का वितरण नहीं 
करना चाहिए जिनका सदन के कार्य से सबंध न हो, शौर न ही समदु 
परिसर में भूख हडताल वरने, धरना दें, या कसी प्रकार को प्रदर्शन 
करने या कोई धामिक कार्य करमे को भ्रमृमति है। 


समदोय अ्रधाप्रों वे प्रनुसार सदस्य सभा में शस्त्र हढ़ी ला सकते 
झ्यौर न ही उसे प्रदर्शित कर मबते हैं । वे झ्पने काट कन्ये या बाह पर लटका 
कर लाक सभ्ता चेम्बर में प्रदेश तहीं कर सकते हैं श्रौर नद्ही सदन 
में डेस्क पर भ्रपता हैट/दोपी, कोट, शाल या जैकेट रख सकते हैं ! जब दक 
स्वास्थ्य के भाधार पर भ्रध्यक्ष द्वारा भनुमति प्रदान ने की गयी हो, संदस्य 
सोक सभा चँघ्वर में छही नहीं ला सकते । बे लोक ध्रभा चैम्वर में धूम्रपान 
नहीं कर सकते या सदत में तार तहीं लगा सकते, सदन की कार्यवाह्यी में 
झुवावट या बाधा गही टाल सकते और जब काई दुमरा सदस्य बोल रहा 
हो तो साथ-साथ टौका-टिप्वणी नहीं कर सकते ॥ सदन में झपने बढ़ने के 
स्थानों पर भड़े, प्रतोक या कोई बिल्से झ्ादि प्रदर्शन नहीं कर सकते, 
लोक सश्ञा चेंस्वर मे कंसट मरा टपरिकाईर नहीं ला सकते या बजा सकते, 
मांगें झे राोढे होकर श्न्‍्य सदस्वों से बात नहीं कर सकते, वाद-विवाद के 
दौरान कोई मास्य वह्तु नहीं ला सक्त या सदव में उम्का प्रदर्शन नही 
सकते झ्लौर बाद-विवाद के दौरान कोई हलकी-फुलकी हरकत नहीं कर 
सकते या ऐसा मजाक नहीं कर सकते जिसमे क्दाक्ष का तत्त्व हो। सदस्थ को 
सदत में प्रध्यक्ष पीठ के प्राख स्वय नहीं जाता चाहिए, यदि भागवश्यक हो 
तो वह पटल ग्रधिकारी के वास प्रिया भेज सकता है । इसके प्रतिशिक्ति, 
सदस्यों को अभ्रपना भापण देने क तुरन्त वाद सदन से दाहर नहीं जाना 
चाहिए? ऐसा करता शिप्ट ग्रसदीय झाचरण बहा है । उतसे यह अपेक्षा 
की जाती दे हि झपने भाषण पर प्रन्ध मदस्थों वी टिप्पणियों को भी 
सुने । विशेष रूप से जब कोई सदस्य किसी ग्रन्य सदस्य की या भत्री की 
घालोचना करदा है ता उस सदस्य या मत्री को यह भाशा करते का प्रध्िकार 
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है कि भ्रासोचक उसका उत्तर सुनने के लिए सदन मे उपस्थित रहे । उस समय 
उच्तका उपस्थित न होना सम्रदीय शिप्टाचार झा उल्लघब है । 

सदन की मर्यादा एवं गरिमा बनाये रखने के लिये प्तदस्यों से भपेक्षित है 
कि वे कोई ऐसा भावरणा न करें जिससे सदन की मर्यादा भौर गरिमा को धतका 
पहुचता हो । विशेष रूप से महिला सदस्यो से आशा की जाती है झि वे सदन में 
बुवाई जँस कोई कार्य न करें । 

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया . जब भो प्रध्यक्ष सदन का सम्बोधित करन 
के लिए यड़ा हो तो सदस्यो से यइ घाशा की जाती है. हि के शातिपूदंक उसे सुने 
प्रौर कोई सदस्य, जो उस समय बोल रहा द्वा या बोलने बाबा हवा, उसको तुरन्त 
भपना स्थान ग्रहूणा कर लेना चाहिए ॥* सदस्यों को उस तमय, जब प्रध्यक्ष सदव 
का सम्बाधित कर रहा हो, भपना स्थान छोड रूर नही जादा बाहिए । यह ससदीय 
वारपाटी सुस्थापित हूं चुकी हे कि जब भी भ्रष्यक्ष खाक सभा चेम्वर में भायया 
सदन को सम्बोधित करने के लिए खडा हो या “शाति-शाति” कह ता प्रत्येक सदस्य 
को तुरन्त प्रपने स्थात पर बैठ जानता चाहिए । जब धध्यक्ष सदन को सम्बो।धत कर 
रहा हो तो सदस्यो को व्यवस्था सबधी प्रश्य उठाने के सिह खड़ा नहीं ह्वोना भाहिए। 
जब पीठासोन प्रांधकारी खडा द्वो, तो सदस्यों को सभा-भवन मे, एक भाग से दूसरे 
भाग में नही जाता चाहिए, न चलना घाहिए, न बड़े ह्वादा चाहिए,न सदन म 
प्रवेश करना चाहिए भोर न वहां से उठकर जाना चाहिए । 

किसो सदस्य का भाथिक हित . जब किसी सदस्य का सभा के विचाराधीन 
किसी विषय में, व्यक्तिगत, भ्रायिक या प्रत्यक्ष हित हो, तो उससे भाशा को 
जाती है कि वह भ्पने भाषण के प्रारम्भ में ही बता दे कि उसका उस मामले मं 
फिय प्रकार का द्वित है । इसका उद्देश्य यह तुनिश्चित करना है कि विचार-विमर्शों 
में निष्पक्षता रहे प्रौर ऐसा न हो कि वैयक्तिक, प्राथिक या प्रत्यक्ष हित के भाधार 
पर उस सदस्य के मत पर भ्रापत्ति हो जाए ! इसी प्रकार जहां किसी समिति के 
किसी सदस्य का उस समिति के सामने विचार के लिए प्राने वाले किसी विपयम 
कोई व्यक्तिगत, प्राधिक या प्रत्यक्ष हित हो, तो उससे यह प्रपेक्षा वी जाता है कि 
यह समिति के सपापति के माध्यम से प्रध्यक्ष को बताये कि उसका उस मामल मे 
क्या हित है ॥* 

सान्यताए एवं प्रथाए : सदस्यों द्वारा सदन में ससदीय शिष्टाचार के नियमों 
का जो पालन करना होता है उसके भ्रतिरिक्त बहुत सी मान्यताए ओर प्रयाए हैं जो 
संसदीय जीवन में उचित स्तर बनाए रखने भोर सदन तथा इसके सदस्यों की गरिमा 
बनाये रखने के लिए समान महत्त्व रखती हैं । भरत: सस्द्‌ सदस्यों से प्राणशा बी 
जाती है कि वे सदन के घन्दर ही नद्दी वल्कि सदन कै दाहुर भी भाचरण वा एक 
स्तर बनाये रसेंगे ९ सदस्यों का भराचरण प्रथा के प्रतिवुल या सदन की गरिमा नें: 


92/संसदीय प्रक्रिया 


(पांच) 


(छ्द्) 


(साठ) 


(आठ) 


(नो) 


(दम) 


संवाददाता या व्यापारिक कर्म के मालिक प्रादि क रूप में, उसका प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष उपयोग करना चाहिए । 

सदस्य को झपने निर्वाचकों की शोर से कोई कार्यवाही करने से पूर्व तथ्यों 
की प्रूरी तरह से जाच कर लेनी चाहिए। उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा की गयी 
शिकायतों के समर्थक के रूप में अपना अ्रयाग नहीं करने देना चाहिए। 
साधारणतया, विधायक को प्रपन निर्वाचकों की शिकायतों के बारे में पहले 
सबधित मश्री को लिखना चाहिए या उससे बात करनी चाहिए। यदि 
किसी शिकायत का रवरूप सामान्य प्रकार का हं। तो वह प्रश्वकाल मं उसे 
उ0ा सकता है या किसी भ्रन्य तरीके से सदन में हठा सकता है। परन्तु 
व्यक्तितत मामले सदन के समक्ष नहीं बाय जा सकते । यदि विधायक 
सोचता है कि मामला न्यायोचित प्रौर वंध हे परन्तु साधारण तरीक से 
न्याय मिलने में विलम्ब हो जाएगा ता वह सवधित श्रविकारी या कर्मचारी 
से मिलकर मामला ध्यान में ला सकता है, परन्तु ऐसा मर्यादापूर्वेक भौर ऐसे 
ढग से किया जाना चाहिए कि उसमें दबाव डालने या प्रनुचित प्रभाव का 
प्रयोग करने की बात न हो । 

सदस्य को ऐसे कोई प्रमाण-पत्र नहीं दन चाहिए जो तथ्यों पर प्राधारित न 
हूं! । उसे जो मकान अपन प्ावास के लिए मिला हो उसे अधवा उसके 
किसी भाग को किराये पर देकर लाभ अजित नहीं करना घाहिए । 


जिस व्यक्ति अथवा सस्‍्था छी झोर से सदस्य बे कार्य करता हो उसमे ऐसे 
किसी कार्य के लिए जो वह करना शाहता है या करने का विषार रखता 
है, किसी भो प्रकार का कोई भातिध्य स्वीकार नहीं करना चाहिए । 

सदस्य को भपने किसी सम्बन्धी या दूसरे व्यक्तियों के लिए, जिनमे वह 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे रवि रखता द्वो, नोकरी या व्यापारिक सम्प्यों 
के सबंध में सहकारी पदाधिकारियों जो न ता धिफारिश-पत्र लिखना चाहिए 
श्रौर न द्वी उठे कुछ कहना चाहिए । 

सदस्य को किसी सरकारों कर्मचारो को प्रलोभित करके अनाधिक्ृत ढग से 
कोई ऐसो जानकारो प्राप्त नही करनी चाद्विए जो उस कमंचारी को अपने 
सामान्य कृत्यों के दोरान नही देनी चाहिए थी और न द्वो उसे ऐसे किसो 
च्यक्ति को इम बात का प्रोत्साहन देना चाहिए कि वह लोक मह्दत््व और 
नीति के विधय पर पभ्पन वरिष्ठ पदाधिकारियों क विष्द उससेजुछ 
कह्टे 

जिस मामले मे प्रत्यक्ष या धप्रत्यक्ष रूप मे सदस्य का वित्तीय हित हो, उसके 
सम्बन्ध में उसे सरकारी पदाधिकारियों या मत्रियों पर धनुचित प्रभाव नही 
डालना चाहिए। 


सदन ये व्यवहार के नियम/493 


स्थारही) सदस्य को किसी शसी फ्स, समवाय या सस्था के लिए सरकार से कारोबार 


प्राप्त करते का प्रदत्त नही करना चाहिए जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हो । 


(बारह) गदस्प को किसी मद्री या पर्द्ध-स्याविक शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी 


(तरह) 


कार्यपालक प्रधिकारी के समक्ष कील या विधि सलाहकार या सॉलिसिटर 
के रूवे में उपस्थित नहीं हाना चा।हुए । 

सदस्य के नाते अपने कत्तेब्य का निवंहन करते हुए भश्रष्दादार में लिप्त होने 
का उसका प्लाचरण सदन द्वारा विशेधाधिकार भग माता जाता है| भ्रत 
रादस्थ द्वारा कोई घूस लता, जिससे कि सदस्य के नाते उसके घ्राचरण पर 
प्रभाव पडता हो या किसी विघयक, सकलप, विषय या उस बात के समथन 
या विरोध के ।लए जो कि सदत या उसकी किसी सर्मिति के सामने पानी 
हो, क।ई शुल्क प्रतिकार था इनाम लेना विशेषाधिकार का भग माना जाता 
है । यदि काई सदस्य किसी व्यक्ति के साथ सदत मे उप्तके दादों का पक्ष 
लेने तथा ऊत्हे मनवाने के लिए पैसा लेने का करार करता हैंतो वह भी 
उस सदस्य का क्दाच।र भधवा उम्तक द्वारा विशेधाधिकार भग किया जाना 
मानो जाता है । 


सदभ 


सुभाष कश्यप, सिनिस्टर्ज एण्ड लेजिस्लेट्ज, मेद्रोपोलिटन, नई दिल्ली, 
3952, पृ. 49-50 

जियम 3249 (तीन) 

जियप्त 350, निर्देश ))5 के (2) 

नियम 35. 

निपम 349 (छह) 

नियम 356 

जिश्म 352 (तोव) भोर (चार) 

नियम 353 

विधम 352 (दो) गौर (पा) 

नियम 349 (प्राठ) 

निबम 49 (!) 

वही (चार) 

बही (दस) भौर (ग्यारह) 

नियम 368 (!) 

वियम 273 

काइयप, ऊपर उध्दृत, पृ. | 39-३0 

सदस्य निर्देशिका (भाठवा सस्करणा) गए 


]4 
संसदीय सचिवालय 


मसद्‌ जन इच्छा की प्रतीक है भोर जनदह्वित में नीतियों का पनुपरोदन करती 
है । किस्तु नीतियों को कार्मकप देने से भ्रथवा उसके प्रशासन गे उसका कोई दखत 
नही होता । फिर भी लोगों की प्रतिनिधि निकाय के रूप में ससद्‌ का्यंपालिका पर 
निरीक्षज एव नियत्ररा रखती है भ्ौर यह सुनिश्चित कराती है कि प्रशासन संविधान 
के दायरे मे रहकर कार्य करे । 

यदि देश के विधान महल के सदस्यों ने निर्भीकतापूर्वंक भोर बेलाग पपने 
प्रधिबारो का प्रयोग करता है और श्रपने दायित्वों को निवाहना है तो उन्हे इतनी 
स्वतत्रता श्रवश्य होनी चाहिए कि ने सरकार की श्रुटियों को प्रकाश में ला सके 
जिससे सरकार की नीतियो भौर उसके कार्यनिष्पादन को सावंजनिक रूप से छानबीन 
हो सके । उनको पपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए एक ऐसे सचिवालय की 
भावश्यकता होती है जो कायपालिका के नियत्रश से मुक्त हो । यदि ससदीय लोकतत्र 
को लोगों के घधिकतम हिंत मे बतम करना है तो उसके सचिवालय का स्वतन्न होना 
प्रावश्यक है क्योंविः सदस्य विधान मडल में ही सरकार की नीतियो को छुनौदी देते 
हैं भोर उन पर चर्चा करते है प्रौर यह फंसला सचिवालय की सहायता से पीठासीन 
प्रधिकारी ही करता है कि किसी प्रश्न या चर्चा को गृद्टीत किया जाये या नहीं । 
गदि पीछासीन प्रधिकारी वे; फंछल कार्यपालिका के प्रभाव मे भ्राकर किये जाते है हो 
ससदीय लोकतत्र का स्‍्राधार ही खतरे में पड़ जाता है । 


भारतीय विधानमडल के लिए “सरबार से स्वतत्र भौर भसम्बद' एक 
सचिवालय का विचार जनवरी, 926 मे तब सामने भाया जब तत्कालीन विधान 
सभा भध्यक्ष श्री विदुठल भाई पटेल ने भारत में विधायो विकायों के पीठासीन 
अ्रधिकारियों छा सम्मेलन बुलाया, जिसमे यह सकल्प पास किया गया कि विधान 
सभा के लिए एक भलग का यलिय बनाया जाये, जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध ने 
हे भोर जो सवंधा स्वतत्र हो। उसके बाद 22. 9, ५28 को तत्कालीन केन्द्रीय 
विधान सभा मे सुप्रसिद्ध नेता प० मोतीलाल नेहरूने सकल्प पेश किया जिसका 
समथंन तत्कालीन भन्य प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने बिया । उस सकत्प का 


ससदीय सचिवालय/95 


उद्देशश एक गलग विधाद झप्मा विद्ग बहाना था यह सहहए सर्व-सस्मति 
से स्दीकार कर लिया गया । ब्रिदेद के भारत मत्रो ने उस सइल्प मे दी गयी 
योजना कुछ परिवतेतों के साथ स्वीकार रर ली भौर एक भलग, भपने भाष में 
सम्पूर्ण विभाग 40 जनवरी, 929 को बनाया गया जिसका नाप "विधात सभा 
विभाग” था भौर विधान सता का “प्रेजीटेट” उसका बहतुत प्रधान बचा ) 


स्वतत्रता कर बाद की स्थित्ति (005६ [त्ए९फुष्णवै१८६ (०ावात्तण्ण) 


भारत स्वतंत्रता भधिनियम, )947 के उप्बधा के अन्तर्गत 5 प्गस्‍्त, 
947 को केच्रीय विधान सभा समाप्त हो शयी गौर विधान पड़ल के इृत्य भारत 
की संविधान सप्ता ने समाल लिये, परुतु विधान सभा विभाग के भाम में कोई 
परिवर्तन नही हुमा । 26 जनवरी 2950 को संविधान बागू होने पर प्रत्त कालीन 
सथ्द्‌ के निर्माण पर व्भिग का नाम ददल बःर “सस॒दीय सचिवालय कर दिया 
गया । )952 में नये सविधान के प्रधीत दो पग्रलग-मलग सदन--क्ौंसिल आफ 
स्टेट्स (राज्य सभा) भ्रौर हाउप्त प्राफ द प्रीपुल (लोक सभा) बनते के बाद भी यही 
स्थिति रही, परन्तु कौसिल पाक स्टेट के लिए “कौसिल प्ाफ स्टेट्स सचिवालय 
साम का बेया सचिवालय स्थापित किया गया । 3954 मे उक्त ढोरों संचिधालयों 
कै नाम बदलकर क्रमश लोक सभा सचिवालय ध्ौर राज्य सभा सचिवालय रखे गये । 


सर्वधानिकत उपबन्ध ((०ब्रड।॥ ०४००७) ?70057995) 

सविधान में उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक खदन का एक भसलग 
सचिवालय हागा । दानों सदनों के लिए पृथक्‌ झोर स्वतत्र सचिवालय स्थापित करने 
का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करता रहा है कि ससद्‌ के श्रुति कार्यपालिका की 
जिम्मेदारी और प्रशासन के उत्तरदायित्व के सिद्धाग्तों का प्रभावी एवं पूर्ण प्रयोग है ) 
बाफतढ़ में स्वग्न भारत के संविधान में इस महत्त्यूवर्ण प्रावश्यकता को माना गया 
है । सक्धाद के गनुब्छे; 74 भोर 75 में उपबधित है कि राष्ट्रपति को 
सहायता भौर परशामर्ध देते के लिए एक मज़िपरियद्‌ होगी जिसका अधान, 
प्रधानमंत्री होगा तथा मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्राठ सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी शोर भनुच्छेद 98 रूण्ड() में उपबेन्ध है का सचद के 
प्रत्येक सदन का पृथक्‌ सचिवीय करमंचारीबुद होगा ! उप्तमे दोनो के सा 
पदों के सृजन की भी प्रनुमति दी गई है। इसी भनुच्छेद के खण्ड(2) में 
उपबन्ध है कि ससदू, विधि द्वारा, सखद्‌ के ग्र्येक ददत के सक्िवीय कमचारीबृन्द 
छाथी) में धरती और तियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियित 
करते के लिए तियम बना सकेगी । इसके खंण्ड(3) में उपवन्ध किया गया, 
है कि जब तक ससद्‌ द्वारा ऐसी विधिया बाई नही जाती तब तक राष्ट्रपति, यथा" 
स्थिति, लीक सपा के अध्यक्ष या राज्य सभा के समटति से परामर्श करने के पश्चात्‌ 
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लोक सभा के था राज्य सभा के सचिवीय कर्मचारीबु द में भर्ती के प्ौर नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों क विनियमन के लिए नियम वना सकता है । सविधान 
के अनुच्छेद 98(2) के श्रधीन ससद्‌ ने अब तक कोई विघान पास नहीं किया है। 
परन्तु प्रथम भ्रक्तूवर, 955 को गनुच्छेद 98(2) के घनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा 
अध्यक्ष के परामर्श रो लोक सभा सचिवालय (भ्वर्ती तया सेवा णततें) नियम, 3955 
बताये गये भौर प्रस्यावित किये गये + राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा मविवालय के लिए 
ऐसे ही नियम 957 में सभाषति के परामर्श से बनाये गये और प्रस्यापित 
किये गये । 
पृथक्‌ भर्ती तथा सेवा-शर्त॑ 

ससद्‌ के सचिवालयों में नियुक्त लोगों की भर्ती भौर सेवा-शर्तें उपरोक्त 
नियमों द्वारा विनिर्यामत होती है । वे प्रतियोगो परीक्षाग्रों द्वारा प्रपने-प्रपने 
सचिवालय मे भर्ती करते है ।: इस प्रकार से सचिवालय मभापति या प्रध्यक्ष के, 
जैसी भी स्थिति हो, मार्यदर्शन और नियत्रख में स्वतत्र सचिवालयों के रूप से कार्य 
करते हैं । यह परिपाटी भी सुस्थापित हा चुकी है कि सरकार द्वारा भारत सरकार 
के मत्रालयो तथा विभागों द्वारा जारी किये गये प्रादेश स्वत लोक सभा के 
प्रधिकारियों तेथा कर्मचारियों १र लागू नहीं होते । सरकार द्वारा भपने कर्मचारियों 
की सेवा शर्तों के सम्बन्ध मे जारी छिये प्रत्येक श्रादेश को जाच की जाती है प्ोर 
यदि यह फंसला लिया जाये कि उन प्रादेशों को पूर्णरूपेण सचिवालय के अधिकारियों 
प्रौर क्ंचारियों पर लागू किया जाये तो वित्त मत्रालय या सम्बद्ध मत्रालय से 
परामर्श किये बिना, भर्ती तथा सेवा की शर्तें सवधी प्रादेश के रूप में जारी किये 
जाते हैं। परन्तु जहा श्रादशों भे कोई #प भद या परिवतेन आादि प्रावश्यक 
समभा जाये वहा उन्हे अ्रपनाने के भ्रादेश वित्त मवालय के परामर्श के बाद जारी 
किये जाते हैं | स्वत, सिद्ध है कि यदि विधघातमडल सचिवालय के भ्रधिकारियों एव 
कर्मचारियों को ग्रपनी मेवा के भविष्य के लिये श्रौर पदोन्नतियों, वेतनमानों 
इत्यादि के लिए छृहू मन्नालय, वित्त मत्रालय या सरबार के किसी भ्रन्य विभाग 
पर निभंर करना पड़े ता वे कार्यपालिका के मुकाबले में स्वतत्र नही रह 
सकते हैं । 
संसद्‌ के दोनों सदनों का बजट 

मसद्‌ के मदस्यों तथा अधिकारियों के वेतन तथा भर्ती श्ौर उनकी 
सुख-सुविधाओ्रो के लिये होने वाला खर्च भारत की सचित निधि में से किया जाता 
है । केन्भीय सरकार के ग्रन्य मत्रालयों के मुकावले में इस सब्ध में भी विधानमडल 
के सचिवालयों की स्थिति स्वतत्र रखो गयी हे । भारत मरकार के ध्रन्य मत्रालयों 
की तरह राज्य सभा तथा शोक सभा के सबंध में प्रलग-ग्रलग श्रतुदानों की मार्गे 
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संसद के दोनों सदनों ने सामने रखो जाती हैँ । ससद पत्येक वर्ष विनियाग श्रितियम 
के माध्यम मे उस ख् को सजूरी देती है । दोना सदनों वी और इनके सचिवालयों 
की मांगों पर कटौती प्रस्ताव वेश करने था चर्चा करन की प्रनुमति नहीं है। 
राज्य सभा और लोक सभा तय उनके सचिवालय के दजट प्राककलनों की 
तैयारी को जिब्मेदारी मुल्य रूप से राज्य सभा तथा लोक या के सचिवाल्यों पर 
है । इन प्रावक्लनों को सह्ासचिय के ब्रनुधोदन के चरचात्‌ सभावति/प्रध्यक्ष द्वारा, 
ययास्यिति, नियुक्त एक नद्थ सईमति के समक्ष रखा जाता है * इसमे 
उपाध्यदा घौट वित्तीय सतितियों व समावति समिति के सदस्य के रूप में शामिल 
होते हैं । तत्वश्वान, समिति की सिपारिशों के! साय यदि कोई हू।, श्रावत्त लन 
सप्तावति/ प्रध्यक्ष के धनुमोदन वे लिश उसके सासने रखे ज्ञान हैं। राज्य 
सभा झोर लोव सप्ता के सवध मे अ्रलय-श्रलग ग्रावत्र लूम, दो प्लग-प्रलग मांगों 
प्रयादि “राज्य सभा” ओर “लाकन्सधा” व्‌ प्रस्तगंत अ्रनुदानों जी सागो में रखा 
जाता है | प्रध्यक्ष / सभापति द्वारा प्रमुमादित प्रासवलन, वित्त मंत्रालय वो केख्द्रीय 
वजट में सामान्य रूप म्‌ सम्मिलित करते के बिए भजे जाते हैं । इतर प्रातवषलनों की 
जाच॑ विस मत्रालय की रियी विभागीय समिति या ससद वी रिसी प्न्य सॉौसति 
द्वारा नही को जाती । 
कुत्यात्मक्ष प्राधार पर मोटे तोर पर कार्य विभाजन 
मचिवालयों को स्वतवता ओर का्यंबुशता की प्रावश्यक्ता को ध्यान 
में रखते हुए, तोर सभा के अ्रध्यक्ष भौर राज्य सभा के सभाषति ते एक दूमरे से 
वरामर्श रग्के 2! जुलाई, 90/ को ससद को ढक घमिति नियुक्त वी थी जिधका 
उद्देग्य यदर था कि वह जिशेद रूप से घारत सरकार द्वारा नियुक्त चोथे बेसन प्रायोग 
की, जिसने उसी वर्ष श्रत्ता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया या, सिफारिशों के प्रकाश 
में, संसद श्रधिवारियों प्लोर कर्मचारियों के वेतनसानों श्रीर सेवा की अन्य 
शर्तों के पुनरीक्षण के मामले में ऊँ परामर्श दे । यमिति ने !8 जुन, !987 हो 
अश्रपना प्रतिवेदन प्रध्यक्ष/सभापति को पत्तुत कर दिया था । श्पते विचार-विमर्शों मे, 
समिति ते दोनों सचियालयों मे >क्‍तत्र झवरप हे) झोर इमडे हत्यों एवं उत्तर- 
डइायित्वा ने विशिष्ट स्वरूप का ध्यान मे रला। समिति ने, भनए बातों के साय-माय, 
दोनों सचिधालयों को भ्रधिक कार्यदुशअल एवं फिक्व्यमी बनाने के सिम र्वेश्यानिक 
श्रधार प्र इनके पुदटग की मिप्रारिश को । परिणामस्वरूप, मचिदालयों का 
बिम्नलिखित सैवाग्रों के रूप में कृत्यात्मक धुनर्गेटत क्रिया गया . 
(एक) विधापी सेवा द,व्डाओबा+८ ८४४८८) जो विधान, प्रश्तों, कार्य-सुची 
सैयार करने थादि जैसे सदत से सम्बस्धित कार्ण करती है, 
(दो). वित्तीय सम्रिति मेवा (70०8८ | 5९7७४८९) जो तोनो विभीय ठमितियाँ 
को थौर रेलवे अधितमय समिति का सचितालवी सद्दायता उपबब्ध कराती 
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(तीन) 


(चार) 


(पाच) 


है भोर इनसे सम्बन्धित सभी कार्य करती है, 

एक्जीक्युटिव तथा प्रशासन सेवा (सर८८ए०ॉ४८ ७ #तागांग॥ा॥॥४६ 
$८शा०८) जो प्रशासन प्रौर सामान्य मामलों से संबंधित प्ौर सदस्यों 
तथा प्रधिकारियों भौर कमंचारियों को वेतन तथा भत्तो की प्रदायगी भोर 
भ्रन्य धुविधाप्रों मे सम्बन्धित कार्य करती है, 

प्रस्यालप, संदर्भ, शोध, प्रलेखन तपा सूचना सेवा ([707979, रिशधा९ा०८, 
ए९३४८ड7९०॥, 00०प्रशाशाजं 9. शत गालिणणा इशधएं००) जो 
प्रध्तन्‌ भौर पूरी तरह से सुसज्जित ग्रन्धाठदय तथा कुशल शोध एवं सदर 
सेवाग्रों के द्वारा भारत में श्लोर विदेशों में प्रतिदिन घटने वाली घटनाभ्रों मे 
ससद्‌ सदस्यो को सुपरिचित रखती है घोर दोनो मदनो-लोकसभा पौर राज्य 
सभा के समक्ष भाने वाले विधायी उपायो एव प्रन्य मामलो पर भदर्भ सामग्री 
उपलब्ध कराती है ताकि सदस्य प्रपने-प्रपने सदन में होने वाले बाद विवाद 
में प्रभावी रूप मे भाग ले सकें, 

शब्दश प्राशुलेशन (रिपोटिय) वैयक्तिक्र सचिव तथ! भ्राशुलिपिक सेवा ' 
जो ससदीय कार्यवाहियो और समितियों की कार्यवाहियों का प्राशु लेखन 
करती हैं भ्रौर श्रधिकारियों के लिए प्राशुलिपिक महायता की व्यवस्था 
करती है, 


(छ) संसदीय भाषान्तरकार सेवा (7८:92८६ 5८7४८८) जो लोक सभा वी 


(पात) 


(प्राठ) 


(नौ) 


(दस) 


तथा इसकी समितियों को कार्यवाहियो के गाय-साथ प्रनुवाद के लिये 
उत्तरदायी है, 

मुद्रण, प्रकाशन, लेखन-माप्तप्रो, विक्रम भंडार वितरस सेवा . जो (क) 
मुद्रण, रोटा प्रिटिंग भोर जिल्द बाघने के कार्य (ख) लेखन सामग्री भौर मंढार 
रिकाई रखने (ग) विक्रय भ्रौर (घ) प्राप्ति तथा वितरण का कार्य करती है, 
सम्पादकीय तपा पभ्नुदाद सेवा : (छठांश भक्त (शाप 
$०४९८) : जो वाद-विवाद का सम्पादन करती है प्रौर वाद-विवाद के 
साराश तैयार करती है, वाद-विवाद, प्रतिदेदनों और समसदीय पत्रों का 
पनुवाद करती है, 

सुरक्षा, द्वारपाल तथा सफाई सेवा (५०४०७ & एए०7० 5९०८) : जो संसद 
मवन के ग्रन्दर प्रोर बाहर सुरक्षा के उपायों की देख-रेख करती है मौर 
प्रिसरों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करती है; 

इलक॑, टाईपिस्ट, रिकार्ड साटर झोर दपतरी सेवा : घोर 





(ग्यारह) संदेशवाहरू छेवा जो प्रन्य सभी सेवाप्रो द्वारा भपेक्षित सहायक कर्मचारियों 


के छूप्र में कार्य करतो है । 
समदीय सेवा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए दोनों सचिवालयों का समूचा 
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डांचा कृर्पात्मक प्राघार वर पुरर्मझित किया गया है, जठा कही स्भ्रत है, बज “वस्क 
प्राक्रितिर प्रणाली पर झ्ाषयरित है जिसमे हि उतरदादिल् के घतावश्यज डिस्तार 
के बिना करये शीज्ष हो भौर गुरावत्तापूर्से हो ! 

सत्दीय भ्रध्यमत तथा प्रशिक्षण केन्द्र छिकाव्वए रण एशऑवएलाएज 
8500₹5 5 १7कण0ंशह ) * 


समय के साथ सयरडीय लोकलव को प्रक्रिपाग्रों प्र कार्य पद्धतियों का तेजो 
में विकाम हुप्रा है जो इतनी उस्तत किस्म की है कि उतको मद्ज में समझ पाता 
(एके झपवाना सम्भव नहीं है । मत्त लोकदत्र पद्धति का चचाते के उत्तरदारें सभी 
पक्षों झर्यथात्‌ जियायकों, नीति निर्माताओों प्रशामशों तथा विभिन्न स्तरों वर 
कार्य करते वाले प्रन्‍्द व्यकत्तिदों का समदोध सस्दाध्रों के मिद्धास्तों, भाधतों भौर 
कार्य पदतियों में प्रशिक्षण प्रशन करता झावश्यक हों गया है। शीर्पस्थ निकाय 
होने के साले विक्राममाल उन्नत प्रक्रिपापरों से सम्बन्ध से प्रध्यपन जारों रखने झौर 
पपेशित प्रवोषत एवं प्रशिशझेण कार्यक्रमों बा झापोवन करते का दायित्व झसह का हो 
है । लोक त्र्मा सचित्रात्रय में समदीय प्रध्ययत तथा प्रशिक्षण कैश समदीय 
सम्याभों के विभिन्न पद्सुपरों क्या ध्रक्तियाओं से कसजन पसिकझ्ण, प्रबोधन तथा 
समस्या झौर ब्यवहार १रक प्रस्पास का छवसर ध्ररान करता है । 

संसदीय अप्ययत तथा प्रशिक्षरा केन्द्र लोक सभा के लिए एक धरभाग के हूए 
में 3976 में स्थापित किया गया या । इस उदेश्य विधायकों झोर झषिकारियों 
को समदीय सम्याप्रों के दिम्िन्न विषयों, कार्यरद्धवियों एवं ब्रक्ियाद्ों में दंदा होने 
बाली ममस्याप्रों को दृष्टि से भ्र्ययत प्रौर क्रम बद्ध प्रशिक्षण के सस्यागत प्रवेमर 
उपलब्ध कराने को काफ़ी समप से रदसंस की जा रह्ढी हऋवश्यक्ता पूरी करता है । 

केन्ट की विशिश्ष गिजिधियाँ दस प्रस्ार हैं. सबरीय प्रभ्रितनि के विभिन्न 
जिषयों पर सखर सदस्यों टोौर विदायक्ञों के लिए जिच्ार मोण्डिया ऋाबोजित 
करना, नए संसद सदस्यों भौर विधायकों के लि श्रबोधन कार्यक्रम कमाना, 
लोक संभा, राज्य मन्ना, राज्य विधानम दर्तों तथा विदेशों की ससदों के सचित्रानयों 
के प्रधषिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा पुनम्चर्दा पराउंयक्रन झ्रायोजित्र करता, 
भारत सदहकार प्लौर राज्प्र विध्ठालमण्दनों के वरिष्ठ लेथा मध्यम स्तर के 
प्रधिकरिंयो, और भारतोय प्रशासतिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतोव 
पुलिम सेवा भौर पइ्तेज प्रल्धिल भारतीय तथा केन्द्रोय संवाधों के परिवीज्ञायोत 
अधिकारियों के लिए पृतक्तर्या फ्ड्यकस आयोजित करता । ब्यूरो [985 मे विदेशों 
समसदोय प्रधिकारियों क्षे लिए वाधिक समदीय झतरग कार्यकस तथा विधायों 
प्राहूप में पत्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करता झा रहा है । इसके प्रतिरिक्त उमके 
क्रियाइलाप हैँ--भारत के जिधायों भ्श्चिकारियो के डिदेगों मे तवा भारत मे विदेशों 
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विधायी प्रधिकारियों के प्रशिक्षण दोनों का आदान-प्रदान श्ौर प्रतिनियुक्ति बी 
देसरेख करना, विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजो के प्राध्यापको,व्यास्याताशो के लिए 
विपयवोध पाठ्यक्रमों का श्रायोजन करना ताझि इससे उन्हें प्रपनी सम्बन्धित 
सस्याभो मे प्रादर्श सखद्‌ का झ्रायोजन करने में सहायता मिल सके । प्रादर्श समदों 
के सगठन में गैर-छात्र युवकों को इसके दायरे में लाने के लिए प्रति वर्ष विभिश्न 
मेहरू केन्द्रों के युवा सयोजको के एक ग्रुप को प्रशिक्षण भो उपलब्ध कराता है । 
संत्दोय संग्रहालय तथा प्रभिलेखागार (एशाशिातशा।ध9 किएलका & 
है ९४८७) 

इस देश में ससदीय सस्थाएं झआदिकाल से पनप रही हैं श्रौर ससंदीय 
व्यवस्था भारतवासियों की जीवन पद्धति बन गई है । धत बुद्ध भर्से से, इस क्षेत्र 
मे देश की बहुमूल्य विरासत को वर्तमान झौर भावी पीढियों के लिए सुरक्षित रखने, 
उनका संग्रह करने भौर उनके परीक्षण के लिए सभो उपलब्ध संसाधनों यो प्रयोग 
में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं । इस क्षेत्र मे शुस्प्रात 976 में ही वो गई 
जब लोक सभा सचिवालय ने समदीय सम्धा को, इसके क्रियाकलापो के प्रौर 
इसकी महान्‌ विभूतियों के इतिक्षास का प्रामाणिक, विस्तृत, पूर्ण एवं श्रथतन चित्रोय 
रिकाडं सुरक्षित रखने के लिए फोटो तथा फिल्‍्मो का संसदीय प्रभिनेखागार स्थापित 
किया | ससदीय सग्रहालय तथा पशिलेखागार स्थापित दरने के प्रस्ताव वा लोब- 
सभा की सामास्य प्रयोजन समिति ने प्रथम प्रगस्त, 984 को ध्नुमोदन किया । 

इसका मुख्य उद्देश्य सविधान भोर ससद्‌ से सवधित सभी, वर्तमान काल के 
भ्रौर भूत काल के, बहुमूल्य प्रभिलेखो, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा लेखो को, भादी 
पीढियों के लिये समय के प्रकोप श्रौर उपेक्षा से दचाना है जिससे कि लोग उनमें 
सस्दीय सस्थाप्रो तथा राजनीतिक प्रणाली के इतिहास स्‍भौर विकास को बेहतर 
समझ सकें । इसके विकास के वतमान चरण में, यह उपरोक्त विस्तृत दस्तावेज, 
बस्तुएँ भादि प्राप्त करने, जो सामग्रो इसके पास उपलब्ध है उसका सम्रुचित 
परिरक्षण करने भौर चयनित सामग्री को प्रदर्शनाथ रखने की ओर घ्यान दे रहा 
है । यथा समय इसका विचार संसदीय सस्याभों बे विषय में जानकारी छा प्रसार 
करने के उद्देश्य से भौर समद्‌ के प्रिकास में इसके ब्रियावलापों मे और उसरी 
उपलब्धियों में रचि पंदा करके ससद्‌ की समुचित छवि बनाने भोर इसके प्रति 
सम्मान को बढादा देने के लिये भन्प्र कार्य करने का है ३३ 
राष्ट्रीय उपलब्धियों का केन्द्र (हाल ग्रॉफ एचीवमेंट्स) (सश्ञा ण॑ शातिर 
4ल्ांव्क्त्ट्प्राशता5) : 

लोक सभा को सामास्य प्रयोजन समिति ने प्रथम श्रगस्त, 984 को 
राष्ट्रीय उपलब्धियों का केन्द्र (हाल घ्राफ नेशनल एचीवमेट्स) स्थावित करने के लिए 
एक भ्रस्ताव का प्रनुमोदत किया जिसका उहंश्य रुउतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
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विधिप्ष क्षेत्रों में राष्ट्र ढारा की गई उपलब्धियों वी एक समग्र तस्वीर अह्तुत झरना 
है । प्रदर्शनियों, पतिमातों, फोटो तया ग्रत्य दृश्य सामगी के माध्यम से स्वतश्रता 
प्राप्ति कै पश्चातू भारत द्वारा की गई उपलब्धियों का विस्तृत इश्म प्रस्तुत करते का 
प्रस्ताव है । दृश्य थ्रव्ध साधनों के भाध्यम्म से विदेशी सामदीय शिष्ट मण्डलो के सद- 
हयों, भ्रमणछाकारी प्रतिष्ठित व्यक्तियो, विद्याधियो, पर्यटफो तथा भ्रस्य लोगों के लिए 
दैश की प्रस़ण्ड छवि प्रदर्शित करना इसका मुझ्य उद्देश्य है 
संसदीय श्रधिफा रियो की मूमिका 

सूचता के प्रभार का दोत्र हो या प्रोद्योगिकीय क्षेत्र, मामव जीवन से सम्बद्ध 
प्रत्येक सत्र में नित नए श्राविष्कार हो रहे हैं । इससे सरकारी कार्य-क्षेत्र भी श्रद्धता 
सही रहा है । प्राधुतिक कार्य पद्धति की जडिलवाओ को देखते हुए हमारी ससद के 
दोनो सदनो के सचिवालयों के लिये भी प्रधिक योग्य एवं उपयुक्त अशिक्षण आप्त 
व्यावधायिक प्रधिवारियों एवं कर्मचारियों की ग्रावश्यकता की और हाल के वर्षों 
में ष्याव आयकपित हुफ्रा है । यह एक श्रपरिहाये प्रावश्यकता है । 

विधान मण्दल के भ्रधिकारियों एव कर्मचारियों के दायित्वो को देपते हुए उतमे 

उच्च कोदि की योग्यता प्रोर तत्परता होने, कुशवता एवं विशेषज्ञता होने के साध- 
साथ उनके मितव्पयी होने को प्रपेज्षा की जाती है । के ही लोग हैं जिनको संसद 
सदस्थो फो विविध प्रकार की छेवाए उपक्तन्छ करानी होती हैं तथा संसद की कार्य- 
बाहियो की उपयोगी बनाने के लिए सांसदों द्वारा मांगी गईं धुद्दना तुरक्ष शोर 
डीक-ठीक उपलब्ध करारी होती है | इस प्रकार उनको प्रपने महृत्त्वपर्णा उत्तर 
दावधित्वों को निवाहने के लिए पूरी योग्यता, चतुराई प्रौर प्रभुभद से काम लेना 
होता है ! 

समद्‌ के सचिबालयों के प्रध्िकारियो एवं कर्मचारियों का परम फर्ताब्य 
सदस्यों की सहायता करता होता है जिसमे कि वे विधायकों के छप् मे मधासम्भव 
अधिक से प्रधिक प्रभावी ध्ौर कुशल ढंग से प्रपने कृत्यो का निब्रेहन कर सके ॥ 
एक संसदीय प्रधिकारी का सब से बडा कत्तव्य यह हैं कि वह भदन की सेवा प्रौर 
सहायता करे प्रौर सभी मामलो से निष्पक्ष एवं न्‍्यायोचित दृष्टिकोण अपताये । उसे 
यह निश्चित कर लेना चाहिए क्रि अध्यक्ष को दी जाने वाली तथ्यात्मक जानकारी 
पूर्णत सही हो, झौर किसी मामले से सम्बन्धित सभी संगत विनिर्शाय एवं पुर्वो- 
घारण पीठासीन श्रधिकारी के समक्ष रसे जायें ताकि उसे सही फैसले करने मे 
सुविधा हो । जहा तक सदरयो को परापण देने का प्रश्द हे संतदीय श्रधिक्रारियों से 
यह भ्रपेक्षित नरी है कि बे प्रछारण ही कोई परामरोंदे । जब संसदीय प्रधिकारी 
से विशेष हप से कहा जाए कि वह ससदीय कार्य से सबधित किसी मासले पर परा- 
मर्श दे तभी उसे तथ्यात्मक जानकारी सदस्य को उपलब्ध करती चाहिए । इस 
वियय में प्रपती राय बद्दी देनी चाहिए । 
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संसदीय पश्रधिकारी को इस वात से कोई सरोकार नही होता कि किमी 
सदध्य की विचारधारा क्या हे या वह किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता है। 
सदस्य का दल कोई भी द्वो, योग्यवाए कुछ भी हो घौर जीवन मे दर्जा कुछ भी हो, 
ससदीय प्रधिकारी के लिए सदस्य लोगों का सम्माननीय प्रतिनिधि है जिसके साथ 
उसमे श्रादर से झौर ध॑यं से पेश भ्राना ढे । सदन के सेवक के नाते, संसदीय प्रप्ि- 
कारी के लिए यह झनिवाय हे कि वह सभी सदस्यों से समान रूप से पेश श्राए। 
वह सदेव स्मरण रखते हुए कि सभी सदस्य उसके समान एवं निष्पक्ष सेवा पाने के 
अधिकारी हैं, उसे प्रत्येक सदस्य की, जो श्रपने ससदीय सिलसिले में उससे सहायता 
मांगे, कुशल ढग से सेवा करनी होती है । 
प्रपने कत्त'ब्यों का पालन करने के लिए श्रधिकारी को श्रपने कार्यक्षेत्र मे 
विशेष ज्ञान प्राप्त होना झ्रावश्यक है श्रोर प्रक्रियाप्रों की जटिलताभो एवं वारीकियों 
की भी पूरी जातकारी होता झावश्यक है। यह भी प्रावश्यक है कि वह सभी 
महत्त्वपूर्ण मामलो श्रौर नाजुक समस्याप्रो से श्रवगत रहे ताकि ऐसा ने हो कि भक- 
स्मात ही कोई स्थिति सामने ग्रा जाये जिसके लिए वह तंयार न हो, जैसा कि प्रापः 
होता है । यदि कोई स्थिति या कोई कठिन समस्या श्रचानक ही सामने प्रा जाये 
तो उसे इस योग्य द्वोना चाहिए कि बह तुरन्त भौर कुशलता से उराते निपट सके । 
इस प्रकार, काम निवटाने में तत्परता श्रौर त्रुटिहीनता समदीय अधिकारी के 
कार्य चालन के मुख्य तत्त्व हैं 
यह भी श्रपेक्षा की जाती है कि समदीय प्धिकारियों प्रौर कर्मचारियों मे 
सथदीय काय॑ व्यवहार के सिद्धान्तों की जानकारी हो भौर उनमे खोजी एवं जिन्नासु 
भाव पैदा किया जाये । सक्षेप मे कुछ मार्यदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार हैं: 
(एक) ससद्‌ की संस्था श्रौर लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति सम्मान 
(दो) सदस्यों की सेवा के प्रति प्रटूट प्रतिवद्धता चाहे बे किसी भी दल के हों ; 
(तीन) सदस्यों श्रौर ब्रन्य लोगों के साथ व्यवहार में समपंण, शिष्टता, श्रात्म> 
नियंत्रण, धेये, शान्त भाव भ्रौर सहिष्णुता ; 
(चार) सुम्पष्टता श्रौर ब्रुढिद्वोनता प्रोर प्रध्यक्ष के वमक्ष पूर्ण तथ्य रखने श्रौर 
निष्पक्ष परामर्श देने की ग्रादत ; 
(पांच) फंसले करने मे श्रौर काम निबटाने में तत्परता प्रर्यात्‌ काम करने की ऐसी 
पद्धति जिसमें कोई काम कल पर न छोडा जाये ; 
(छ”) सजपगता, चेहरे पर मुस्कात और किसी की भी बात सुनने का धंये ; 
(सात) दलगत रहित, निष्पक्ष दृष्टिकोण । एक संसदीय भ्रधिकारी को सभी क्रिया 
कलापों में भाग लेते हुए भी निर्लेप होना चाहिए ; और 
(प्राठ) ऐसे समाधान छ,ढ़ने की योग्यता जो केवल संद्धान्तिक रूप से ही सही नहों 
वरन्‌ व्यावहारिक भी हो। | 
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ससद्‌ के सचिवालय गतिशील प्रौर विकासशील सस्थाए हैं जिनके लिए 
भ्रपेक्षित हे कि वे सामदो की बढती हुई एवं परिवत॑नशील प्रावश्यकताशों को पूरा 
करने के लिए निरन्तर ध्यान देते रहे 3 सचिवालयों के ध्धिक्रारियों और कर्म- 
चारियो को सदा मत रहता पड़ता है और वरावर सोचते रहता होता है कि 
सदस्यो! ठथा संसदीय सस्याझो की सेवा करने के तरीकों में क्या सुध्रार लाए जाते 
चाहिए । ससंदीपष सस्थाघरों की सशाधों ये सुधार की यु जायश सद्दा रहनी है ॥ 
भारत की पतद उत्तम कार्य-निष्पादन के लिए गयव॑ का भ्रदुशभव॒ कर सकती है प्रौर 
इसका श्रेय शिक्षण की ब्रत्रियाप्रो प्रौर सुविधाप्रों गो जाता है | बह यह भी 
प्राशा रखती है फि प्राने वाले वर्षों क्री उपलब्धियाँ इससे भो बेहतर होगी 5 


संदर्भ 


».. कैर्द्रीय विधान सभा के भ्रष्यक्ष को उम्र समय “प्रेजीडेंट' कहा जाता था । 
विस्तृत चर्चा के लिए देसिए राष्ट्र मण्डल ससदो के क्लावर्स-एट-द-टेश्ल 
को सोसाइटी को प्रक्‍टूवर, !985 थे समकाटूस, क्ताडा में हुई बेठक में 
रदिक्टमेंट एण्ड द्रेनिव भ्राफ्त दानियाम्रेटरों स्टाक् विषय पर डा गुसाप 
काश्यर द्वारा प्रस्तुत किय। गधा मुलवत्र | दे वालियावेटेटियन 67, सडया 
3, जुलाई, 4986 मे पृ 34-36 |॥ 

3... सुभाष बाषयप, पालिपामेटरी स्पूजियम एण्ड शारकाईब्ज दिल्‍ली 6985 

4... देखिए काययर, रिक्टम्रेंट एख़ेडट्रेविय प्राक प्रातिपालेटरी स्टाफ, ऊपर 
उद्धृत १ 


5... वही । [आकआ। 
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लोक सभा का विघटन 


प्रतिनिधिक संसदीय सस्याप्रो के इतिहास के साथ “विघटन” (880- 
]00४०0) प्रवधारणा का प्रटूट सबंध है । कोई जनसभा, चाहे कितनी ही लोकप्रिय 
ढंग से निर्वाचित क्‍यों न हो, हमेशा के लिए जनता का प्रतिनिधित्व करती रहेगी, 
ऐसा सम्भव नहीं हो सकता । इसीलिए इस बात की भावश्यक्रता है कि वह निश्चित्‌ 
प्रदधि के उपरान्त पुन जनादेश प्राप्त करे । सामास्यत: सभा का कार्यकाल सावि- 
घानिक दस्तावेज में निर्धारित होता है श्रववा विधायी ग्रधिनियम द्वारा निर्धारित 
किया जाता है । पिछते प्राम्त चुनाड में निर्वाचित उसके सदस्यों के कार्यकाल के 
संमाणत डोने के साय-याय उपकी प्रवृध्रि भो समाप्त हो जाती है। “विघटन” संप्तद्‌ 
प्रथवा उपको जन अ्तितिधि समा के कार्यकाल की समाप्ति का द्योतक होता है। 
प्रन्‍ती निर्धारित कार्यावधि पूरी कर सेने पर सामान्यतः एक निर्वाचित विधान स्रभा 
स्वतः ही विधटित हो जाती है । जवकि सभा का इस प्रकार विघटित होता एक 
सुविदित साॉविधानिक बात है. लेकिन वारीकी से देखने पर ज्ञात होगा कि कार्य- 
पालिका द्वारा विधान मण्डल का कार्यकाल पूरा होने से पूर्द उसे समाप्त करने की 
कोई काय॑वाद्दी करना भी “विघटन” का द्योतक है। ऐस्ी कार्यवाही का उद्देश्य 
निवर्चिक मण्डल पे नया जनादेश (ए०॥0306) प्राप्त करता भ्रषवा ताल्कालिक सप्त- 
दीप बहुमत के विवारो के विदद्ध प्रप्रिम निर्यायक जनता जनादंन से भ्रपील करता 
हो सकता है । निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के पश्चात्‌ सभा का स्वतः विघटन हो 
प्रथवा राज्य प्रमुख द्वारा उसकी कार्यावधि पूरी होने से पूर्व उसे भग किया जाना 
हो, दोनो ही मामलो मे यह विघटन पूरी तरह से युक्तियुक्त, वंध भौर सरविधानिक 
द्ोता है क्योकि संविधान भोर देश की विधियों के भन्तगंत इसकी विशेष रूप से 
भनुमति होती है तथा उनमें ऐसा उपबन्ध द्वोता है ।! 
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सांविधानिक स्थिति (एमाइ्वात्कश ०0७) 
भारत के सविधान के प्रतुच्छेद 83(2) मे उल्लिखित है 
(2) लोक सभा, यदि यहले है| विधघदित द कर दी जाए, तो धाते प्रथम 
प्रधिवेशन के लिए नियुक्त द्वारोख से एच वर्ष तुक चालू रहेगी भौर 
इससे प्रधिक नहीं तथा काव बर्द की उक्त कालाबधि की समाप्ति का 
परिणाम लोक रूपा का विपटन होगा : * 
परन्तु उक्त कालावधि को, ऊब तक झावात की उद्घोपणा प्रवर्तन से है, 
ससद्‌ विधि द्वारा, किसी कालादधि के लिए वढा सकेगो, जो एक बार मे एक वर्ष 
से भ्रधिक न होगो तथा किसी घव॒स्था में भी उदघोधणा के प्रवेतेव का प्र्त हो जाने 
के पश्चात्‌ छह मास की फालावधि से प्रध्चिक विस्तृत न होगी 42 
स्विधान के अनुच्छेद 8$(2)(8) में उपबधित है कि टाष्ट्रपति समय-समय 
घर लोक सभा का विघटन कर सक्रेगा । इम प्रकार, 
()) लोक सभा की सामान्य कॉलावधि (९४59) पाच वर्ष है, 
(2) लोक समा के प्रथम प्रधिवेशल के लिए नियुक्त तारीक्ष से पाच वर्ष को 
राजावधि समाप्ति त्वत ही इसका विधटन होगी, 
(3) राष्ट्रपति सभा को कालाबधि से पूर्व भी विधटित कर सकेगा, 
६4) प्रापातकाल के दोरान, ससद विधि द्वारा लोक सभा की कालावधि 
बहा भक्ेगी जो एक बार में एक कपषे की होगी ।१ 
यदि कुछ भिन्न क्रम मे रखे जाएं तो इन साविधानिक उपबश्ों का तात्पयें 
बदलता नजर प्राता है | उदाहरणस्वरूप यह कहा जा सकता है कि 
(।) “समय-समय पर” सभा को विधटित करना राष्ट्रपति का काम है, 
६2) परम्हु, यदि राष्ट्रपति पाच वर्ष की प्रवंधि तक सभा को विधाटत नही 
करता है तो पाच वर्ष को समाप्ति पर, यदि इस बीच भ्रापातकाल 
के दोरान ससद द्वारा उसका कार्यक्राल बढ़ा न दिया गया हो, वह 
अपने श्राप विधटित हो जाएगी $ 
इस उदाहूर से प्रश्चिध्राय है कि पांच वर्ष की फोलावधि समाप्त होने से 
पुर्व लोझ सभा का विधटन होना एक सामान्य बात है, श्रौर इस याच वर्ष की भ्रवधि 
का वियतन केवल बाह्य सोमा प्रथवा सामान्य काल के दोटान भप्िकतम कालावधि 
के कप से किया गया है, भौट कोई निश्चित कालावधि के रूप में नहीं ।। इसका बहू प्र्च 
हुआ कि भारत के संविधान के प्रघीन लोक सभा के विधटन से प्रमिग्रेत्त होगा सभा 
की कालावधि को समाप्ति जो भ्रनुब्चेद 85(2)(७) के भ्रद्लीन राष्ट्रपति हारा जारी 
आदेश से झथवा पदव वर्ष की कानावधि या भनुच्छेद 83(2) के भघीन इसके भ्रधम 
"अधिवेशन के लिए नियत तारीख से वंढाई गई किसी कालगरवधि की समाख्ति द्वारा 
होगी । धाम निर्वाचित (६८८०७४७॥) के पश्चातु सयुक्त रूप से समतवेत दोनों सभाप्रो 
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को जिस दिन राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण द्वारा सम्बोधित करते हैं, उस दिन पे सभा 
का प्रथम भ्रधिवेशत चालू हुआ माना जाता है । इस प्रकार विधिवत रूप से उद्घादित 
होने से पूर्व सभा द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता है । जिन दिनो में 
सदस्य शपथ श्रादि ग्रहण करते हैं भर्थात्‌ सभा के गठित होने भ्रौर इसकी प्रथम बैठक 
श्रायोजित हाने के बीच की प्रवध इस उद्देश्य डे लिए गिनती मे तही ली जाती है । 
निर्वाचन विधि 

विघटन के पश्चात्‌ लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 957 (0८०७॥६४ 
ई९७९5९४५४४४९ ७०४५, ५95॥) के प्रन्तगंठ नई जोक ग्रभा का गठन करना होता 
है । उक्त भ्रधिनियम मे उपबरधित है कि . 

तई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचव वरतंमान 
सदन की प्रस्तित्वावधि के भवसान पर या उत्तक विघटन पर किया जाएगा । 
भौर यह भी कि : 

उक्त प्रयाजन के लिए राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी 
सिफारिश निर्वाचत प्रायांग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्न में प्रकाशित एक या 
प्रधिक भ्रधिसुचनाप्रों द्वारा सव ससदीय निवर्निन क्षेत्रों से भपेक्षा करंगा कि वें इस 
भधि(नतयम के उपदधो के भवुसार सदस्य निर्वाचित करें । परन्तु जहा ब्तमान लोक 
सभा क॑ विघटन के कारण नहीं प्रन्यथा साधारण निवाचन होता है १हा ऐसी कोई 
भ्रधिसूचता उस तारीख स, शसको सदन क्री प्रस्तित्वावधि का भवसान होता, पूर्व के 
छह मास के पहले न निकाली जायेगा ।९ 

लोक प्रातनिधित्व प्रधिनियम, 95व की घारा 30 के प्रन्तगंत लोक सभा 
के लिए साधारण |नवचिन विद्यमान सभा की छालावधि समाध्ति से छह मास पूर्थ 
भायोजित किय जा सकते है यद्यपि नई सभा का गठन केवल विद्यमान सभा के 
बिघटन के पश्चात्‌ ही होता हू । यह ब्रिटन मे भ्रपनाई जा रहो प्रथा से भिप्न है 
जहा पहले विधदन होता है और तत्पश्चातु नये हाउस झ्लांफ कामन्स' के गठन के 
लिये प्राम निर्वाचन प्रायाजित हाते हैं ॥९ 

लोक प्रतितिधित्व प्रधिनियम, 3954 की घारा 73 में प्रन्य बातों के 
साथ-साथ उपवन्धित है कि निर्वाचन भायोग द्वारा सभा के सिये निर्वाचित सदस्यों 
के नाम शासकोय राजपश्र (582वा८) में अधिसूचित किए जाने पर, समझा जाएगा 
कि लोक सप्ता “सम्पक रूप से गठित हो गई है ४ भोर इस प्रकार एक वार जब 
सभा का गठन हो जाता है हो यह विघटन योग्य वन जाती है, भर्षात्‌ इसको भधि- 
बेबन के लिए झाहूत करने या कार्य सचालन प्रारम्भ करने से पूर्व विघटित किया जा 
सकता है । ऐे० क० झ्ायू बनाम भारत सघ प्लोर धन्य के मामल म न्यायालय द्वारा, 
यद्द निणय दिया गया था कि सविधान के किसी भी उपदन्ध के भयधीन यह भनिवाय 
नही कि इसकी प्रथम बैठक की तिथि नियत की जानो चाहिए । “एक बार जब सभा 
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गठित हो जाती है, यह विधटम याग्य बन जातो है । भौर, एक थार जब इंसंवा 
विघटन हो जाता है, ६9को भप्रिवेशक के लिए घ्राहुत नही किया जा शकता है क्योकि 
तत्काल ही इपके सदस्यों वी अतिनिधित्व करने की हेसियत समाप्त हो जाती है /'? 
विधटित करने की शक्ति ५ 

संविधान के भनुच्छेद 753) मे उपबन्धित है कि मतिएरियद्‌ ((०४9०) 
0०६ |॥॥)॥9055) लोक सभा फ्े प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होरी। प्रतः सोक 
सा प्रविश्वाय प्रस्ताव द्वारा सरकार को गिरा राकती है। ढिन्तु, परिणासरवरूप, 
कार्यपालिका (८६००४४६८) के हाथ मे भी तत्समान प्रभावकारी शक्ति द्वोती है सौर 
यह शक्ति है /समप-रामंय पर" अर्थात्‌ उसकी निर्धारित पाच यप की फालावधि 
समाप्त हाने से पूर्व किसी भी समय लोक सभा को विपटित कर सकते की । रासदीय 
राज्यन्थ्यवह्पा मे, सगंद फो विघटित करने की शक्ति कार्यपसिका के प्राप्त उगी 
तरह है जिस तरह ससद्‌ कै पास लोक सभा के प्रति सत्रिपरियद्‌ की जवाब देही यु- 
निश्चित करने का प्रधिकार है ये दोनो पक्ष परस्वर राहुलन बनाते हैं। लोक सभा यदि 
सरकार का बर्यात्त कर सकती है तो रारकार लोक सभा को विधटित कर सशतो 
है । छथापि, विधटन लोक सभा को रारकार की इच्छाभो के भ्रधीद नही बसाता है, 
किन्तु घह प्रपने राघेच्चि स्वामियों प्र्षातु स्वयं जनता-जनादंन की इरछाप्रो फे प्रधीत 
बनाता है । 

सविधाम के भनुच्छेद 53 में उपबन्धित है कि सघ की फार्यपरालियाश शक्ति 
शप्ट्रपति में निहित है । मनुच्छेद ?4() के भधीने राष्ट्रपति को भपने सभी फश्यो 
का सम्पादन प्रधान मरी की भ्ध्यक्षता में क्रियाशोल मफिपरिपद्‌ की सेहामता प्रौर 
मदरता से करना ह।गा । भनुच्छेड $5(2) के द्वारा सा्द्रेपति को म्रद्त लाक सभा को 
विधरटित करने बी शक्ति, र्ट्रवति पद का कायेवालदः कृत्य है धोर इसलिए इसे 
मत्रिपरिषद्‌ की सहायता भोर मत्रणा से सम्पादित करना होता है । इस्लैंड की तरह 
राष्ट्रपति को विपदन फी झक्ति किसी विशेषाधियार से श्राप्त नही होती है, भ्रत- 
भ्रष्त दुष्टूया इसका सम्पादन येचल मत्रिपरियद्‌ फो मभणा से ही किया जा राषता 
है । जैसा कि संविधान में उपबान्धित है, राष्ट्रपति "प्रपने कृत्यों का राम्पादन ऐशी 
मन्णा के पवुस्तार करेगा +" स!वधार (्याल्ीसवा सशोधव) भषितिषत, ।970 
द्वाय भनुच्छेद 24(/ से शब्द “करेमा'” जोड़े जाने से पूर्वे जा हिपिति पी उसके 
अन्त मत्रिपरियद की मत्शा के बधमकारी स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ रादेह व्यक्त 
किये गये थे प्तोर कभी-कभी यहू भी कद्दा यय। था कि राष्ट्रपति ऐसा विघवव करने से 
धरकार कर तकता है जिसको मांग अनुपयुवत हूं, या जहुए इसे प्रकार को मंतर, 
भ्रधान मत्री द्वारा शावत्र का दुद्पयाण किये जाने को भाशका उत्पन्न करती हो । 
सविधान (चौवालीसवा सशाधन) भ्रधिनिमम, 4976, राष्ट्रपति को इस राम्बन्ध से 
जो एक सान्र )वक्षेपाधिकार देता हैं, वह यह हैं कि बहू माँत्र परपद्‌ को इस प्रकार 
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की मत्रणा पर पुनः विचार करने के लिए कह सकेगा किन्तु यदि मश्रिपरिषद्‌ 
पुनविचार के उपरान्त श्रपनी मत्रणा को दोबारा प्रस्तुत करती है तो वह उपके 
प्रनुसार कार्य करने से इकार नहीं कर सकेगा ।ह 

दिसम्बर, 970 मे प्रधान मत्री श्रीमती इदिरा गाघी ने राष्ट्रपति को लोक 
सभा विघटित करने का इस आधार पर परामर्श दिया था कि कुछ गम्भीर समस्‍्याए 
हैं जिनका समाघान किया जाना है प्रौर विभाजित हो जाने मे काग्रेस दल कमजोर 
दंड गया है भौर इसलिए उन्हे जनता से नवीन झादेश प्राप्त करता जरूरी हो गया 
है | चू कि मत्रणा मत्रिपरियद्‌ द्वारा नहीं दो गई थी बल्कि प्रधानमत्री ने दी थी, 
इसलिए राष्ट्रपति ने प्रधान मत्री को यह मामला सर्वप्रथम मत्रिपरिषद्‌ के सम्मुख 
रखने को कहा यथा । भ्रन्त मे, यद्यपि राष्ट्रपति ने मत्रिपरिपद्‌ की मत्रणा स्वीकार कर 
ली थी, परन्तु उतके सचिवालय द्वारा जारो की गई विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रुप में 
उल्लिखित या कि राष्ट्रपति ने, “मामले की बारीकी के साथ जांच करने के 
पश्चात्‌” लोक सन्ना को विघटित करने के लिये उप्तको मत्रणा देने के “मत्रिपरियद्‌ 
के निर्णय” को स्वीकार किया है ।* यह बात नोट करने योग्य है कि उक्त बात, 
सविधान (वयालीवा सशोघन) भधिनियम, 976 द्वारा मत्रिपरिषद्‌ की मत्रणा को 
राष्ट्रपति के लिये कानूनी तौर पर वाध्यकर बनाये जाने से पूर्व घटी थी । 

बयालीसवा सशोधन लागू हो जाने के पश्चात्‌ विघटन करने की शक्ति को 
लागू करने का पहला झवसर ।9 जनवरी, 977 को प्ाया था जब राष्ट्रपति ने 
लोक सभा कालावाधि, जिसे प्रापातकाल के दोरान मां, 976 में स्वामात्य काला- 
वाध समाप्त हो जाने क॑ पश्चात्‌ बढाया गया या, समाप्त होने से एक वर्ष पर्व लोक 
सभा को विघटित कर देदया या । राष्ट्रपति ने ऐसा प्रधान मत्री की स्रिफारिश पर 
किया था जिसका आधार, राष्ट्र क स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो 
प्रातरिक भापातकाल की घापणा की थी, उन उपायो के समर्थन में लोगो से जनादेश 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ पुन सामान्य प्रशासन को लागू करना था । उक्त मामले में 
सभा विधटित करते समय राष्ट्रपति ने प्रघानमत्री को सिफारिश को मात्र स्वीकार 
कर लिया था ॥९ 

इस प्रकार का दूमरा भ्रवसर 22 अ्रगस्त, 979 को श्राया था जब प्रधान 
मंत्री श्री चरपरस्िह ने जिन्होंने समा का सामना ने कर थाने के कारण प्रपना त्याग 
पत्र प्रस्तुत कर दिया था, राष्ट्रपति को लोक सभा विधदित करने का परामर्श भी 
दिया था । इस प्रकार के कार्यवाहक प्रधानमत्री की प्रध्यक्षता वाली मत्रिपरिषद्‌ का 
परामर्श भी राष्ट्रपति में स्वीकार कर लिया या झौर तद्नुसार कार्यवाही की थी | 
तथापि, इस बार जारी को गई विज्ञप्ति में प्रन्य पहलुप्रों पर विचार करने के पश्चात्‌ 
राष्ट्रपति द्वारा निजी विवेक का उपयोग करने का भी उल्लेख किया गया या ।? 

यह भाम मान्यता है कि साविधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को कोई 
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स्व-विवेक-शत्ति (वा5द्राध्प०/ 29 ए०फ्दा) प्राप्त नहीं है । घिछले चालीस वर्षों क्र 
दौरान ऐसा कोई इध्टात्त नहीं मिलता जहा कास्ट्रपति ने किसो मामते मे मर्रिपरियद 
की मदहायता शोर मत्रणा को उपेक्षा की द्वा या अपनी इच्छा से प्रेरित द्वोकर कार्य 
वाद नो हो । मविधाद में उक्लिखित होते के बावजूद कक सत्रिगरिषिद वी मत्रणा 
राष्ट्रपति ५२ बॉप॒तकारी होगी, इस गण पर, विशेष रूप में खिट्टानों में, कुछ विवाद 
बना हुप्ा है कि क्या साध्टुपति के किए सत्ति्रिघई बी सहायता और मत्रशानु तार 
कार्य करता सईद व ग्रनिदाय है या कुछ ऐम मां पत्ते प्रयवा परिस्थितियां हैं जहा वह 
स्वदिवेक से रार्यवाही कर सकती है या मत्रि गरिपद्‌ करा दी गई मत्रणा की उपेक्षा 
कर सता है 

मठिधात प्राह्र ममिति के समाषति डा भीमराव अम्बेडकर नै सुविधांत 
मरा में कद्दा या जि जब कि राज्य के साविधानिक नसुल द्वोने के नाते दाध्ट्ररति के 
लिए मर्त्रिवरियद को मत्रए।' मातता बन्‍तकारी है लेक्नि दो विशेषाधिकार भी हूँ 
पिन राज्य प्रमुख उपयोग कर सकेगा. क्रपस अधश्वान मत्री को निपुक्त करता दूसरा 
#समद का विंघटल के बना! , बाद में शवने मठ को हृपध्ट करते हुए डा० प्रस्वेडकर 
मे पुन कह्दा 

फारत मण का राष्ट्रपति सभा की भावनापों के बारे में यइ जाच करेगा कि 
बा संभा यह स्वीकार करती टै कि विघटन कर दिया जाना चाहिए भगवा ब्या 
मप्रा यह स्वीकार करती है हि कार्य का सचालत समा को विधादत किए बिना किसी 
अन्य सेता द्वारा किया जाना चाहिए । यदि वद्द वह दाता है. हि विंशटन करते के 
अ्रतिसिकि कोई इसरा विकत्य प्राप्त नद्दी है, तो नि सदेद सावरिधातिक राष्ट्रपति 
होने के नाते वें मरा को विघर्दित करने मदधी प्रधात मंत्री की मंत्ररा 


स्वीकार करेगा हरे 
विघरटन की शक्ति सदध्ी उप्द5 को स्पष्ट करते के लिए समय-ममय पर 
विभिष्न सुझाव (दिए एए हैं, । 970 मे एक सुमाव ये उपबधित करते के लिए दिया 
गया था कि झाध्टरुपति की लौक सभी की विउंटत करने की ग्रयती शक्ति का 
उपयोग केवल उमर समय कप्ता चाहिए जब सम इस अकार के प्रस्ताव को स्वीकार 
करे शोर म्वत- ही प्रघात मंत्री या मत्रितरिपद की मत्रग्या पर विबंदत नदी करना 
चाहिए। श्री श्रीनिवास मिश्र, संसद सदस्य द्वारा ईमे सब पे 27 प्टटवरी, 970 को 
लोक सभा में एक मविधान (सशोघत) विधेयक पुर स्थापित किया गया था | विधेयक 
भर यई जोडकर प्रनुच्छेद 5 5(2)(ख) के संशोधन की ब्यवस्या की गई थी कि 
दास्टूपति समयन्‍्म्य बर लोक सभा का विचटन कर सकेगा यदि 

() मभा एक सकला (गण) द्वारा हमे दिघटन को स्वीकृति 


ब्रदान करती है, या ह 
(2) सभा या तो अनुदान संबंधी ऐसी माग कौ स्वीडृसि प्रदान करने से 
ड कार करती है या ऐसे विनियोंग को प्रस्वीकार क८ देती है जो दीन 
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उत्तरोत्तरी मत्रि-परिपदा की सहायता भोर मत्रणा से रखी गई हो 
अथवा पुर स्थापित किया गया हो । 

मत्रि परिषद्‌ को जब तक लोक सभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त 
है, इसमे कदापि कोई सदेह नहीं हा सकता कि राष्ट्रपति सभा को विघदटित करने के 
लिए दी गई प्रधान मत्री या मत्रिपरिषद्‌ वी मत्रणा को श्रस्वीकार कर सके । क्या 
सभा का विघटन किया जाए श्र नवीन निर्वाचन कराए जाए झोर एसा कब किया 
जाए । ये ऐसे मामले है जो प्रधात मत्री की राजनीतिक सूझ-बूक पर निर्भर करते 
है । यह भी कि जब समा में पेश किसी मूल प्रस्ताव पर प्रधान मत्री हार जाता है 
या ऐसी हार का उसको भय होता है, तो उमर निवरचिकों से प्पील करन भोर उनसे 
दोबारा जनादेश प्राप्त करने का भ्रधिकार है। राष्ट्रपति सभा का विघटन करने 
सवधी उसका शनुरोध प्रस्वीकार नहीं करेगा । जहां प्रधान मत्नी का दल निर्वाचन 
में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में भ्रसफल रहता दे, वद्ठा भी राष्ट्रपति यह बात ध्याव 
में रखेगा कि सभा का विघटित करने की प्रधान मत्री की मत्रणा भ्रस्वीकार करन 
से पूर्व, वेंकल्पिक सरकार ढू ढने का दायित्द स्वयं उसका है भोर उस इस बात पर 
विचार करना हागा कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सक्षम वकल्पिक सरकार 
बनाना सभव ह्वोगा क्योकि सघ स्तर पर राष्ट्रपति शासन लागू करन सवधा काई 

उपधध नहीं है भौर केन्द्र मे सर्देव मात्र पारपद्‌ होना भनिवायं है ५ 
शायद एक प्रश्न यह उत्पन्न हागा कि राष्ट्रपति के लिए स्वाकार्य प्रधवा 
बघनकारी हाने के लिए मत्रशा प्रधान मत्री से नही बल्कि मांत्रपरिषद्‌ से भाना 
चाहिए क्योंकि स्विधान के श्रनुच्छेद 74 () मे यह वाधित ह कि राष्ट्रपति मत्रि- 
परिषद्‌ की सहायता पोर मत्रशा पर कार्य करे भोर न कि एकमात्र प्रधानमंत्री को 
मत्रणा पर | प्रनुच्छेद 78 (ग) इस तक का श्रोर सुच्द बनाता है, मिसम राष्ट्रपात 
को यहू शक्ति प्रदान को गई है कि वह किसी विषय का, जिस पर कसा 
मत्री ने निर्णय कर दिया हो किस्तु मत्रिन्परिदद्‌ ने विचार न किया हो, 
मत्रिन्परिपद्‌ के विचार के लिए लोटा दे । तथापि, इससे यह तथ्य उपेक्षित 
हो जाता है कि प्रधान मत्री न केवल मत्रि-परिषद्‌ का प्रमुख दूं बल्कि मांत्र- 
परिषद्‌ के सभी सदस्य उसकी मत्रणा से नियुक्त किए जाते हू श्लोर मत्रिन्परिषद्‌ 
के सामूहिक दायित्व के सदर्भ मे भी वे केवल तव तक परिषद्‌ के सदस्य बने रह 
सकते हैं जब तक वे प्रधान मत्री के विश्वामपात्र हैं। ऐसी स्थिति मे, मत्रिन्पारपद 
को मत्रणा शायद दी प्रधान मत्री को मत्रणा से भिन्न दागी क्योकि प्रन्ततोगत्वा 
प्रधान मत्री के विचार ही स्वंमान्य होते हैं । पश्रव. ऐसा प्रतीत ह्वाता हैँ कि कवल 
ऐसी प्रपवाद स्वरूप स्थिति को छोट़्कर जिसमे कोई विपक्षी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
कर चुन लिया जाए और वेकल्पिक सरकार बनाने के लिए काई सक्षम नेठा उपलब्ध 
हो, भ्रन्य स्थिति में राध्ट्रति लोक सभा का विघटन करने क बारे में प्रधानमत्रा 


लोह[सपा का विधरस/ शव 


बीमगणा नो मानने में ऋऊतो इकार नदी कर सकेगा । प्रधान मसत्री को, जब तो 
बह चाहे, जनता में नदीन जतादेश ध्राप्त करने की भवुमति होती चा'हुए । ६ कार 
मे, राष्ट्रपति पर पक्षपात प्लौर राजनीतिक पड्यत में शामिल होने का दोष लग 
मेगा, यह भी ऐप समय में जब जि सरकार मुदुड न हा। गंभा का विघदन ब्रने 
से इबार करते से हर प्रकार के प्रनेतिक धड़ों पौर विधायकों तथा राजनीतिक 
दलों में जोड-तोड भौर दल-बंदल तथा विधायका को धन प्रनोभन से प्पने पक्ष मे 
ज्ेने की प्रदूत्ति को! प्रोत्माहन मिलेगा, जबकि देल-बदल विरोधी कामून हैं जिस मे 
विभाजित होने “पोर सबिलयन/' की पभनु्मात दय 

स्विधान में इस बारे से कुछ मी उपबधित नहों है कि बन, किन बातों से 
प्रोर कित हालात में लोझ सपा को विघद्धित करने की शोक्त का उपयोग किया जा 
सकैगा । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रप्देक मामते में स्थिति की अत्यावश्यकता कं 
देखते हुए निर्णय लेने का पूरा उत्तरदायित्व कार्यपा लका बर छोड दिया गया हे 
शायद संविधान के लिर्मातापों ने विधटन झरने की शाॉक्त के बड व्यापक दायर को 
परिकल्पना की है १ 
(बिघटन की प्रक्रिया 

लोक सभा के “सामान्‍य” [क्घटन घ्रयोजु उसकी पराच बंप को कालावांध की 
समाप्ति पर विघटन, के बारे पे प्रति या यह है लोक सभा के भोन्‍्तम सत्र को 
समाप्ति के कुछ दिन पूँईं महासचिव, छसरीय काय मत्री घोर सदन के तो, एपांद 
अधान सत्री स्वय सन का नेता नह्दी है? या ससदाय कार्य मंत्री (या संत के नता 
जती हपोत हो) के मबष्यम में प्रधान मंत्री से पथ है भोर सभा का विषोटत 
करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा सुभाई गई तारोध के सम्बन्ध स स्वय एस पत्र 
जारी करता है | भधान सत्री का प्रस्ताव, परध्यक्ष दर स्वाइत रूप में; मद्दा पाचन 
द्वारा राष्ट्रपांत को प्रस्तुत किया जाता हैं । नांद के साथ-धाप पादेश का प्राक्ृध भा 
द्जा जाता है जिसमें सभा का पबधटित करने को प्रस्ताव तारात बताई गई दाता 
है । राष्ट्रपति उठ दिन आाद॑श पर दस्ताध्षार करत है जिस दित लोक क्षपा विघाटर्ष 
हो जाना होती है  साध्ट्रपाव दारा प्रादश [दिय जाने पर इधका, से दि ताऊ 
सभा सचिवालय में भादेश ्राप्त द्वाता के उगी [दन भधाधारण शाजपत्र मे भोध- 
सूचित कर दिया जाता है । इसके साथन्साथ लाक सभा सोचवालप भादश कः 
ब्यापक प्रचार के लिए एक प्रेत विज्ञप्ति जारी करता है भोए इक घाकाशवाणो 
प्लोर दूरदर्शन पर भी प्रसारित करता है. ॥ कक सभा के विषदन को सदस्यों की 
जानकारी दने के लिए एक पूरा लोक समा के समाचार बुंवॉदन मे भो निकाला 
जाता है 

जहां प्रधान मत्री लाब सभा की सामान्‍य कालावधि की समाप्ति से पूर्द 


इसको विघपदित करने को सिफारिश राष्ट्रपति को करते की निर्णय लेता है, वह 


22/घंसदीय प्रक्रिया 


राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजता है श्रौर विधघटन सवधी राष्ट्रपति के प्रादेश को जान- 
कारी अध्यक्ष को देता है| तत्पश्चात्‌ महासचिव इस प्रादेश को राजपत्र में धधि- 
पुचित करता है प्रौर लोक सभा समाचार बूलेटिन के माध्यम से सदस्यों को मूद्चित 
करता है । प्रेतत भौर प्रन्‍्य समाचार माध्यमों से इसका प्रचार भी किया जाता है 
विघटन के प्रभाव : 

लोक सभा को विघटित किए जाने के परिणाम्र निरपेक्ष झौर प्रनिवर्तनोय 
है । विघटन से सभा की कालावधि समाप्त हो जाती है ! यह धाभारमुक्त हो जाती है, 
इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है और नत्पश्चा३ नई सभा का गठन होता है । ढिसी 
ने ठीक ही कहा है, इससे वस्तुत “ससदीय स्लेट पर स्पज फिर जाता है”, प्ौर 
इसके समक्ष तथा इसकी सभी समितियों के समक्ष लम्बित पड़े सभी कार्य व्यपगत 
हो जाते हैं । इसमे विधेयकों सबधी कायं, जिसको लोक सभा ने तो निष्पादित कर 
दिया होता है, किन्तु जो विधघटन की तारीख को राज्य सभा में लम्बित हो, भी 
शामिल्ल है । विघटित सभा के रिकार्ड का कोई भी भाग आगे नही ले जाया जा 
सकता है प्रौर नई सभा के रिकाई या रजिस्टरो में सम्मिलित नद्ठी किया जा सकता, 
तथापि इसमे ससदीय समितियों की रिपोर्टे भौर मन्रियों द्वारा ससद्‌ में दिये गये 
आश्वासन शामिल नहीं द्वोते हैं जिन्हे भ्रागे ले जाया जा सकता है प्लोर नई सभा के 
रिकाडं प्रौर रजिस्टरो मे शामिल किया जा सकता है। सक्षेप मे, विघटन द्वारा 
विद्यमान सभा का प्रन्तिम पटाक्षेप हो जाता है 76 

मार्केसिनिस के भ्रनुसार लम्बित पडे सभी कार्यों का इस प्रकार ब्यपंगत हो 
जाना तक्क॑ प्रोर राजनीतिक दृष्टि से म्यायसगत है । “तक को दृष्टि से इसलिए 
बयोकि नई ससद्‌ भ्रपनी पूर्वयामी सभा को गतिविधियों के लिए उत्तरदायी मही 
ठद्राई जा सकती जिनके लिए उसका तनिक भी योगदान नही होता है । राजनी- 
तिक दृष्टि से इसलिए, बयोकिः ऐसा विश्वेस है कि पूर्व सभा का लम्बित पड़ा कार्य 
नई ससद्‌ से भ्रभिव्यक्त राष्ट्रीय विचारधारा के विपरोत जा सकता है । यह उचित ही 
है कि नई सभा को यह निर्णाय करने का भवसर दिया जाये कि वह किन विषयो के 
सवध में विधायी कार्य करेगी ॥7? 

संविधान के भनुच्छेद 07 में लोक सभा का विघटन होने पर ससद्‌ के 
समक्ष पडे विषेषकों पर पड़ने वाले विघटन के प्रभाव का उपबन्ध किया गया है । 
बम्वित पड़े विधेयको के प्रभाव के सबध मे वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :78 

लोक समा में विघटन के सप्रय लम्बित पड़े सभी विधेयक, घाहे सभा 

में पुर स्थावित हुए हो प्रथवा राज्य सना द्वारा भेजे गये हो, व्यपगत हो 

जाते हैं; श्लौर राज्य सभा में, लोक समा द्वारा पारित विधेयक, किन्तु 

विघटन की तारीख को जो राज्य मभा द्वारा पारित न किए गए हों भौर 


लोक समा का विषटन/2!3 


दाज्य समा में लम्बित हो, वपपयत हो डाने हैं ) केवव राज्य मा में पुर - 

स्थापित किए गये विधेयक, जो लोक सभा हारा पारित न किए यए हो 

धोर श्रथी राज्य यवा में लम्दित हैं, ब्वपगत नहीं होते हुँ । राज्य सभा में 

प्र'म्यापित कोई विधेयक, जो लोक मभा को भेजे जाते के प्रश्चाद्‌ भौर 

लोक समता द्वारा सशोधतों के माय लौटा दिए जाने के पश्चान्‌ उम सता मे 

नम्बित हो वहू भी व्यपयत हो जाता है ! 

तथापि, यदि क्रिसो विधेयक पर दोनों सदनो से अ्रसहप्रति हो प्रौर राष्ट्रपति 
मे समा का विपटने हो जाते से पूर्व विधेयक पर विचार करने के लिये दोनो सदनों 
की सयुक्त बेंक में भ्रधिदेधित होने के लिए ग्राहत करने के श्रपने ग्रभिप्राथ को 
भ्रधिगुचित कर दिया हो, तो उक्त विधेयक व्यपगत नही होता, इस बात के होते हुए 
मो कि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को सयुक्त वेठरु में ग्रधिवेषित होने के लिए प्राहन 
करनते का भ्रपना भ्रभिप्राय प्रधिगूचित कर दिया था झोर सभा का विघटन बोच में 
ही चुका है, भौर दोनो सघदनों की बैठक पे विधेयक प्रारित हो सकेगा ) संसद के 
दोनों मदनों ढारा पारित प्रोर राष्ट्रवजि की स्वीकृति के लिश भेज दिये गये विधेयक 
पर विषटन के प्रभाव के बारे में संविधान में कोरई विशेष उपदध नहीं है । लबापि, 
न्यायालय द्वारा पृरुप्रोत्तमन नम्बूदरी वनाम केरल राज्य के मामले मे यह निणंय 
दिया गया यथा कि ऐसा विधेयक जो स्वीकृति के लिए सम्बित है, सभा के क्घिदत 
के पश्सात्‌ व्यपगत सही होता है । यह भी कि यदि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 
पुतविार के लिए लौटा दिया जाहा है, तो उत्तरवर्तों लन्ता उस पर पुनविचार 
कर अकती है प्रौर यदि उत्तरवर्ती सभा द्वारा इसको (सशोणतों के साथ अबत्रा बिना 
संशोधन) पारित कर दिया जाता है, “इसको पुत्र पारित हुआ माता जायेगा ॥!9 
लोक सत्ता में लम्दित गेव सभो मापले यथा प्रस्ताव, सवृह्प, संशोधन श्रनुपूरक 
प्रनुदात मांग इत्यादि, चाहे कार्यवाही के किसी भी स्तर पर हो, तिधटन होने पर 
व्यपगत हो जाते हैं, सदव में प्रस्तुत बाचिहाओं जो पाचिका सभित्ति को भेजी गई 
मानी जाती है के मामले मे भी ऐसा ही माना जायेगा । किसी अधिनियमत्र के उप- 
बधों के ध्रधीन दोनो सदनों के सभा पटलो पर रखे गये साविधिक् नियमों के 
प्रमुपोदत या रूपभेद करने के लिए लछोक सप्ता द्वारा पारित और सहमति के लिए 
राज्य सभा को भेजा गया कोएँ प्रस्ताव मोर प्रविलोमत राज्य सभा पे प्राप्त ऐसा 
कोई प्रस्ताव भी लौक सभा का विघटन होने पर व्यपणत हो आता है ॥70 

लोक सभा की ससदीय समितियों के सपक्ष लम्बित सभी कार्य लोक सभा 
को विधटन होने पर व्यपगत हो जाता है । लोक सभा का विधटन ब्वोने फर्‌ छमि- 
तिया भी अं हो जाती हैं ) तथापि, कोई समिति, जो समा के विघटन से पूर्द अपना 
काय पूरा करते में असमर्थ रहती है, इस बारे मे सदत को सूचित कर सकती है, 
ऐसे मामले मे जब समिति ने कोई प्रार॒म्मिक ज्ञापन या मोट तैयार किया हो श्रधवा 
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इसके द्वारा कोई साक्ष्य लिया यया हो तव नई समिति के नियुक्त हो जाने पर उसे 
यह उपलब्ध करा दिया जाता है | इसी प्रकार, जब सभा का सत्र नहीं होता है 
तब किसी समिति द्वारा तंयार की गई रिपोर्ट उसके समापति द्वारा प्रध्यक्ष को 
प्रस्तुत की जाती है और समा के प्रगले सत्र में इसको सभा मे प्रस्तुत क्ये जाने से 
पुर्व लोक सभा का विघटन हो जाता है, तो प्रथम सुविधायुक्त प्रवमर पर महासचिव 
द्वारा रिपोर्ट नई सभा के सभा पटल पर रखी जाती है । रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय 
महासचिव इस सवध में एक वक्तव्य देता है कि पिछली लोक सभा के विधटन से 
पूर्व यह रिपोर्ट उस सभा के प्रध्यक्ष को प्रस्तुत की गई थी, जहा भ्रध्यक्ष द्वारा यह 
भादेश दिया गया हो कि रिपोर्ट को नियम 280 के अधीन मुद्रित प्रथवा परिचालित 
किया जाये, महासचिए सभा को इस तथ्ण से भी ग्रवगत कराता है ।7! 
विघटन के मामले 

प्रथ मलोक सभा, जिसका प्रयम प्रधिवेशन 3 मई, 952 को हुप्ना था, 
राष्ट्रपति द्वारा )4 प्रप्रेल, 957 को उसकी पाच यपे की सामान्य कालावधि से 
एक मास्त प्रौर नी दिन पूर्व विधघटित कर दी गई थी । 

दूसरी लोक सभा, जिसका प्रथम भ्रधिविशन ]0 मई, 957 को हुप्रा या, 
को 3] मां, 962 को उसको सामान्य कालावधि से 40 दिन पूर्व विघटित कर 
दिया गया था । 

तीसरी लोक सभा का प्रथम ग्रधिवेशन 6 पअ्रप्रेल, 962 को हुप्ला था 
भौर उसको 3 मार्च, ।967 को उसकी सामान्य कालावधि के 44 द्विन पूर्व विघ- 
डित कर दिया गया था । 

चौथी लोक सभा को जिसका प्रथम प्रधिवेशन 6 मा, )967 को हुप्रा 
था। 27 दिमम्वर, 970 को उम्रकी पाच वर्ष को पूरी कालावंधि से एक वर्ष 
79 दिन पूर्दे विघदित कर दिया गया था । 

सप्तद ने 4 फरवरी, 7976 को लोक सभा (कालावधि विस्तार) प्रधिनियम 
]976 पारित किया था जिससे पाचवी लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के 
लिए वढा दी गई थी जबकि उसकी सामान्य कालावधि !8 मार्च, 7976 को 
समाप्त हो जानी थी । इसकी कालावधि को दूसरी वार 8 मां, !978 को एक 
वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया किन्तू उसकी बढ़ी हुई दूसरी कालावधि समाप्त होने से 
पूर्व उसको 8 जनवरी, ॥977 को विघटित कर दिया गया था । यह उस समय 
किया गया था जब भापातकाल संबंधी घोषस्थाएं एक, 3 दिप्तम्बर, 97] को (बंगला 
देश के सकट के दौरान) “बाह्य ग्राक्रमण” के प्राधार पर भौर दूसरी 25 जून, 
975 को “प्रातरिक प्रशान्ति” के ब्राधार पर साय-साथ लागू थी । 

छठी लोक समा का प्रयम प्रधिवेशन 25 मां, 977 को प्रायोजित हुप्ता 
भोर लगभग ढाई वर्ष सत्ता मे रहने के पश्चात्‌ कुछ रोचक राजनीतिक घटनापो के 
मध्य, राष्ट्रपति ने 22 भझगस्त, ।979 को इसका विघटन कर दिया। 
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चौषी लोक सभा का विधदन 967 के साधारणा निर्वाचनों ने काग्रेग 
दल को पूरी तरह में हिला कर रख दिया था भौर उसे इस बात के लिए पुनविचार 
करने पर मजबूर कर दिया था कि ग्रसमानताएं कम करने तथा एक समतावादी 
सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए समाजवादी दृष्टिकोण भ्रपनाने की 
प्रावश्यकता है । भ्रखिल भारतीय क्राग्रेस कमेटी ने जून, 967 मे एक दप्त सूनोय 
कार्यक्रम झपनाया था जिसमे बैंको का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाप्रो व राजवुभारों 
के विशेषाधिकारों ध्ौर प्रिवी पर्तेज जैसे पेंशन भत्तो का उन्मूलन प्रादि विभिन्न 
प्रगतिशील उपायों पर कार्यवाही करने को कहा गया था । प्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के जुलाई, 969 मे बगलौर में हुए भ्रधिवेशन में प्रधान मंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गाधी ने दम सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और प्राथिक नीतियों को 
नया रूप देने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का सुभांव दिया। उन्होने भूमि 
सुप्रारो, एकाधिकारों पर एक प्रतिवन्ध लगाने, वेकों के राष्ट्रीयकररा, (प्रवी पर्सेज 
एवं विशेषाधिकारों इत्यादि के उन्मूलन पर जोर दिया । उनके युझावों को प्रखिल 
भारतीय काग्रेम कमेटी द्वारा पारित सकल्प में शामिल किया गया था । 


बच 969 की शेष अवधि में घटनाए बड़ी तेजी से घटी । उप“प्रधाव मंत्री 
श्री मोरारजी देसाई से वित्त विभाग लिए जाने पर उन्होने मत्रिमइल से त्याग पत्र दे 
दिया । चौदह बढ़े वैक्ो का राष्ट्रीयकरए कर दिया गया । कांग्रेस पार्टी के श्राधि- 
कारिक उम्मीदवार श्री एन० सजीव रेड्रो को पराजित कर श्रो बी० थी० गिरी 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । तत्पश्चात्‌ पार्टी का विभाजन हो गया « काग्रेंस पार्टी के 
62 सदस्थों द्वारा दल-यदल करने के परिग्ामस्वरूप जो शासक कांग्रेस दल बचा 
रह गया उसमे लोक सप्ता में पृर्ण बहुमत का समथेन प्राप्त नही रहा | वहू पट कर 
एक मात्र बेड़ी पार्टी की स्थिति में ग्रा गई | तथापि, श्रीमती इन्दिरा गांधी को 
लोक सभा में सदस्यों के बहुमत का पमय॑न प्राप्त रहा / उनको भारतीय साम्पवादी 
दल तथा प्रन्य विय्क्ष के ग्रुपों श्रौर कुछ स्वतत्र सदस्यों ने श्रपना समर्थन दिया । 
बगलौर मकल्प में उल्लिपित ध्राधिक वीति के प्रनुसरण में लोक सभा में 8 मई, 
970 को तीन खण्डों वाला एक सक्षिप्त सविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक 
पुर,स्थापित किया गया । 

विधेयक मे प्रनुच्छेद 29। शोर 362 तथा पब्नुच्छेद 366 के खण्ड (22) 
को हटाने का उपबन्ध किया गयाया जिससे कि भारत में राजाशाही शासन के 
प्रश्चिम्त घिस्दों को एम्रप्त किया जा सके । विधेयक के उद्देश्यों श्रौर कारण) के कथय 
में कट्ठा गया था: 
_राजाशाही को भ्रवधारणा, जिपके साथ किन्‍्ही वर्तमान कृत्यो पौर सामा- 
जिक उद्देश्यों से भरसम्वद्ध पेंशन भत्ते श्रोर विशिष्ट विशेषाधिकार जहाँ हैं, प्रमवा- 
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बादी सामाजिक व्यवस्था के माय मेल मही खाती । झ्व सरकार ने शुतपूर्व मार- 
तोय रियासतों वे धायको के पेंशन भत्ते और विशेषाधिकार समाप्त करने का 
जेएँय लिया है । 

लोक सपभ्ना मे विधेयक्न पर केवल | सितम्बर, 8970 को विचार प्रारस्म 
हुआ । सुदयं प्रधानमत्री ने विधेयक पर विचार करने का भ्रस्ताव प्रेश किया । 
शाप्क दत के सभों सदस्यों को तीन पक्तियों का रहिए! जारी किया गया जिसमें 
उहहं प्रतिवायं रूप मरे सदत मे उपस्थित रहने भौर मतदान करने को कहा गया था 
देवा किसी गकार से "प्रात्मा की ध्रावाज पर मतदान करने” को पुर्ण मनाहो की 
गई थी $ 

लोक सप्ता मे | श्रोर 2 सितम्वर, 4970 को दो दिन विश्ेयक पर चर्चा 
ई । दूसरे दित शासक पक्ष प्रौर वियक्ष के एक बढ़े भाग के ममर्थन के बीच 
प्रध्यक्ष डा० जी० एस्० ढिल्‍लो ने घोषणा ही कि श्रोमती गांधी द्वारा पेश किये 
गये मरहारी संशोधन द्वार/ सशोधित स्व मे विधरथक ! 54 भतो को बुलना में 339 
मतों अर्थात्‌ बाधित दो तिद्वाई बहुमत से 9 मत प्रधिक से पारित हुप्रा । 

खचाखच भरी सभा में जिसमे श्राज तक के इतिहास में सदस्पो की सबसे 
प्रधिक उपस्थिति (98 5 प्रतिशत) थी, विधेयक पर बोलते हुए प्रधान मन्‍्त्री ने 
रादस्पों पे भ्रपौल को कि समानता घोर सामाजिक न्याय के छिए प्रयत्त कर रहे 
एक गतिशील समाज की आवश्यकता के संदर्भ में वे ऐतिहासिक सूमबूम प्रदर्शित 
करें । उन्होने वहा वि. राजकुमारों कै पेंशन भत्ते भौर विशेषाधिकार लोकलआ- 
ह्मक संविधान, समय की माँग ध्ौर प्रिवर्नत वी इच्छा के घाथ मेल नहीं खाते ।६ 

लोक मप्ता द्वारा पारित रूपए मे विधेयक विचागर्थ राउ्थ् सभा मे भस्तुत 
किया गया घौर उस पर थ॑ प्ौर 5 सितस्वर, !970 को चर्चा हुई । जित शब्दों 
में लोक प्रथा में प्रपील्त की थी लगभग उन्ही शब्दी में प्रधात मंत्री ने विधेयक को 
स्वीकृति प्रदान बारते की राज्य समता से प्रपील की झौर घोषणा री कि इतिहास 
के प्रवाह को पीछे नही मोडा जा सश्वा प्ौर परिवर्तन मवश्यस्मभावी है। जब 
विधेयक पर मतदात हुआ तो उसे प्रक्ष मे 39 मत प्राप्त हुए तथा 75 सदस्यों से 
उसका विरोध किया । तथापि, धमे बाछित दो तिहाई मतों ब7 बहुमत प्राप्त मही 
हो सका प्रौर उसमे एक संत के एक तिह्वाई भर की कमी रह गई । इस प्रकार 
विधेयक के पारित होने मे घवरोध हो गया ५ १£ 

राज्य सभा में विधान (चोबीसवी संशोधन) विधेयक, 2970 ग्रस्वोकार 
किये जाने के पश्चात्‌ प्रधाव सप्ती ने केन्द्रीय मत्रिमण्डल की एक प्रापातकातीन 
बैक बुलाई । मत्रिमण्डल ने राष्ट्रपति को यह परासर्ण देने का निर्णय लिया कि 
वह गविधार के भ्रमुच्छेद 366 (22) के भ्रधीन, जिसमे राजा से प्रप्रिप्राय, ऐसे 
किसी व्यक्ति से था भिसमे भन्‍्य बातों के साथ-साथ उस समय शरष्ट्रपति ने ऐी 
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मान्यता दी हुई हो एक ग्रादेश जारी करके सभी 278 राजाश्ो की ऐसी मान्यता 
समाप्त कर दें। प्रगली प्रात से पूर्व श्री वी० बोल गिरी ने, जो उस समय दक्षिण 
में हैदराबाद मे निवात्त कर रहे थे, ऐसे राष्ट्रपतीय श्रादेश पर हस्ताक्षर कर दिये । 
मान्यता वापस लेने का प्रवश्यम्भावी परिणाम था प्रिवी पर्सेज भोर विशेषाधिकारो 
का स्वत्त ही उन्मूलन। मान्यता वापम तेने के आदेश जारी किए जाने के चार 
दिनो के भीतर घृतपूर्व राजाप्ों मे से पाँच राजाप्रो ते राष्ट्रपतीय प्रादेश को 
चुनौती देते हुए श्ौर उसके वार्यन्वियन पर एकतर्फा रोक लगाने के लिए उच्चता 
न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी । उच्चतम स्यायालय ने ॥5 दिसम्बर, 
970 को पश्रपना निर्णय दिया भौर 2 की तुलना मे 9 के बहुमत से मार्णता वापस 
लेने के राष्ट्रपति के प्रादेश को प्रसविधानिक, प्रवैध झौर प्रप्रवर्तनीय करार दिया 
भौर इस प्राघार पर उसका कार्यान्वयन रोक दिया ।” 
उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतित्रिया स्वरूप भौर उद्देलित एवं 
क्रोधित ससद्‌ सदस्यो की पूछताछ पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाघी ने लोक 
सभा भौर राज्य सभा को क्रमण !5 ध्रौर 6 दिसम्बर, 970 को बताया कि 
सरकार को, प्रगति को श्रोर हमारे कूच भ्रौर हमारे लोगो को बेहतर जीवन-यावन 
प्रदान करने के हमारे प्रयासों मे, प्रत्येक पगे पर प्रडचमें मिलने की भाणा थी । 
न्यायालय का निर्णय सरकार की “हार” नही प्रौर न ही सरकार के रास्ते में यह 
कोई “भ्रडचनें” पैदा करेगा क्योकि सरकार “उचित सविधानिक उपायों द्वारा प्रिवी 
पेज उन्मूलन की प्रपनी नीति के प्रति वचनवद्ध है ।” 
27 दिसम्बर, 970 को संविधान के प्रनुच्छेद 85 के खड (2) के उप-संढ 
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने लोक सभा का विधटन 
कर दिया । घटनाक्रम, भन्‍्त में जिसका फल राष्ट्रपतीय भादेश जारी करना हुप्ता 
जैसाकि राष्ट्रपति भवन से जारी सरकारी विज्ञप्ति मे दर्शाया गया है, बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण था। विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वंक पठन करने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो 
जाता है कि 24 दिसम्बर, 970 को प्रधानमन्त्री की राष्ट्रपति के साथ प्रथम भेंट, 
जब उन्होने लोक सभा के विघटय के संबंध मे प्रस्ताव रखा था, की तारोय पौर 
27 दिसम्बर, 3970 को हुई दूसरी भेंट, जब उन्होंने इस सबंध मे मंत्रिमण्डल के 
निर्णय से अवगत कराया था, को वारीख के वोच चार दिन का भस्तराल था। 
इससे पता चलता है कि.-- 
() विघटन, मत्रिमण्डल की मंत्रणा पर स्वीकार किया भया था झौर ने 
कि केवल प्रधानमंत्री की मत्रणा पर, घौर 
(।]) राष्ट्रपति ने मामले के सभी पहलुप्रो, जिनमे विपक्ष के नेताओं, जो 
इस दौरान उनसे मिले थे, फे डष्टिकोण भी शामिल हैं, पर “ध्यान- 
पूरक विचार करने” के पश्चात्‌ ही मंत्रणा स्वीकार वी थी । 
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ईंससे पता चलता है कि राष्ट्रपति ने यद्यपि वह मत्रिपरिषद्‌ की “सहायत्ता 

भोर मत्रणा” मानने कै लिए वचनबडध हैं, सविधामिक पहुत्त्व के ऐसे पहुलुप्रो पर 
स्पानपूर्वक विचार किया ! 

लोक गधा के विधटन कै बारे मे 27 दिसम्बर, 970 को राब्ट्रपतीय आदेश 
जारी करते के तत्काल पश्चात्‌ प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम श्पने प्रतारण में साधा- 
जिक-प्रापिक परिचर्तेतो सबधी भ्रपने समाजवाई कार्यक्रमों प्ौर नीतियों यथा बैकोः 
का राष्ट्रीयकरण, एकाशिकार शोर प्रतिक्धित व्यापार प्रथा पर नियंत्रण भ्ादि को 
कार्यानिवित करने मे उत्की शारवार के प्राडे श्रा रही कठिमाई का उल्लेस किया 
प्रौर बताया कि किस प्रकार राज्य सभा में एक मत के अपूर्णांक से भूतवूद राजाधों 
के पेशन भत्ते भौर विशेषाधिक्रारों का उत्मुलन करने साबधी सं्िधानिक वशोधन 
शिर गया भोर कियग प्रकार उच्चतस स्यायालय द्वारा भूतपूर्व राजाबों की मात्यता 
समाप्त करने सवधी राष्ट्ररतीय आदेश को रह कर दिया गया । प्रधानमंत्री ने कहा 
कि यद्यपि सरकार को सताद में बहुरत का समथ॑न प्राप्त है, परत्तु उनकी सरकार 
मे जतता से नया जतादेश प्राप्त करते का विर्शय किया हैं. जियसे कि “समाजवादी 
प्रौर घर्मनिरपेश कार्यक्रमों भौर नीतियों का कारगर ढग से सागू किया णा सके 
उत्होते लोक सभा के सप्य पूर्व विघटन को "भारत में एक अ्रमूतपूर्व पग कहा, 
गरद्यपि यह कोई भ्रसामाग्य प्तद़ीय प्रथा नही है ।7 

लोक सभा में विघटन कै समय पार्टीवार स्थिति इस प्रकार थी 

काप्रेस-22], भारतीय गाम्यवादी दल (म्राकसेबादी)-9, भा सा० द०-24, 

द्र०धु०क०-24, जनशघ-33, काप्रेस (श्रो)-63,स्वतत्र 35, ए_स० एस०पी०- 

[7, पी० एस० पी०-5, यु० ग्राई० पी०जी ०-25, बी७ क्के० शी००।0, निद॑- 

लीप-24, रिक्त स्वान-३ ल्‍ 

यह दोहराना प्रावश्यद है कि राष्ट्रपति को लोक राभा का विघटन करने की 
भश्नशा देते समय श्रीमतती गाधी को लोफ सभा के सदस्यों के बहुमत का निविवाद 
ग्रमर्धन प्राप्त था । यद्यपि धत्तारूह काग्रंस दल को सभा में पुर्ण बहुमत प्राप्त नही 
था. यह अभी एक मात्र बडा दल था शौर इसका सरकार को भनेक विपक्ष के समूहों 
भ्रौर तिदलीय सदस्यों का बिना शर्त समर्थन प्राप्त था | इस पर भी प्रधानमम्त्री ने 
विघटन को प्राथमिकता दी क्योकि जेसाकि उन्होने 27 दिसम्बेर, 970 को राष्ट्र 
के माम झपने प्रदा रण थे कहां था -- 

* शध्दू कै जीवत में एक ऐसा समय प्राता है जबकि तात्कालिक 
सरकार को कठिनाइयों पर काबू पाते कै लिए घसासान्य कदम उठाते पदते 
हैं जिससे कि राष्ट्र के सम्मुख पेश झाई गम्भीर समस्याधों का समयधान 
निकाला जा सके । सब वह समय प्रा गया हे * यह इसलिए सही कि हम 
कैवल छसा में बने रहना चाहते हैं, वल्कि उस सत्ता का उपयोग पअ्पनी 
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जनता के एक विशाल वहुमत के लिए जीवनयापन के बेहतर साधन सुनिश्चित 

करने झौर एक न्यायपूर्सा सामाजिक व्यवस्था सवधी उनकी इच्छाओ्रों को 

पूरा करमे के लिए करना चाहते हैं * समय हमारी प्रतीक्षा वही करेगा । 

करोडो ही लोग, जो श्न्त, ग्रावास और रोजयग्रार को माँग कर रहे है, 

कार्यवाही करते की जोरदार मांग कर रहे हैं। लोकतप्र में सत्ता जनता के 

हाथ मे होती है । इसीलिए हमने भ्पती जनता के पास जाये शौर उनसे 

नया जनादेश प्राप्त करने का निर्णय किया है /76 

मार्च, 497] मे ब्लायोजित लोक सा के नये श्राम निर्वाचनों से प्रधानमत्री 
श्रीमती गाधी के क्रयंक्रपों भौर नीतियों करी जीत हुई | उनके शासक कांग्रेस 
दल ने न केवल प्रपने श्राप में निरपेक्ष बहुमत प्राप्त किया बल्कि उसे स्पष्ट रूप मे 
दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुघा । 

छड़ी लोक सपा का विघटन . निर्वाचतों में श्रीमती इम्दिरा गाघी के बाग्रेस 
दल की पराजय के पश्चात जनता पार्टी, जो काग्रेस का विकल्प उपलब्ध कराने के 
लिए विभिन्न पार्टियों को मिला कर बनी थी, मे सरकार का गठन किया श्रौर 
भोरारजी देसाई प्रधानमत्री बने । जनता पार्टी में तत्काल ही विखराब के चिन्ह 
दिखाई देने लग पडे, प्रौर नीति सबधी महत्त्वपूर्ण मामलो में मंत्रिपरिषद्‌ का सामू- 
हिक दायित्व लागू करना कठिन हो गया। श्री राजनारायण, जो एक मत्नी पे, ने 
सरकार पर सर्वप्रथम खुला प्राक्रमरा किया, जिन्होने ? सदस्यों के साथ पार्टी द्योड 
दी भ्रोर एक नई पार्टी जनता (एस) का गठन किया । तत्वश्चात्‌ कुछ भौर सदस्य 
दल बदल कर जनता (एस) में शामिल हो गये । बाद में श्री चरणमिह भी दल बदल 
कर वनी पार्टी मे शामिल द्वो गये ग्रौर उसके नेता निर्वाचित हुए! कांग्रेस, जो 
श्रधिकृत विपक्षी दल बना, के नेता श्री वाई० दी० चब्हाणण ने सरकार के विरद्ध एक 
प्रविश्वास प्रस्ताव रखा । श्री मोरारजी देसाई ने ॥6 जुलाई,979 को जनता सरकार 
का त्यामपत्र प्रस्तुत किया । राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिपापग्रौर 
जब तक कोई बेकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, उनको तब तक के लिए सरकार 
में बने रहने को कहा । 

राष्ट्रपति ने थ्वी चब्हाए को मरकार बनाने के लिए भामत्रित किया। उनके 
द्वारा प्रपनी भ्रसमथ॑ता व्यक्त किये जाने पर राष्ट्रपति ने सर्वंधो मोरारजी देसाई प्रौर 
चरण पिंद को भपतने प्मर्थकों की घलग-प्रलग सूचिया प्रस्तुत करने को कहां। 
दोनों सूचियाँ विधिवत्‌ प्रस्तुत की गई । बाद मे, श्री देखाई की सूचों में सम्मिलित 
बुद्ध सदस्यों ने कट्टा कि दे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। श्री देमाई ने जनता पार्टी 
के नेतृत्व से त्याग-पत्र दे दिया श्ौर श्री जगजीवन राम को इसका नेता छुन 
लिया गया । 

राष्ट्रपति ने थ्रो चरण सिह को सरकार का गठन करने के लिए प्रामत्रित 
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किया क्योकि उतके द्वारा प्रस्तुत को गई यूच्री में सदस्यों को सरूया झथिक यी, 
यद्यपि उनको पुण बहुमत ध्राप्त नह्ठीं दा। उनको झधिक से अधिक 20 भगस्त, 
4979 तक सभा में अपना बहुमत घ्लिद्ध करने को कट्ठा झया | तथापि, थी चरणसिह 
में जिस दिन प्रात सभा की बंठक होनो थी भौर उतको छभा का विश्वास प्राप्त 
करता था, सदन के समप्त एक दिन के लिए भी प्लाएं बिता प्रधानमंत्री के पद से 
त्यागपत्र दे दिया । 

स्पागपत् देते ममप थी चरशा सिह ने राष्ट्रपति को लोक सभा का विघरटन 
करने प्लौर नए निर्बाचतों का प्लादेश जारो करने को मत्रणा दी। श्लो जगजीवन 
राम ने मरशार का गठस करने को झामतित झरने का अपता दावा ऐश किया । 
तपाएि, ग्ट्रपति इससे सहरत नही हुए बल्कि उन्होंने लोक सभा का विघटन करने 
की थ्रो कररणसिह की सत्ररणा स्पोकार कर लो और श्री घरणासिह को, जब तक 
निर्वादतों के परचातु सथी मत्रिप रियर गडित नहीं हो जाती, कार्यवाहक प्रधानमत्रो 
के हूप में काये करते गहने का बहा । सोझ शमा के विभ्रटन वे लिए उत्तरदायी 
उक्त घटलाप्रों के दोरान जा प्रत्यठ मद्ृत्त्वपृर्णा प्गत उत्पन्न हुमा वह था "क्या 
राष्ट्रपांत लोक मभा ने वघटत की प्रधानमत्री श्रो चरणसिट्ट की मत्रणा को 
मध्वीर।र कर घकता था । इस पर 'िन्ननप्रिश्न झत ये । एक पक पहु पा कि 
राष्ट्रपति श्रो चरण सि् को मष॒णा। स्वोकार करने के लिए बाध्य नहीं ये, विशेष 
रूप से ऐसे समय जबौकू उतेकी विपुरक्ति सतत को गई थी झोर उतको बहुमत का 
समर्थन प्राप्त नही या । वास्तव में इन सभो गकागो का समाधान करने के लिए 
यहले ही सर्दिधान में ब्यासीसवा समोप्रन जोड़ा जा चुका था जिसके द्वारा भनुस्चे३ 
740।) में शभ्द “करगा जोड़ा गया था जिसके द्वारा राष्ट्रपाद के लिए मभिपरोरषद 
की मत्रणा स्वीकार करना धरनिवाय॑ बना दिया गया था तयाप, सबिघानिक मामलो 
में कभो भो कोई बात पत्थर को सक्रेर नही होती हे + 

नवो लोक मभा के लए चुनावों के नतीज भा जाने के बाद उप्तके विश्विवत्‌ 
गठन के लिये प्रावश्यक प्रध्िसूचना जारों करदे का प्रश्त भाया । अधिसूचना 
निर्वाचन भारोग का जारो करनी थी किस्तु भ्राउदी लोक सभा का प्नभो राध्ट्रपात ने 
विघदन नही किया था झौर उसकी सांवधानिक कार्यविधि में भी समय शेष या । 
ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों मे यह मत व्यक्त क्रिया गया कि भाउत्री लोक सभा का 
विघटन हुए बिना ही नेवों लोक सभा का गठत किया जा धकुदा है । पद मत 
नितास्त भ्रामक घोर भतगत था, क्योकि 

६). सविशात मे एक़ ही ल्पेक सआा खइठ का प्रावधान है बत- एक ही 

समय दो लोझ समा सइन नहीं रह सकते । 
६2) नये सदन का गठन होते ही उसके सदस्प वेतन, कुछ मरते और कुछ 
पत्प सुविधाजा के प्रधिक्तारी हो जाते हैं तदा जब देक थुरानी सदन 
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का विघटन न हो तव तक उसके सदस्य भी इस सब के अधिकारों 
रहते हैं किन्तु यह सव एक(समय मे?ेएश्र;शी/नोक सभा कै सदस्यों को 
उपलब्ध कराया जा छकता है 

(3) संविधान लागू होने से भाज तक स्देद नयी बोक सभा का गठन होने 
से पहले पुरानी लोक सभा का व्िघटन किया गया है । 

(4) सदन का गठन होते द्वी राष्ट्रपति को यह भधिकार मिल जाता है कि 
बह उसका विघटन कर स$ । प्गर पहली लोक सभा का विघटन 
किये बगेर नई लोक सभा का गठन हूं जाये तो राष्ट्रपति के सामने दा 
विधिवत्‌ गठित सदन होगे जिन दोनो का या जितमे से एक छा 
विघटन किया जा सकता है । सविधान-निर्माताझों मे ऐसी परिक्रष्पना 
कभी नद्दी की हो सकती । 

यदि ब्राठवी लोक सभा का विघटन किये बिना मवी लोकसभा का गठन कर 

दिया जाता तो सविधानिक एप्टि से बडी विषम स्थिति पैदा हो जाती भ्रोर बहुत-शी 
कठिनाईया पैदा हो सकती थी । भत यह उचित ही हुभा कि पभ्रन्तत 27 गवबर, 
989 को राष्ट्रपति ने प्राठवी लोक सभा का विधटन कर दिया भौर 2 दिसम्बर, 
989 को नवी लोक सभा के गठन को भधिसूचता लारी की गई ( 


संदर्भ 


देखिये वो. एस. मार्केसिनिस “ द ध्योरी एण्ड प्रेकिटिस ह्लोफ डिसोल्यूशन 
प्रॉफ पालियामेट, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 972, प्रध्याय--। 

रे सविधान (वयालीसवा सशोधन) प्रधिनियम, 976 द्वारा लोक सप्ता की 
प्रवधि 6 वर्ष कर दी गई थी । परन्तु 978 में घोवालीसवें सशोधन द्वारा 
इसे पुनः पाच वर्ष कर दिया गया । 

3, इस प्रकार की दृद्धि की कोई भरधिकतम सीमा नहीं है । प्रभिभ्राथ यह है 
कि प्रत्येक वार लोक सभा को कालावधि एक वर्ष के लिए बढाने देतु 
वार-्वार विधि पारित करना सम्मव होगा ताकि झापातकाल की सम्पूर्ण 
भ्रवधि के लिए लोक सभा का क्‍धिवेशन चालू रसा जा सके घोर राष्ट्रीय 
प्रस्तित्व के कार्यों से राष्ट्र का ध्यान न हटाना पड़ें। परत्तु जँसे ही 
प्रापातकाल समाप्त हो, भभ्ना बे: नये निर्दाचन भायोजित किए जाने बाहिए 
प्रौर तत्पएरत्‌ लोक सभा की कालावधि लव मास से प्रधक काल के लिए 
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बढ़ाई नहीं जा सफ्रेती । 

इस मत पर दल्लाइूबक चर्षा फे लिए दे|खए बीजी वर्गीज द्वारा 
“डिप्तोल्यूगन भोफ लोक सम्रान-घ्यूज एण्ड नोट्स”, जमरस श्रॉफ बॉस्टी- 
दूयूगनल रण्ड पालियामेट्! स्टडीज, वाल्यूम 5 च० 34 

लोक ब्रतिनिधित्य झधितियम, 295), घारा ।4 + 

एल ए. प्रग्नाहूम एण्ड एमी सी हावटरे पालियामेट्री |इ्शनरी, सम्दन, 
956 पृ 82 

ए.प्राई ध्रार, ।905--केरल 229 

प्रनुच्देद 70(ग) भी देखे जिसमे लिणा है : “यह प्रधानमंत्री का किमी 
विपय को, जिस पर किसी मंत्री ले वितिश्चय कर [दया हो किन्तु मत्रिः 
परिषद्‌ ने विचार मही किया हो, राष्ट्रपति के भपेक्षा करने पर परियद्‌ के 
सम्मुप विचार के लिए रखने का कत्तेंड्य होगा ॥" 

27 दिल्वस्बर, /970 को जारी विज्ञप्ति का प्रा इस प्रकार है 

“24 दिसम्बर को अ्रधानमत्री राष्ट्रपति से मिले थे भौर उनके 
सम्मुख लोक सभा विधाटत करते का प्रस्ताव रखा था | उन्होने का कि 
उक्त मफ़ारिश करने का एक मात्र उद्देश्य छोगो से नयीब जनादेश प्राप्त 
करने की रारकार की द्ब्या है ताकि वह प्पने समाजवादी प्रोर 
धर्मानरपेक्ष कार्यत्रमो प्रोर नीतियों को कारगर ढंग से लागू कर सके । 
तदुपशान्त, शुद्ध [विपक्षी नेता भो उसी दिन राष्ट्रपति से (मले थे । 

इस साय प्रधानमत्रों दोबारा राष्ट्रपति हे मिली थो और उन्हे लोक 
सभा विपाटत फरने के मत्रिर्षा रपदू के नणय से भवगठे कराया $ मामले 
को बारोको से जांच करने क॑ पश्चातु राष्ट्रफ॑त में सिफारिश स्वीकार कर 
घीहै। 
अधान मी के भाकाशवाणी से 8--972 को राष्ट्र के नाम अग्रारित 
भाषण से सगद उद्धरण वीचे दिये गये हैं .-- 

“ब्रत्येफ व्यक्ति यह देस धकता है कि पिछले एक सम्बे काल की 
भ्रपेक्षा भ्राज शप्ट्र भ्रधिक स्वस्थ, कुशल धोर गतिशील बन गया है | हमारे 
सामने पद यह शावाल है कि जिन राजनीतिक प्रक्तियाप्रो पर मजबूर होकर 
हमे प्रतिबन्ध लगाने पड़े थे उन्तको पुन स्वासित्व किस अकार प्रदात किम 
जाय *०४' | 

#हृपारी शासन प्रणाली दस विश्वास १र टिशी हे कि सरकार प्रवती 
शक्ति जनता से प्राप्त करतो है, भ्रौर लोग हर बार छुछ वर्षों के बाद, 
दवतश्तापूर्वक भोर बिया किसी फकावट के प्रपने हारा बाधित सरकाइ 
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(६) 


(2) 


निर्वाचित करके श्रौर नोतिवो के प्रति अपनी परानद व्यक्त करवे, 
प्रपनी सार्वभौमिक इच्छा को गश्राभव्यक्त रूप देते है ।” 

“किन्तु हयारा यह भी पवका विश्वास है कि ससद्‌ झौर सरकार को 
वापस जनता के पास जाना चाहिए भौर उनसे राष्ट्र की शक्ति और कल्याण 
के कार्यक्रमो श्रौर नीतियो के बारे मे स्वीकृति प्राप्त करणा चाहिए ।” 

“जनता की शक्ति में इस प्रकार के टूट विश्वास के कारण हीं मैंने 
राष्ट्रपति को वर्तमान लोक सभा का विधटन करने श्रौर निवर्चिन आयाजित 
करने का परामर्श दिया है । उन्हान इस स्वाकार कर लिया हूँ.... 

22 ग्रगस्त, !979 का जारी को गई विज्ञप्त का पाठ इम प्रकार है -- 

“राष्ट्रपति ने 22 भ्रगस्त, 4979 का भ्रधान मत्री शथ्रां चरणहिह प्रोर 
उनके मरत्रिपरिषद्‌ का त्याग्रपन्न स्वीकार करत हुए उन्हें तब तक पद पर बने 
रहने को कहा है जब तक कि कोट प्रन्य व्यवस्था नहीं हा जाती । उन्होंने 
विभन्न र/जनीतिक दलो के नेताश्रा, सावधानिक प्लौर विधि विशेषज्ञों से 
परामर्श किया ।/ 


“मत्रिपरिषद्‌ ने 20 श्रगस्त, 979 का श्रायोजित श्रपनी बँठक में 
सर्वंसम्मात स यह परामश देने का निएय किया ॥क जनता से नए जनादश 
प्राप्त करने के लिए प्रवन्ध किए जाए। जनठा दल का छाट्वकर लगभग 
सभी राजनीतिक दल इस बात क॑ लिए सहमत ये कि निवाचकों से नवीन 
जनादेश प्राप्त किया जाये । राष्ट्रपति न, ।स्थति के सभी संगत पहलुप्रो पर 
विधार करने के पश्चातू, ल/क सभा को विधाटत करने का विर्णय किया! 
सविधान के भ्रनुच्छेद 55 क॑ खण्ड (2) क॑ उपखड (ख) के प्रधीन लोक 
सभा विघरटित करने के बारे में एक राष्ट्रपतीय भादेश जारी कर दिया 
गया है ।/ 

“राष्ट्रपति ने प्रधान भत्री श्रोर उसके मश्निपरिपद्‌ के कुछ सहयोगियों 
से परामर्श किया था, जिन्हाने प्राश्यासव दिया कि :--- 
निर्दाचन शातिपूर्वक, स्वतत्न श्रौर निष्पक्ष द्वोगे । निर्वाचक नामावलियों का 
पुनरीक्षण तत्काल शुरू हो जाएगा भौर प्रक्टूबर तक इते पूरा कर लिया 
जाएगा । निर्वाचन समय सारणी नवम्बर में धुरू होगी श्रौर दिसम्बर, 
]979 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा । यह पुनिश्चित बनाया जाएगा 
कि प्रनुस्तूचित जातियों शोर झनुसूचित जनजातियो के लिए स्थानों का 
आरक्षण भौर लोक सभा में आग्ल-्भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने 
के दारे मे संविधानिक उपवध लागू रहे । 
इस अवधि के दौरान सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिससे नई 
नीति का निर्धारण द्वो अथवा पर्याप्त मात्रा में तया व्यय हो या व्यापक 


2, 
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प्रशासनिक वायंका रो निणणंय हो । तथापि, तात्कालिक महत्त्व का कार्य, 
जिसमे राष्ट्रीय ड्ित मलग्म हो. रोका नहीं जाएगा ।” 

क्या सभा को विधदित करने के बारे से संत्रिपरिषद ढ्ारा राष्ट्रपति को दी 
गई मत्र॑ंणा राष्ट्रवति वर बधनकारोी है, इस प्रश्न पर शमशेर सिंह के मामले 
में चर्चा की गई थी । न्यायालय ने इथ्टान्त स्वर््प एक श्रपवादिक स्थिति 
कया उल्लेब क्या जहा ऐमा प्रतीत हाता था कि राष्ट्रपति मत्रिपरियर की 
मत्रणा के भनुसार काय॑ नहीं कर सकता है । बया बयालौसवें संशोधन द्वारा 
पुर.स्था फ्ति प्राशञापक पाठ थे समझ यह प्रपवाद ठहर सकता है, इस प्रश्न 
का सम्राधान निर्वाचत के मिद्धात्ती को लागू सरके तिकालता होगा । मत्रि- 
परिषद्‌ की मत्रणा क॑ प्रश्व पर इसका लागू कऋरने वर यह प्रतीत होगा कि 
जहा इस प्रकार की मंत्रणा उपलब्ध नहीं होती है अथवा जड़ा कृत्य प्रस्त- 
निश्चित रूप से इस प्रकार का दो कि उसे विद्यमान मजिप्ररिपद्‌ की सत्रणा 
से सम्पन्न न किया जा सकता हा बहा राष्ट्रपति के लिए सन्त्रि परिषद्‌ की 
मत्रणा के प्रनुमार कार्य करना प्रनिवार्य नहों हो सकता है । 

विस्तृत्त जानकारी के लिए देश्िए शमशर सिंह बताम पजाब राग्य, 974 


3० न्‍्या० 292, 4रे 66--32 


श्री जैलशिद्न के राष्ट्रपतिस्व काल के अन्तिम सेमय के दौरान, विशेष रूप से 


झाक-विधेयक, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदात नही की थी भ्रौर स्वीकृति प्रदान 
करने क्षे बारे में दी गई मतणा को कथित रप से पुनविचार के लिए लोदा दिया 
गया था, यह प्रतिवाद कुछ अधिक मुरर हा गया था । 
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संविधान या वाद-विवाद, लण्ड 7, 9० 58 और सण्द 8, पृ० 07. 
देसिये एम पी जैन “ओोप्राइटी प्राक डिसास्यूशन श्राफ लोक सभा” जरनत 
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दल सर्चेतक, संसदीय विशेषाधिकार और 
दल -परिवर्तन विरोधी कानून 


हमारे समदीय इतिहा!रा में पहली कार, श्राठरी सोक समा के नदे सत्र से 
शागक दल के पु#य सचतकः (८॥॥८। ६४॥४। की कार्यवाही को लेकर सदन के 
गमक्ष विशेष।धिकार का प्रश्त उठाया यथा । इसये बहुत गरया-गरसी शोर विवाद 
पैदा हुपा तपा सविधानिक, वंधानिक प्ोर सग्रदीय भअक्रिपः की इप्टि से मह्नत्वपूर्श 
मुद्दें उदाये गए । 

सामले के तप्प 7 नवम्बर, 3967 बेड प्रश्न वाल के बाद प्रसम के एक 
सदस्य (श्री दिनेश गोस्वामी) ने प्रसस के दोचाधिकार मे झाने वाले स्थानों से लागा- 
सैंद के चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की स्थापना बेस सबंध में एक प्रपम उठाना 
चाहा, इस पर बहुत शारगुल हुप्ा, प्रगेक बार व्यवपान डाले गया सौर कई सदस्य 
तो ऋफ्म में ही बिशाद करने छणे | एफ ही गाय धतेक सदस्य बोल बह थे और 
सभी प्रष्यक्ष को ध्रगुशति के बिना बोल रह ये । ऐसे में जो कुछ कहा गया, उसमें 
से प्रधियांश घुदाई नही दिया प्रयवा/भौर प्रष्यक्ष क प्रादेश से कार्यवाही दृत्तानत मे 
सम्मिलित नही बिया गया । निरन्तर ब्यवधात डाल जाने के बारण धोर सभा 
शोर से हो रहे शोरगुल के बोच ध्रध्यक्ष के लिए स्यवस्था कायम करता कठिन हो 
गया | ऊतहोने टिप्पणी की कि स्दत में जो हा रहा है, बह बहुत शर्मनाक भोौर 
खेदजनक है धौर इस प्रकार के “धबकर्य भौर हुड्दग" के लिए उनके मन मे कोई 
जग नही है । अध्यक्ष महोदय द्वारा भर्त्सना किए जाने के टाद भौर श्री ग्ोस्दामी 
द्वारा उठाये गए मुख्य मुद्दे से सम्बन्धित मामलों को स्पष्ट करने के लिए गृह मन्ती 
के सहमत हो जाने पर सदन में तनाव झौर शोरगुत्त घटने लगा भौर ऐसा लगा कि 
खदन में फिर से सापान्‍्य भौर व्यवस्थित रूप से कार्य होने लगगा, किन्तु तभी दो 
सदस्यों, श्री रागधन भौर प्रोफेसर के के, तिवारी के बीच तीखी झड़प हो गई। 
अध्यक्ष ने कहा कि उन्हे नही ग्ुताई दिया कि प्रोफ़ेसर तिवारी भौर श्री रामधन ने 
एक-दूसरे से दया कटह्ठा किन्तु ओफेसर तिवारी को उठकर श्री शामधन की डराते- 
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घमकाते हुए, उनकी शोर बढ़ते देखा । प्रध्यक्ष ने देखा कि वे दोनो एक-दूसरे की 
भोर बढे भौर उन्होंने एक-दूसरे को मुक्क्के दिसाये । इन परिस्थितियों भे, 
पत्तत प्रव्यक्ष ने मझ्ता को ।4 बजे पुत समवेत होने के लिए स्थग्रित कर दिया । 
दोपहर बाद जब सप्ना पुन. समवेत हुई तो प्रध्यक्ष ने दोनों सदस्यों (श्री रामघन 
श्रौर प्रोफेसर के के तिवारी) को ब्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने को कहा । दोतो सदस्यों 
ने कहा कि उनकी एक-दूसरे के प्रति कोई दुर्मावना न थी। श्री रामधन ने वहा कि 
उन्होंने तो केवल प्रयने प्रति भमुचित व्यवद्वार डिये जाने पर प्रापत्ति की थी । प्रोफेसर 
के के तिवारी ने यह स्पष्टीकरण दिया कि मदन में भपने सभी साथियों के प्रति उनका 
व्यवहार सम्मानजनक भोर मित्रतापूर्णो रहा है भौर उनकी भावना श्री रामधन को 
किसी भी प्रकार से घमकी देने की नही थी । तत्पश्चातु प्रध्यक्ष मे यह विनिणंय 
दिया कि इस मामले को यही समाप्त समझा जाए । प्रध्यक्ष के इस विति्णय के बाद 
भी स्वश्री रामधन भौर राजकुमार राय दोतों सनाझू काग्रेस (प्राई) दल के निलम्बित 
सदस्य-महित प्रनेवः सदस्य इस बात पर पड़े हुये थे कि प्रध्यक्षपीट को प्रोफेसर 
तिवारी का उनके प्रापत्तिजनक व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करने श्र क्षमायाचतरा 
करने के लिए कहना चाहिए | ऐसा लगता धा कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा 
तब तक थे सभा की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। प्रध्यक्ष ने सदस्यों से व्यवस्था 
बायम रखने का अनुरोध किया भौर उनमे प्रपनी सीटों पर बैठ जाने का प्रनुरोध 
किया ताकि सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके । भिर भी प्रमेक सदस्य 
खडे ही रहे प्रोर उन्होंने भध्यक्ष से उनके विनिर्णय पर बहस करनी चाही । इस 
स्थिति मे. काग्रेग (भाई) दल के मुम्य सचेतक (श्री एच के एल. भगत) ने सभा 
भें उन दोनों सदस्यों को लिखित “व्हिप” जारी किए । स्पष्टतः ऐमा उप्ी क्षण 
किया गया था । “व्हिप” हाथ से लिखे गए थ ग्रौर उसमे सदस्यों से कहां गया था 
कि वे “प्रोर प्राग्र कुछ न कहे” तथा भ्रध्यक्ष के विनिणंय का पालन करें। भारत 
श्रयवा ब्रिठन के विधानमण्टलो में कही भी इस प्रकार का व्दििप जारी किए जाने का 
पू॒दुष्टात नही था । व्हिप का पाठ इस प्रकार था : 
श्री रामघन, 
भ्राप प्रव भी कांग्रेस पार्टी में है । में, काग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक फे 
रूप में भापमे भौर भागे कुछ न कहने तथा अध्यक्ष के विनिर्णंय का पालन करने के 
लिए कहता हु । यह «िहप है जिसका पालन प्रनिवाय॑ है । 





एच. के, एल. भगठ 
]7--87 
श्री रामधन, 
“मसद सदस्य 
प्रिय श्री राजकुमार राय, 


दल सवैनक, सतदोय विशेषाधिकार प्लौर दल-परिवर्तेन विरोधो कानुन/229% 


प्राप प्रव भी काप्रेस पार्टी में हैं। ध्रष्यक्ष ने तिनिर्णय दिया है। हम सब 
को पक्‍्रवश््य ही इसझा पापन करना चाहिए घोर हम उनके विनिर्णेद ते जिएद धोर 
धागे न दोतें । में मुप्प सवेतक के रूप में प्रापों यह उस रहा हैं। रह हिहए है 
जिप्तका पाउत प्रनिवाय है । 
एच के एगे भगत 
"१--87 
श्री गजजुमार राप 
।ससद सदस्य"! 
हिुप जारी करने के पश्चात्‌ श्री भगत ने सभा में निम्तलिप्तित शिव्पणी 
के 
"मरह्दीदय, में एक बाज स्पष्ट बार देता चाहता है । वह संध्यक्षतीऊ हे विनि- 
एाँय का पालन नहीं कर रहे हैं। मंने कांग्रेस पाटों ऐ मुख्य सचेत के हूप में उभ्हें 
झौर थी राय, दोनों को एक िडरिेप जारी कर दिया कि बे काप्रोंत पाटी के हिहरप 
का पालन करें झोर भष्यक्षपीठ के विनिर्णय को चुनौती त दे। यदि वे विहुए री 
प्रदशा करना चाहते हैं, तो दे जानबूककर ऐसा करें | मेने विहृप जारी कर डिया है 
प्रौर मैं उन दोनो को विहूप जारी करने बे जिए प्रधिहत हू |" 
शाह में !7 9 20 नवम्बर, 987 के दोरात झनेक रोउसयों (सर्दी 
रामघत, बे! पी. उप्नीहए्णठ, जप्पाल रेड्डी, मधु दण्डउते धोर विद्यालरण शुक्ल) से 
सदन के दो सदस्यो--गरद क्री रामधन भौए राजपु मार राय-कों डराने-धमकाने पौर 
सभा में दिहव जारों करके सदन में उनके वाक्रवानरिय को प्रेति्रिध्रत झरत 
के जिए मन्तरीय कार्ण मतों (भरी एच ते एल भगत) के विक्ृव विशेषाधिकार 
प्रश् के अलग-प्रलग नोटिस दिए । 
प्रस्तप्रंस्त मुद्दे 
सहइस्यो द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्त को लेकर डिय ग्रए नोटियों से जो प्रश्न 
उत्पन्न हुए, उसमें से बुछ्ध प्रश्त इस प्रकार हैं 
(एक) बया रासदीप कार्मस महतो को, का्रेस (पाई) पार्टी का मुख्य समेतक होते के 
नाते, झपतो पार्टी के दो सदस्यों को महा में व्दप जारी करते का प्रधिकार है, 
(दो) क्‍या मन्त्री को उपर्येक्त सरोके से डिहुप जारी करके जानबूझकर दोनों 
सदस्यों को रॉभाी थे सदस्य के ऋप में धपने कसंदयों के निर्वहन से रोके 
तथा उन्हें डटानेन्यमकात्रे के घिए दोषी टहयाश जा सबता है, 
(तोन) क्या मतों ने किसी प्रकार भ्रष्पश के दोजाधिकार का झतिषमण एक्िया है, 
(जार) क्‍या सभा में सिधित प्रधवा मौसिक वि जारी करना सदन की सवमानका 
है; पोर 
(पाच) ऐसे भे जब कि सभा के सम्मुख कोई प्रस्ताव नही या, कैया इसे दोनों 
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सदस्यों को अध्यक्ष के विनिर्णय का पालन करने का निर्देश देने के लिए 

व्हिप जारी किया जा सकता है ? 
“व्हिप--प्रथ॑ श्रौर कार्य 

प्रब्दकोष मे “ब्हिप” का शाब्दिक श्र है मूठ श्रथवा कुन्देयुक्त कोडा, डिसका 
प्रयोग किसी व्यक्ति को भ्रपराध का दण्ड देने श्रथवा भ्रश्वचालित बग्घी को चलाने 
में घोडे को तीव्र गति से दौडाने हेतु उसे पीटने के लिए किया जाता है । इसी प्रकार 
“टू व्हिप” का भ्रर्थ है किसी व्यक्ति या पशु को कोडा मारना । ऐसा माना जाता है 
कि इस शब्द की उत्पत्ति प्रासेट की शब्दावली से हुई है जिसमे शिकारी का वहू 
कर्मचारी, जो शिकारी कुत्तों (हाउण्डस) को सभालने प्रोर उन्हे उनके स्थान में रखने 
के लिये जिम्मेदार होता था “व्हिपर इन” कहलाता था । 

राजनीतिफ दलो भौर ससदीय जीवन के सन्दर्भ में “व्हिप” दलो श्रोर उनके 
सदस्यों के बीच सबंध के मामले में एक महत्त्वपूर्ण कडी है । “व्हिप” दल के नेताप्रो 
धौर सदस्यों के बीच सूचना के प्रादान-प्रदान के लिए दोतरफा माध्यम रूप से कार्य 
करता है । “व्हिप” ससदीय दल भ्रथवा ग्रूप का वह भ्रधिकारी होता है जो उसके 
सदस्यों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने, विभिन्‍न मुहो के सम्बन्ध मे दल की 
नीति से उन्हे भप्रवगत कराने भौर सभा में उठने वाले विशिष्ट मुद्दो के मम्बन्ध में 
मतदान करने के मामले में दल के श्रनुशामन का पालन कराने हेतु ममय-समय पर 
प्रावश्यक निर्देश झथवा व्हिप जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है । दूसरी भोर, 
रिहिप विभिन्‍त मुद्दों के सबध में सदस्यों की राय के बारे में जातकारी भी जुटाता है 
श्रौर दल के नेताप्नो को महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है । 

ऐमा माना जाता है कि सर्वप्रथम घठारहवी शदाब्दी मे सर एडमड बक॑ 
द्वारा ब्रिटेन के हाउस श्राफ कामन्‍्स में इस शब्द का ससदीय सन्दर्भ में प्रयोग किया 
गया था | सन्‌ !769 में ऐसा हुआ्ला कि एडमण्ड वर्क ते हाउस प्राफ कामन्म मे 
एफ मत विभाजब के मामले में मतदाताप्रों को एकत्रित करने के लिए किये गये 
प्रबल प्रथामो का उल्लेख करते हुये बताया कि किस प्रकार सम्रादू के मस्त्रियों ने 
प्रपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए प्रवल प्रयास किए, किस प्रकार उन्होंने 
सभी दिशाझ्रों से श्रपने सदस्यों को “व्हिविग” करके सदन मे बुला भेजा । बक्क द्वारा 
प्रयुक्त यह शब्द जनता को भ्रच्छा लगा और शीघ्र ही यह संसदीय प्रयोग में श्राम 
हो गया । 

वस्तुत ब्रिटेन में पार्टी को नोतियों के प्रनुसार मतदान करने की श्रणाली के 
विकास के साथ-साथ व्हिप की सकल्पना का भी क्रमिक रूप से विकास हुआ) । 
उदाहरण के लिए वर्ष 836 में केवल 23 प्रतिशत मामलों में दलगत भाधार पर 
सभा भें मत विभाजन के रूप में मतदान हुप्रा, भ्र्थावु ।00 में से 77 मामलों में 
सदस्यों द्वारा दल के विदद्ध मतदान क्रिया गया। 898 तक दल को नीति के 
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घनुमार किए गए मतदान की प्रतिशनता बडकर 69 हो गई । वर्ष ॥924--28 के 
दोरान यद्द दइकर 95 प्रक्तित हो गई प्लौर 948 में यह बजले-बढ़द 98 प्रतिशत 
तक जा पहुंची ।! 

डिह्प वेइ्टमिस्स्टर की प्रतिरफ सखदों तक हो सोमित नही है । यह संयुक्त 
वाज्य भ्रमरीका जैसे देशो मे भी जहाँ हाउग भ्राफ रिप्रेजेंटेटिव्स मे प्रत्येक्त दल को 
ौदिहप के #प में जाने जाने बाते एक सदस्य की सेवाए प्राप्त होती हैं । वेस्टमिस्स्टर 
के सपात ही प्रमरीकी कांग्रेस से दिदप ग्रावश्यक दोनरफा सम्पेयण का कार्य करते 
हैं, एक धोर तो वे दत के नेतापों को सदस्पों के क्चारों से अ्रवगत कराते हैं और 
दूसरी भोर सदस्यों को नेता के विचारो की जानकारी देले हैं ; 

भारती समदोय प्रणाली के सन्‍्दम में कसी ससदीय दल का विहिप वह 
व्यक्ति ट्वोठा है जिसे यह सुनिविवत वरने के लिए प्रदनाछ्ित क्रिया जाता है कि दल 
के सदह्थ वर्याध्त सहया में उपध्यित हो शौर थे मद्ृत्त्वपूर्णो मुद्रों पर दल द्वारा 
निश्चित की गई तीति हे प्रनुगार मसदान करें । लोक मभा/राज्य सभा में सरकारी 
पक्ष का मुह्य सचेवक ससदीय कार्य मन्जी होता है प्लौर वह सीधा सदन के देता के 
प्रति उत्तरदायी होता है । सरकार को खसदीय कार्यों के सम्बन्ध में परामर्श देता 
उमके कत्तेंग्य का श्ग है । जहाँ तक संदस्थों वा सस्बन्ध है, मुख्य संचेतक दल वी 
तेता के नेत्र भौर कान के रूप में बूथ करता है । सत्र के दोरात, दल के नेता का 
वरामएँदाता होते के नाते उसे निरन्तर प्रधान सस्त्री से सस्पर्े बकाये रखता होता 
है । दो शाज्य मन्‍्त्री भुझय सवेतक की महायता करते हैं उसका यह उत्तरदायित्व 
है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक सदस्य प्पते द'मित्व को मली-भाँति 
निभाये प्रोर उभका दल सुदृढ़, मजबूत भौर सुसगठित रहे सत्तारद दल औौर 
विषक्षों दसों के सचेतक सामास्प्र द्वित के मामलों को दत करने प्रोर भनेक नाजुक 
प्रवमरो पर एक<.ुमरे का समभले ध्ौर ध्ापमों तालमेत्त के लिए मिलते रहते हैं। 
इसे प्रकार सत्ताकूद दल पश्रोर विपक्ष के सचेतर संसदीय लोकतत्त्र के सुचारू प्रौर 
जुशल कार्यंकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूसिरा निभाते हैं । 

पिछले कुछ दशकों से सचेतक के कार्यों में बहुत इंदि हो गई है प्रौर उसमे 
कई दिशाप्रों में विस्तार हो गया है| विशेषकर ससदीय राजदीति में मचेतक 
बहुत मद्ृत्त्वपूर्ण भूमिका हठिमाते हैं । सटकार वा बने रहता भयदा न बजे रहना, 
सदन में एक निर्णायक्र मत पर निर्मर हो सन्‍्ता है । सरकारी पक्ष के सचेतक को 
"जमा को क्ताना धोौर उसे कायम रखता होता है, जिसका तालये यह है कि 
सदस्यों को सदन की सम्पूर्ण बैठक के दौटान मत विभाजन सूचक घदियों की स्वर 
सीमा में रपकर गरापूर्ति सुनिरिचरित १रना उसकी जिम्मेदारी है विशेषकर ऐसे 
समय में जबकि विसी मद्स्‍्वपुर्ण मुद्दे पर विचार किया जा रहा हो । उसका सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण कार्य मदस्पों की उपस्थिति सुत्तिह्चितत करना प्लोर विशेष रूप से 
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महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर श्रपने दल की शक्तियों को व्यवस्थित रपना है। समद में 
गधेतक दल के प्रबन्धक होने है ग्रौर ससदीय दल वेः प्रवन्धक की कला को “द्हिप- 
ऋ्रापट' कहा जा सकता है । 

सभा प्रवन्धक होने के बाते सत्तारूढ दल के मुरय रचेतक को मतभेदो को 
दूर करता होता है श्रौर दूसरे दलों के सवेतको से परामर्ण करके राभा के कार्य को 
पोजनाबद्ध करना होता है । उसे एक शोर ससद्‌ के सदनो, उनके पीठासीन श्रधि- 
कारियों तथा उनके सचिवालयों श्रौर दूसरी भ्रोर मन्त्रियों श्रौर सरकार के मत्रालयों 
श्रौर विभागो के बीच सप््क बनाये रखना होता है। सक्षेप में ग्राज सनेतक पेः 
कार्यों की परिधि मे प्रवन्ध, सम्प्रेपणा श्रौर प्रवोधन का कार्य सम्मिलित है। वे श्रपने 
सदस्यों को सभा के कार्य प्रौर विभिन्न मुद्दों पर दल की नीति से अवगत रखते है 
भ्रौर दल के भ्रनुशासन को लागू करते हैं। यहा हमारा सरोकार मुख्यतः सचेतको 
की प्रवन्धकीय भूमिका प्रधवा उनके श्रनुशाग निक कार्यों से है । 

विहप (सचेतक) के पद के प्रतिरिक्त “व्हिप” शब्द का एक शोर भ्रथ भी 
है । सत्री के दौरान विभिन्न दलों बेर सयेतक अपने सदस्यों को महत्वपूर्णा बाद- 
विवादों भ्रौर मत विभाजनों की सूचना देने प्रोर उन्हें मतदान का समय बताने तथा 
समय पर उपस्थित रहने हेतु बाइने वेः लिए श्रावधिक नोटिस झोर निर्देश भेजते है । 
ऐसे नोटिस श्रौर/प्रथगण निर्देश भी “व्हिव” कहलाते है । ऐसा बताया जाता है कि 
ब्रिटेन के हाउस शभ्राफ कामन्‍्स में 62। मे ही ऐसे व्हिपो का प्रयोग किया जाता 
रहा है जब सम्राट्‌ के मित्रो को छल बार पझ्धोरेखाक्ति नोटिस भेजे जाते थे । 
दिहुप की किसमें 

दलगत निर्देशी के सदर्भ में डिद्वप तीन प्रकार के कहलाते हैं-- एक वार 
रेखाकित व्हिप, दो वार रेसाकित छिहृय प्रौर तोन वार रेपाॉक्ति व्हिप । इनका 
पाठ जितनी बार प्रधोरेसाकित होता है, उसी के प्राधार पर इन्हें ऐसा कहा जाता 
है । रेखाप्रों की सझ्या इस बात की सूचक है कि सदन के सम्मुख रेखांकित मुहं 
का मदृत्त्व भ्रौर उसकी घविलम्वनीयता किस स्तर की है। एक श्रधोरेया युक्त व्हिप 
सबसे सामान्‍य होता है, इसमे सदस्य को रादन में तारीस विशेष को समय विशेष 
पर उपस्थित रहने बगे कहां जाता है। साथ ही एक प्रधोरेणा इस बात की भी 
सूलदा है कि मत विज्ञाजन होने को छन्तादना नहीं है दो अधोरेजाएुक्त स्टिंप 
प्रधिक बाध्यकर प्रोर दल का भ्रापेक्षाकत कडा निर्देश माना जाता है। यह उस 
स्थिति में जारी किया जाता है जबकि कोई प्रर्याप्त महत्त्वपूर्ण बाय हो प्रौर मत 
विभाजन की सभावना हो । तीन प्रधोरेखायुक्त व्हिप सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य भौर 
मत-विभाजन का मूचक द्ोता है | सदस्य के लिए इसका पालन करना भौर शदत में 
उपस्थित होना प्रनिवाय द्वोता है। यहू पूर्णतः: वाध्यकर है भोर कोई भी सदस्य 
पपने जोसिम पर ही इसको प्रवज्ञा कर सकता दे | तीन प्रधोरेखायुक्त च्द्विप थी 
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बता कि काने पर विश्चिर झूए से सस्मीट अवुशासतिक का्येदाद्दी किए जाने 
को (शो समाक्‍ता होती है । ह॒ 
रावर्ट जेक्दत ने ब्िटेन के हाउस धाक काप्त्स में कार्रवेंटिद प्रोद लेचर 


पार्दी के रिहप्रो द्वारा जारी तीन प्रकार के रिहरएे को निश्वलिखित धदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट किया है ? 


(ए्ज्ष) 
बुधवार, 2 प्रयस्त को हाज़स 2 3० क्जे सह प० समवेच होगा, 





यदि _प्रावश्यक दधः नो साइसेसिय बिल के लिए द्त बडे वाला नियम 


स्थगित करने छा प्रस्ताव 0 दर्ज म० १७ प्रस्तुत हिया जाएगा । 





काम मार्ऊंट में संबंधित सरकार के एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी 
(पदला दिन) 


पप्पू चर्चा के दोरान पर्पाप्त संख्या में उप्स्यित रदते के लिए विशेष छझये 
से घतुरोध शिया जाता है । 














लाइसेसिंग विधेवक लाइस के समोधनों वर झांगे दिवार (यदि पुराव 


्र्मा हो) 
सते विम्माजन होगा भोर दोक दय बरे म० प० तथा कार्य को समात्ति तर 


प्रापते उपस्यित रहते के लिए विशेद्द रुप से प्रवुरोध्ठ दिया जाता है बशते 
प्राप्त उपस्यत के यम ननननकनननननानननननचनिनननन मनन सन. 
हि झापने इसमे प्रतुपम्धित रहते की पुई भनुमति न ले ली हो । 

गद्घार 3 प्रगस्त को हाउस 2 30 बजे म॑० १० समदेत होगा । 

जम --नननन-न नीयत किए, 











कामन माजँट पर चर्चा गो समाप्ति । 
पक भति महत्त्वपूर्ण मत विभाश्न होगा घोर 9.30 बजे म० प० धापको 

















शदम्थिति आवश्यश है । 


शाक्ुबार, 4 प्रपस्त को दाकष्स / बजे मं? १० समवेत द्वोया । 
........त+7त47औौे-म-मान 


प्रोष्मादकाग *»े लिए स्थगंद 
पापत्ते उपत्यित शोते का झवुरोष थिया जाता है ॥ 


माहिन रेडमेयते 
(कामसबेंटिव रिहुप) 
964 
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(दो) 
गोपनोय 


सोमवार, 5 प्रप्रेंल 7965 को हाउस 230 बजे म० प० सभवेत होगा । 
रेंट बिल : दूसरा दाचन भौर घन सकल्प का समिति चरण । 


(घन सरल्प-45 मिनट के लिए इगजेम्टिड धिजनिस) 
मत विभाजन होगा मत विभाजन होगा भौर घाषकों उपस्थिति भा झापको उपस्थिति प्रनिवायं है ॥ 














इंडस्ट्रियल एड प्राविडेंट सोसाइटीज़ बिल (लाडेस) * दूसरा वाचन 
हि (समेकन कारयेंवाही) 
साउथ (ईस्ट एशिया ट्रीटी प्राग्रेनाइजेशन (इम्यूनिटीज एण्ड प्रिविलेजेपत) 


पझाडेर सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार (इगजेम्टिड विजनिस) 
मिन्रिस्टस्स प्राफ दि क्राउन भ्ार्डर को रह करते के लिये विपक्ष का प्रनुरोध 
(एस० आई० 965 ० 39) (इगजेम्टिड बिजनिस) 


मत विभाजन हो सकते हैं सौर कार्यवाही समाप्ति तक प्रापकी उपस्थिति 
प्रनिवायं है बशतें कि भ्रापने पक्के तोर पर प्रनुपस्थित रहने की प्रनुमति 
र्च्क््ल्ल््््््ल्चचच््च्चच्चिलल्ल्क््कल नल नन न खधयपप्सत5 
नलेलीहो।॥ 

अनननन+ 





नौट : इण्डस्ट्रियल एण्ड प्राविड्टेट सोसाइटीज बिल (लाइस) के लिये 0 
बजे वाला नियम स्थगित करने का प्रस्ताव 0 बजे म० प० प्रस्तुत 
किया जायेगा । 

मंगलवार, 6 प्रप्न॑ स, को हाउस 2.30 वजे म० प० समवेत होगा । 


आबासलर भाफ दि एक्सचेकर बजट पर चर्चा भारम्भ करेंगे । 








बजट संकतल्पों बजट संकल्पों के पारित ह हो री जाने तक ने तक भरापको उपस्थिति झनिवायं है उपस्थिति प्रतिवाय॑ है 














(एडवर्ड शार्ट) 
(लेबर रिद्वप) 
]965 
भारत मे भो इमारे यहां वेहे ही तीन प्रकार केः ब्हिप हैं, निम्नलिखित 
उदाहरण संसद्‌ में कांग्रेस (प्राई) दल द्वारा जारी तीन प्रकार के रिदविपों को स्पष्ट 
करते हैं :-- 
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(एक) 
संसद मे कांप्रंस (प्राई) बल 
ौर्हिप सध्या 0/8/9/87 ]25, ससदु भवन 
नई दिल्‍ली 
4 दिसम्बर, 987 
राष्ट्रीय नोवहन बोई चुनाव मगलवार, 8 दिसम्वर, 7987 को 77.30 


बजे से 4.30 बजे तक सर्मिति कमरा सं» 62, पहला तस, सप्तद घवन में हंगे 








दस के उम्मीदवार निम्न हैं 

4 श्रीमती एम, चन्द्रशखर 

2 श्रीमती विद्यादती चतुर्वेदी 

3 श्री नित्यासन्द सिश्व 

लोक सपा में रांप्रस (प्राई) इस के सभो सदस्यो से भव रोध है कि वे विल्सो 
_# उपल्यित रहें श्लोर दल के उम्मोदवारों के वक्ष में प्रवस्य ही मत_ दें । सदस्यों से 

_यह भी भनुरोध हे कि वे नीचे बताए गये तरोके से रोध है कि वें नीचे बताए गये तरोके से मतदान करें ,-- 

मठ विभाजन सख्या ) से )35 श्रीमती एम० चंद्रशेखर 

मत विभाजन घल्या 36 में 270 श्रीमती विद्यावती चहुदंदी 

मत विभाजन दरुया २72 से ध्रागे के सदस्य श्री नित्यासस्द मिश्र के पक्ष में 





अपने प्रथम झ्धिमान मत डालें 


सदस्यों से यह भी भनुरोध है कि ये बल के उम्मोदवारों से सिन्त किसी 
प्रन्य उम्मीदवार को कोई झधिसान मत न दें । 








एच० कें० एल० भगत 
मुख्य सकेतक 


सेवा में 
लोक झा में कांग्रस (प्राई) दल के सप्तो सदस्य 





(दो) 
संसद भे कांग्रेस (आई) दस 
२५०४ ]25, सलद भवन 
छिप स० 7/8/9/87 नई दिल्ली 


] दिल्लम्बंर, 987 
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सरकारी कार्य को निम्त मदो को बुधवार, 2 दिसम्बर, 987 को लोक 
सप्मा में लिया जायेगा :-- 








(एक) 987-88 के लिये बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में श्रनुदानों की ग्रनुपू रक 
मागो भौर उससे सम्बन्धित विनियोग (सरूया 5) विधेयक पर चर्चा भौर 
मतदान ; 
(दो) ध्राधिक्षत भ्नुवाद (बरेन्द्रीय विधि) सशोधन विधेयक पर विचार तथा 
उसे पारित करना; 
(तीन) निरसन भौर सशोधन विधेयक पर विचार तथा उसे पारित 
करना; पश्ौर 
(चार) पारसी विवाह भौर विवाह विच्छेद (सशोघन) विधयक पर विचार 
भौोर उसे पारित करना । 
लोक सभा में कांग्रेस (आई) दल के समो सदस्यों से अ्रतुरोध है कि ये 


बुधवार, 2 दिसम्बर, 987 को सभा मे उपस्थित रहे पभोौर सरकार के पक्ष का 
>->-ननननन न नस मम +++++++नक कक मन ा-++नन कप 9ञ- मनन े--++-+ पे“. -- -+--मनपपनननन- 3 “नननन्‍-नननन मना 
समर्थन करें । 








शीला दोक्षित 
उप मुख्य सचेतक 
सेवा में 
लोक सपा में काग्रंस (प्राई) दल के सभो सदस्थ 





(तीन) 
ससद्‌ में कांग्रेस (प्राई) दल 


डबिुव स० 6/3/9/87 25, ससद्‌ भवन 
नई दिल्‍ली 
9 नवम्बर, 987 
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सविधान (56 थां संशोधन) विधेयक, 


987 मंगलवार, 24 नवस्वर, 987 को लोक सभा में बिचार करने तथा पारित 























करने 





के लिए लिया या णायेगा 




















जैसा कि सदस्यों को विदित ही है, मारत के संविधान में सशोधन करने 


बाला विधेषक सदन की समस्त सदस्य सख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उप- 











दा 
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स्थित तया सतदाते करने याले सदस्यों के दो-तिहाई से प्रन्यून बहुमत से पारित 











होता है । 





प्रत_लोक सभा से कार्य टनसाय सभा से काप्रेस (ह्राई) इल 4 
इस प्रकार बनाए जिससे कि वे मगलदार, 








जाता है कि वे प्रंवना कार्य पन्ना दे प्रापता कार्येत्रत 





ठ4 सवस्वर, 987 को सना से श्र डिघेयक पर विचार करने तथा दा है 2---- करने रन तथा पारित करने 


बर उपस्थित रह सके भर सरकार ह नपतसन ओर सरकार के पक्त फा समर्थन कर सके | 























एच० कै० एन० भगत 
मुस्य स्चेतवा 


सेवा मे 
लोक सभा मे काग्रं स (प्राई) दल के सभी सदस्य । 
(चार) 


सगद्‌ में काप्रेस (श्राइ) दल 


हिहूप स॒ध्या ) ३/3/9।87 25, संसद भवन, 
नई दिल्‍ली । 

8 दिमम्वर, 987 

परमो बुछ दिनों के दोरातन लोक सभा भे दबा हेतु बाय को बुछ महत्त्वपूएँ _ 


सभा मे काप्रस (प्राई) दल के स 


थ्राग 


























एुच० के० एल० भगत 
मुर्य सचेतक 
मेवा मे 
लोक राभा में काप्र से (आई) दल के सभी सदस्य । 
इमस यह पता चलता है कि एक झ्रोर ब्िटेन के लेबर और कजर्वेटिव 
ससदीय दल के द्हिपों द्वारा जारी किये गये डिहपो झ्लोर दूसरी घोर आरत मे कांग्रेस 
(प्राई) संसदीय दल के ब्हुपों द्वारा जारी किये गये डिहपा में प्रयोग की गई भाषा मे 
कुछ प्रस्तर है । सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्तर मद है कि जबकि दिटेन के व्हिप उपस्वित 
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रहने के लिये केवल “प्रनुरोध” भ्रथवा “विशेष रूप से भनुरोध"” करते हैं या 
उपस्थिति को “झनिवायं” घोषित करते हैं, भारत मे व्हिप इससे भी प्लागे बढ जाते 
हैं श्रौर वे सदस्यो को न केवल उपस्थित रहने के लिए कहते है प्रपितु उन्हें सरकार 
के पक्ष का समर्थन करने के लिए भी निदेश देते है भधवा व्हिप द्वारा बताये गये 
तरीके से “दल के उम्मीदवारो के पक्ष में प्रवश्य ही मतदान करने के लिए” कहते 
हैं । ब्रिटेन में व्हिप “समर्थन” या “मतदान” के लिये नहीं केवल “उपस्थिति” के 
लिये ही भ्रनुरोध करते है । यद्यपि दल के सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये कहने 
का झ्ाशय स्पष्ट ही है भौर उनसे ग्राशा की जाती है कि थे किसी भी मत विभाजन 
में दल के निर्णय का समर्थन करेंगे, समवत ब्रिटेन के हाऊस भ्राफ कामन्स में चली 
थ्रा रही प्रथा में एक विशेप तरीके से मतदान करने के लिये व्टिप में विशेष निदेश 
देना किसी सदस्य की प्रभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतत्॒ता भ्रोर ससद्‌ में मतदान करने के 
उसके मौलिक विशेषाधिकार का हनन समभा जाता है। 


ब्रिटेन में, व्हूप का मिलना दल की सदस्यता का विशेषाधिकार समभा 
जाता हुँ भोर कोई भी सदस्य व्हिप को न मानने के लिए स्वतत्न है । द्वाउस प्राफ 
कामन्स में व्हिप को जारी करना दल का प्रान्तरिक मामला माना जाता है धौर श्हिप 
हमेशा हाऊस के बाहर जारी किया जाता है। सभा में व्हिप को मोखिक भ्थवा 
लिखित रूप मे जारी करने की बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस 
प्रकार के व्हूप को जारी करने भौर सदस्य को व्हिप न मानने के विरुद्ध बरेतावनी 
देने का भर्थ वास्तव म सभा की प्रवमाना हो सकता है । व्हिप में सदस्यों को केवल 
सभा के काय की सूचना दी जाती है झ्लौर पह सुनिश्चित किया जाता है कि वे सभा 
में उपस्थित रह ।3 यदि कोई सदस्य किसी प्रन्य सदस्य को बोलने से रोकने की 
कोशिश करता है श्रथवा उससे भ्रपना भाषण जारी न रखने के लिये कहता है तो 
इसका ताश्पयं सदस्य को उत्पीडित करना होगा । इसके भतिरिक्त, दिद्वप भ्रध्यक्षपीठ 
के कृत्यों पर भ्रपना प्रनधिकार स्वत्व नही जमा सकता थौर ब््विप का प्रयोग द्वाऊस 
में स्पीकर द्वारा दिये गये विनिर्णय को चुनोती देने से सदस्यों को रोकते में नहीं 
किया जा सकता । ब्रिटेन में हाऊस झ्राफ कामन्स के दीर्घधकालीन इतिहास में ऐसा 
कोई मामला नहीं भ्राया है जब व्ट्िप सभा मे ही जारी किया गया हो पध्रथवा जब 
दल के मुख्य व्हिप ने दल के कुछ चुनीदा सदस्यों को ही कोई व्हिप जारी किया हो । 

रावर्ट जेक्सन के प्नुसार, ब्रिटेन के राजनैतिक दसों में खुले विद्रोह को 


रोकने के लिए व्हिप का काम घमकी भरी भाषा में नहीं किया जाता है लेकित 
एक दूमरा मत भी है जो इस बात पर जोर देता है कि दन की सदस्यता के दायित्वो 
का पालन घुनिश्चित करने के लिए झनुशास्ति की भूमिका का होना ध्ावश्यक है । 
उदाहरणाएं, सेवर पार्टी को भाषार महिता में श्रनेक कड़ी अनुशासनात्यक का्ये- 
बाहियो की व्यवस्था है । पहली, मुख्य रूप से लिखित मे भत्सेना । दुमरी, “निलवन” 
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जो वास्तव में परिवीक्षाघीन भ्रवधि है जिसके दोरान सदस्य को यद्यवि पार्टी की 
चर्चा मे भाग नहों लेते दिया जाता है, तथापि उससे प्राशा वी जाती है कि बह 
पार्टी के छिहए बा प्रालन करे ) एक भ्रन्य प्रति गधोर प्रतुशासित पार्टी डिहुए का 
वापस लिया जाता है जिसके वारे मे निर्णय (मिलवन की भाँति) ससदीय लेवर 
पार्ठी करती है । प्रार्टी व्हिप को वापस लेते का भ्रर्थ यह होता है कि सदस्य को प्रव 
छिहप द्वारा मार्गनिर्देश वाला साप्ताहिक परिपत्र नहीं भेजा जाता है और वह वाहतव 
में रामदीय दल का सदस्य नही रहता है । इसका विल्शुल उलट पश्रभ्माव भी पड 
सकता है वयोकि जिस सदस्य के मामले से विहृप वापस लिया गया होता है वह प्रपने 
मत के अनुसार बोल सकता है भ्रौर मतदान कर सकता है श्रौर इस प्रकार 
वह सम्दीय दल के श्रन्दर की भ्रपेक्षा उसके दाहर ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता 
है । एक गोर कार्यवाही यह हो सकती हे कि उसे राष्ट्रीय दल से निष्कासित कर 
दिया जाए झोौर उमके निवर्चिन क्षेत्र से दल के उस्मीदवार के रूप में उसे पुन चुनने, 
से इकार कर दिया जाए ।९ तयावि हाउस प्ाफ़ कामस से मतविभाजन लाबियों मे 
दल के विहए के आदेश को न मानमे के कारण ससद सदस्यों को दड देने के लिए 
दस से किसों सदस्य को निष्कासित करने के प्रधिकार का प्रवेक वर्षों से ध्रयोग मही 
किया गया है ॥$ 

प्रश्न यह है कि भारत मे वंसान स्थिति किस प्रकार शोर कहा तक उससे 
सिन्न है ? 

आए प्रोर सतदात करने की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार भारत के 
सविधान में, सदनो, समितियों शोर ससद सदस्यों के विशेषाधिकारों का निर्धारण 
इसलिए नहीं किया गया है ताकि उनका निर्धारश भ्रामतौर पर ससद्‌ द्वारा पारित 
विधि द्वारा किया जा सके तथा यहद्दू भी कहा गया है कि जबे तके उनको ऐसा 
मिर्धारण मही हो जाता है, वे वही रहेगे जो मविधान के लागू होने के दिन वे ब्रिटेस 
के द्वाउप्त श्राफकामस मे थे । फिर भी, घारत के सविधाव के निर्माताजों ने दो 
विशेषाधिका री को सबसे श्रधिक महत्त्व दिया! जिनको वे ससदीय लोफतत्र की सफनता 
के लिए प्रावश्यक सानते ये श्रौर इसलिए उन्होने उनको संविधान के पाठ मे अनुच्छेद 
305(?) प्रौर (2) मे विशेष रूपए से सम्मिलित किया। झततद्‌ के सदस्यों के ये 
विशेषाधिकार सदतो भौर उतकी समितियों मे भाषण शौर मतदान करने की 
स्वतन्त्रता के विशेषाशिकार हैं। सस्दद्‌ मे या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी 
बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में ससद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी 
न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी । सबिधान के श्रनुच्छेद ॥05(4) भोर 
(2) का पाठ निम्नवत है - 

05(), इस सविधान के उपबधों के तथा ससद्‌ की प्रक्रिया के विनियाभक 
नियप्ो धौर स्थाई आदेशों के प्रधीन रइते हुए ससद में वाझू स्वातत्य होगा । 


240/ सप्तदीय प्रक्रिया 


(2) ससद्‌ में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी वात श्रधवा दिए 
हुए किसी मत के विषय मे सस॒द्‌ के दिसी सदस्य के विर्द्ध किसी न्यायालय में कोई 
कार्यवाही ने चल सकेगी भौर न किमी व्यक्ति के विरुद्ध समद्‌ के किसी सदन के 
प्राधिकार के द्वारा या भ्रधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतो या कार्यवाहियो के प्रकाणन 
के विधय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी । 

इस प्रफ़रार कोई भी सदस्य ससद्‌ में श्रपने भायण शोर झत्य के लिए केवल 
मविधात के उपबधों श्लरौर सदन के नियमों तथा श्रनुशासन के श्रध्यधीन है । उसे 
समद्‌ अथवा उसकी किसी समिति से कही गई किसी वात प्रथवा दिये हुए किसो 
मत के विषय में पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त हैं। मदस्थ विना किमी भय के भ्रथवा 
पक्षपात के प्रथवा पभ्रपने विचार रखने के कारण किसी भी तरह के प्रतिकूल परि- 
णाम के प्रति भ्राशकित हुए बिना निर्मुक्त रूप से बोल सकते हैं शोर मत दे सकते हैं | 
वे जैसा चाहें, प्रपने विचार रख सकते हैं प्रोर मत दे सकते है | दलीय व्यवस्था भोर 
पार्टी व्हिप सस्था की विद्यमानता से यह स्वतत्रता विधिसम्मत रूप से कहा तक 
कम की जा सकती दै ? यह प्रश्न 973 भे उस समय उठा था जब तत्कालीन 
लोक मा श्रध्यक्ष डा जी एस ढिल्‍लन ने एक संसदीय दल द्वारा प्रपने सदस्यों को 
प्रस्य दलो के सदस्यो के साथ मेल मिलाप न रखने के लिए जारी बधित निदेश के 
सबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न को नामजूर करते हुए प्रन्य बातों के साथ-साथ 
निम्नलिखित टिप्पणी की थी * 

उन्हे प्रपने दल की दँठकों मे, पश्रपने दल की कार्यकारिणी समिति 
की वेठकों में हर विषय पर चर्चा करने का प्रधिकार है शौर उन्हें 
अपने दल के लोगो को निदेश देने का भ्रधिकार है । यदि उनके दल 
का कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है भौर मेरे पास जाता है 
श्रौर कहता है यह केवल निदेश ही नहीं है, यह सदस्य वी हैसियत 
से मेरे कत्तंव्य निर्वेहत के मार्ग में एक रुकावट है, तब मैं इस पर 
विचार कछूया' "7 

पून 978 में, श्री एड्प्रार्डो फ्लेरो ने विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन 

पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दल में निर्भय करने के लिए दल की 
बेंठक बुलाने के रारण प्रधान मनन्‍्तदरी ध्लोर जतता संसदीय दल के प्रदाधिकारियों के 
विर्द्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में एक सूचना दी । प्रधान मन्‍्त्री ने 
श्री पेरो के प्रस्ताव पर भ्रपनी टिप्पष्धियों में भ्रष्यक्ष को सूचित किया कि इस 
मामले पर चर्चा को गई थी परन्तु इस मामते में जनता पार्टी ने कोई व्हिप जारो 
नहीं किया था | इस पर प्रपनी सम्मति न देते हुए प्रध्यक्ष ने यह टिप्पणी की ; 

“मा में पिछले विनिर्णयों ने यह स्थापित किया है कि सभा दल 

की बेंठकों में होने वाली किसी चर्चा को ध्यान भें नहीं रखेगी । जब सभा विशेषा- 
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धिकार के प्ररत के बारे में निर्मम करती है, उस समय यह भरदद्धेंन्पायिर सस्या के 
झूप में कार्य करती है. * सभा के समझ आगे प्रस्दाव पर पश्षपातपूर्ण ढंग से विवार 
नही झिया जा सकता ; प्रसन्‍्तु इस छेमे मामते में मो, दल द्वारा मामले पर चर्चा 
करना कोई गलूत बात नहों हैं कशोक्ति इससे सदस्यों को सझा के समक्ष झाये भ्रस्ताव 
के श्रति सदी दष्टिकाध के बारे में प्रत्य खदस्यों को प्राश्वस्त करते का अवसर मिल 
सझता है ॥ 5 
बल परिवर्देत विरेधी कानून (एम्ानन्‍्तैतल्था0॥ 039) भारत के संविधान 
प्रयवा सदन के प्रक्रिया सम्बन्धो नियमों से सचेतक का कोई उल्लेख नहीँ है। 
वास्तव में, द्वाल ही तक राजडेविक दवो को इसे विषय में कोई जानकारी नह थीं । 
संविधान (बावतवा संशोधस) विद्ेयक, 98 5, जिसे दल परिवर्भन विरोधी कान 
के रूप में जाना जाता है. प्रारित होने के बार से “व्दिप” ने हमांदी ससदोय लोक- 
तातरिक प्रणाली में महत्त्वपूर्ण स्थान ले लिया है। इस सशोधन में भन्‍्प बातों के 
साथ-साथ दन्ञ परिवर्तन के भाघार फट निरडेता का भो उपर है 
(() ममद प्रथवां राज्य विधानमण्डल का कोई सदस्य जो फ़िर राज- 
सैतिक दस को सदस्थ हो, सदत का सदस्य द्वोने के तिए निरहत 
होगा 
(३) गरि उसने ऐसे राजतेतिक दस को जिसका वह सदष्य है प्रपतों 
सदम्यणा म्वेंब्छा में छोट दी है; पा 
(से) मदि वह रोसे राजनीतिक दल द्वारा जितका वह सदस्य है 
अभरषव उसके द्वारा इस नि्ित्त प्राशिहत जिमी व्यत्ति या 
प्राधिसारी द्वारा दिये गये किमी निरेश के विश्य दोनो हो 
दशाधों में, ऐसे राजपीलिक दल, ब्यक्ति या प्राथिकारों की पूर्वे 
झतुजा के बिता, खदत में मतदान करता है यथा मंतदाते करने 
में विरत रहता है धोर ऐसे मतदान था मतदान करने से विगत 
उहते की ऐसे राजनीतिर दल, व्यक्ति था प्राधिकारी ने ऐसे 
मतदान या सतदान करने से विरत रहने की तारीख से पत्रह 
दिन के भीतर माफ़ सही किया हैं) 
संविधान की दमदी अनुसूची के उपबन्धों बे प्रप्ीन धष्पक्ष द्वार बबाये गये 
लोक समा सदस्य (इल परिवर्दत के झ्ाधार पर निरहेंता) नियम, 4985 मे पम्प 
बातो के साथ-साय यह उपदन्ध है कि दसदी पतुसूची के प्रन्दर्यत क्षिसो सदस्य की 
निरईया के सप्बन्ध परे बेदज भ्रष्यक्ष में शाचित्रा द्वारा हो पूछा जा सकता है । 
याविका पर विकार करने के परदातु प्रश्यश् याचिका को रह कर सकता है भझयवा 
महू घोषणा कर सकता है कि सदस्य निरई हो गया है ) (खण्ड 6 घौर 8) 
झतेः शद स्पष्ट है शि संविधान (शावतश सझोधन) भ्धितिश्म, 985 तथा 
इसके प्रत्तर्मत बताये गये दल-परिदर्तत विरोधी नियमों के लागू होते पर राजनीतिक 
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दलों को सर्वधानिक मान्यता एवं वैधता मिलने लगी तथा दल नेतृत्व द्वारा जारी 
निदेश विधिसग्रत बन गए हैं। अ्रतः पार्टी निदेशों भ्यवा व्हिप का उल्लधन करने से 
सदस्य निरहं हो सकता है श्रौर उसे सदस्यता से वचित होना पड़ सकता है । तथापि, 
यह बात नोट की जानी चाहिए कि निरहं होने के लिए सदस्य को “राजनीतिक 
दल द्वारा जारी निदेश के विरुद्ध सदन मे मतदान करना होगा या विरत रहना 
होगा! । मतदान से भिन्न कार्यों पर णह लागू नही होता भ्र्थाव्‌ यह सदन में भाषण 
देने की क्िस्ती सदस्य की स्वतव्॒ता में बाघक नही है । 


विशेषाधिकार का मामला हि 

वतमान मामले मे सुस्यापित भ्रक्रिया के श्रनुसार भ्रध्यक्ष महोदय ने ससदीय 

का मत्री के विरद्ध 77-20 नवम्बर, 987 के दोरान प्राप्त विशेषाधिकार के 

मामलों सम्बन्धी सभी सूचनाएं उनकी टिप्पणी के लिए भेजी | जब 8 नवम्बर, 

987 को कुछ सदस्यों ने सदन में मामला उठानें की प्रनुमति मांगी, तो भ्रध्यक्ष ने 
भ्रन्य बातो के साथ-साथ टिप्पणी की 

“में ग्रापको यह प्राश्वासन दे सकता हु कि इस सदन में भाषण की 

स्वततश्रता के मौलिक भ्रधिकार का हनन नहीं क्या जा सकता भौर नदी 

कभी किया जाएगा। इसका प्रश्न ही नहीं उठता । मैने श्री भगत प्रथवा प्रस्य 

कभी किसी मामले मे कोई निर्णय नही लिया है वयोकि मुझे इस मामले की 

जाच करनी है ) मुझे इसकी जाच करने का समय दीजिए । यही में चाहता 

हू । मामले का अध्ययन किये बिना में श्रपना निर्णय नहीं दे सकता । पहले 

मुर्के यह जाच करनी है कि क्या यह एक प्रथम दृष्टया मामला है--॥ मुझे 

इस मामले के सभी पहलुभो का अध्ययन करने दीजिए । मुर्के दोनो पहलुप्रो 

से ही देखना है--में प्रापको प्राश्वासन दे सकता हूँ कि यदि में उनके 

स्पष्टोकरण से सतुष्ट नही हुआ तो नियमों के भनुसार कार्यवाही करू गा ।/ 


संसदीय कार मत्री, श्री एच. के. एल. भगत ने भपनी टिप्पशियों श्रौर 
उत्तर के रूप में भलोमौति तंयार एक विस्तृत वक्तव्य | दिसस्वर को अ्रध्यक्ष 
महोदय को भेजा, जिसमे श्रन्य वातो के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कट्दी गई 
थी '-- 

(एक) सविधान के भनुच्छेद 05 () में ससद में भाषण की स्वतन्नता के प्रधि- 
कार की गारटी दी गई है, “बशर्ते कि यह सविधान के उपवंध्ो तथा संसद 
की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों एवं स्थायी प्ादेशों के प्रतुरूष 
हो ।! 

(दो) श्री रामघन भौर श्री राय सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे, प्रध्यक्ष 
पर भाक्षेप कर रहे थे भोर भ्रध्यक्ष के विनिर्णेय का निरतर उल्लघन करने 
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सदन तथा प्रध्यक्ष महोदय की श्रवमानना कर रहे थे । उन्हें लिखित व्हिप 
भेजा गया था कि "वे प्रध्यक्ष के विनिर्णय को मान ले ॥/ 

(तीन) यद्यद्रि सदन की गरिमा, सथदि एवं घ्नुशासद बनाए रखने का दायित्व 
एवं विशेषाधिह्नर अध्यक्षप्रीठ का होता है तथापि सदस्यो का भी कर्नेंव्य है 
कि नियमों के अनुसार नथा विभिष्न दलों/ग्रू पो वे नेताप्रों/मलेत्तकों के निदेशों 
के झतुसार कार्य करें ताकि समता की कार्यंवादी के सुचारू रूर से सचादन 
को सुनिश्चित करन के लिए किसी प्ररिस्थिति विशेष में श्पने सदस्थो को 
नियन्त्रित करके अध्यक्षपीठ बी सहायता की जा सके | 

(जार) सचेतकों के विभिन्‍न सम्मेलनों मे भी यह चर्चा की जा चुकी है कि सचेतको 
की जिम्मेदारी सवधित दलों के सदस्यों द्वारा सदव की मर्यादा क्लौर गरिमा 
बनाये रसने में समावति वी सहायता करना भी है । 

(पाप) गुस्य सवतदर/सचेतक वा सदन में श्रपने दस के सदस्यों को व्हिप जारी 
करने से कोई नहीं रोक सत्रता । यदि गदन में कुद्ध मुद्दे श्रचानक उठ जाते 
हैं भ्ौर मद विभागत हो जाता है तो सचेतरो को ही अपने सदस्यों को 
विदेश देना होता है कि वे सदन में चल रही कार्यवाद्वी पर बया रबेया 
अप्रपनायें । 

(छह्ट)। गसचेतन सदत में विशेषाधिकार का उत्लघत तथा गरिमा झौर प्रनुशासन 
'भग करने के दोषी सदस्यों को ही धनुदेश जारी कर गकते हैं । 
निध्कर्षद श्री भगत ने सदस्यों के भाषण की स्वतव्ता के श्रधिकार के बारे 

में श्रपता विश्वांग दोहराथां जैसा कि सविधान के भरुच्छेद 05 में दिया गया है 

श्र कहा कि दोगो सदस्यों वे प्रदि उतकी कोर दुर्भावना नहीं थी तथा उतके कत्तंस्य 
प्रातन में बाया दालने तथा परेशाव करने का कोई प्रश्त ही नहीं था । उनसे 
प्रध्यक्षपीद की श्राज्ना की घव़ेलना न करने के लिए बहने का उनका मात्र यही 
उद्देश्य था कि सदत की मान-पर्यादा त्था प्रनुशासन बनाये रखा जाये । 

मत्री जी के वक्तव्य की एक एक प्रति, जिगमे इस मामले केः बारे मे उनकी 
टिप्पणी प्रन्तविप्ट थी, उन सभी सदस्यों को दी गई जिन्होंने विशेषाधिकार हमत 
की सूचनाएं दी थी । सदृग्य उत्तर से सतुष्ट नही हुए प्रोर उन्दोने पृव॑र्ती सुही हि ॥ 
दोहराया । उनमें से एक प्रो मथु दण्दवते ने धन्य वातो के साथ-साथ कहां कि 
श्री भगव ने “ब्हिप का उल्दघन ने करने वे लिए श्री रामधन श्रौर श्री राय वो 
सदत में खुले तौर पर धमकी दिए जाने" से स्ंधित प्रापत्ति के बारे में कुछ गई। 
क॒ल्या । थ्री रामधघन ने वो यहाँ तक कहा क्रि थरौ भ्रणत के उत्तर से तो सभा की 
अ्रवमानना बढ़ी है जो उन्होंने दावा करके घोर उनके द्वारा सदत में प्रपने दल के 
सदस्यों को वियार व्यक्त करने से रोबने के लिए प्रधिरार के इस्तेमाल से वी है । 
श्री जयपाल रेट्री ने भ्रध्यक्ष की पूर्ववर्ती टिप्पशियों का हवाला दिया कि “बव्हिप 
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पार्टी का श्रातरिक मामला है” झौर पूछा कि सदन में व्हिप की खुले तौर पर धमको 
इसके प्रनुरूप कँसे है । थ्री उन्‍्नीकृष्णन ने धन्य वातो के साथ-साथ इस बात पर 
जोर दिया कि यद्यपि सदस्यगण, विशेषतौर पर मुख्य सचेतक, भनुशासन बताये 
रखने मे भ्रध्यक्ष महोदय की सहायता कर सकते हैं तथापि बे “प्ध्यक्ष के कृत्यो को 
नही ले सकते” झौर नियमो को लागू करने का प्रयास नहीं कर सकते । 

अ्रध्यक्ष महोदय ने सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों भौर ससदीय कार्य 
मत्री की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्‌ लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य सचा- 
लत संबंधी नियमो के नियम 222 के अधीन 4 दिसम्बर, 987 को सदन में 
विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की स्वीकृति दे दी । तत्पश्चात्‌ श्री रामघन ने सदन 
की श्रमुमति मांगी । सदन द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात्‌ श्री रामघन ने विशे- 
पाधििकार का प्रश्न उठाया । इस मामले पर सदन में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई । 
श्री रामधन के भतिरिक्त कुल 4 सदस्यों ने बहस में भाग लिया | सबधित मुद्दों के 
महत्त्व को देखते हुए, विशेषाधिकार प्रश्त पर बोलते हुए सदन में कुछ सदस्यों द्वाए 
दिये गये भाषणों से कुछ प्रश उद्ध,_त्त करना उचित होगा । 
श्री रामघन 

सविधान में “दल” श्रौर “सचेतक” शब्दों का कोई जिक्र नही है। 52वा 
सशोधन श्ौर उसके द्वारा जोडी गई 0वी भनुसूची मे सभा” 'बिधानमडल दल' 
“मूल राजनीतिक दल' शब्दों की परिभाषा दी गई है । इसमे ऐसे थ्यक्ति घथवा 
प्राधिकारी की बात कही गई है जिसको दल द्वारा “इस निमित्त!' भथवा मतदान 
करने या मतदान से विरत रहने के सवध मे निर्देश देने हेतु प्राधिकृत किया गया 
हो । पदि यह मान भी लिया जाए कि सचेतकों को उपरोक्त प्राधिकार है, तो मी 
उनका क्षेत्राधिकार मत विभाजन के दोरान मतदान तक सीमित है भोर इसका 
संविधान प्रौर प्रक्रिया नियमो के प्रन्तगंत सदस्यों को दिये गये भधिकारों का प्रति- 
लघन करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । 

कि प््ि ( कि पड 

सदस्यों को प्रनुशाप्तित करने का भधिकार भ्रध्यक्ष को है ? सभा का नेता 
प्रयवा मुझ्य सचेतक किसी सदस्य को निलम्बित करने का प्रस्ताव भी तब तक प्रस्तुत 
नहीं कर सकता है जब तक कि प्रध्यक्ष किसी सदस्य को प्रभद्र ध्यवह्ाार करने के 
कारण नाम लेकर न थुकारे | 

क् बट ष् ष्ठ कक 

चू कि व्हिप होने वाले मत विभाजन के समय सदस्यों की उपस्थिति सुति- 
शिचत फरने के लिए जादी किये जाने हैं वे इल के सभी सदस्यों को बिना किसी 
प्रपवाद के जारी किये जाते हैं । कुछ सदस्यों को ही एक ऐसे विषय पर व्द्विप जारी 


करना, जिस पर मतदान या मत विभाजन न द्वो रहा हो, दिदिप बाय मजाक 
बनाना है ॥| 
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मचचेतकों के अ्रधिका रो प्ोर कृत्यो के बारे मे सभा द्वारा कोई नियम नहीं 
दनाये गये हैँ सौर न ही सभा के नियमो में उनका उल्लेख हैं वयोकि इसका सभा 
में कोई सवध नही है और ब्हिप जारी करना दलों वा प्रातरिक मामला है । 

माननीय प्रध्यक्ष को समा की प्रक्रिया तथा कार्यवाही पर निश्रवण रखते का 
पूर्ण भ्रधिकरार है हालाकि इस बारे में सर्वोच्च भ्रधिकार मभा के पास ही है । प्रन्य 
कोई भी व्यक्ति सभा की श्रक्रिया भ्रषवा कार्यवाही को नियत्रित भ्रथवा विनियमित 
नही कर सकता भौर कसी विधि प्रयवा नियम के प्रन्तग्ंत ौरिदूप जारी करते की 
शक्ति किमी को नही दी गई है ? 

ब्छ घ्छ ध्डे रच्छ ्ि 

- मसदोय कार्य मत्री के उत्तर से सभा की भवसानता का सामला और 
मम्मीर हुप्रा है बयोकि उन्होंने माननोय प्रध्यक्ष की उपचध्यिति में प्रपने दल के 
सदस्यों की सप्रा में प्रभ्रिव्यक्ति पर रोक लगाई है । सआ में भाषण की प्रभिव्यक्ति 
के मेरे स्रधिकार को दबाने का यह उसका स्पच्द प्रयास था। यदि स्वेतर इस 
प्रकार सदस्यों को सभा से क्सी मामले में बोलमे भ्यवा न बोलने के लिए तिदेश 
जाटी करता है तो सदस्यों के स्वेघानिक प्रधिकार मजाक बनकर रह जाएगे । इस 
स्थिति में मैं भ्रध्यक्ष मदह्दीदय में विवश्र निवेदन करता हू कि इस मामले को विचार 
के लिए तथा उस पर निणंय सेते के विए विशेषाधिकार समिति को सॉपा जाएं। 
प्रो० सधु दंडवते 

प्रनुच्छेद 04 के श्रन्तगंत हमे जो घापरा की स्वतत्ता को गारटी दी गई 
है बह स्विधान में निर्धारित प्रक्रिया तथा विभिन्न नियमों, प्रक्रिया प्रोर स्थायी 
प्रदेशों मे निर्धारित बातों के अधीन हैं““नियम 352 मे भी भावश की स्वतत्रता 
पर कर्तिपप प्रतिवध लगाये गये हैं । किस्तु इसके प्रतिरिक्त ब्नुच्छेद 05 के प्रस्त- 
गंत ससद सदस्यों को प्राप्त भापण की स्वतन्त्रता पर ग्रन्य कोई प्रतिबंध नहीं है । 

*“जड़ा तक ब्हिप का सवध है, संर्विधान की दसवी प्रमुगूची में इस सबंध में 
योडा सा उत्लेख है । यह बहुत स्पष्ट हे कि जद्मा विदप को शक्तियों के केवाधिकार 
का सम्बन्ध है, यह भी मतमान करने भौर मतदान से बिरत रहने से सवधित है कि 
जब किसी विशेष ढग से मतदान करने हेनु स्टिप जारों किया जाता है प्लोर यदि मतदान 
उम्र्े विदद्ध क्रिया जाता है प्रववा मतदान से विरत रहा जाता है तो यह उसका 
उल्लघन है । यदि कोई विधान सइल दल ऐसे मामले मे क्षमा कर देता हैतों 
अ्रध्यक्ष उसे भ्रतह नही कर सकता । केवत जब वे उसे छिहिप की प्रति भेजते हैं शौर 
उसमे यह बताया जाता है कि उल्लंघन के कारण इसे क्षमा नहीं किया गया है और 
उस पर कायंबाद्दी को गई है तभी ग्रध्यक्ष यह घोषणा कर भकता है कि सदस्य दे 
संसद की सदस्यता खो दी है ““जहा तक अनुच्छेद 05 के अत्यंत प्रदत्त सापथण की 
स्वृतत्रता पर प्रतिदध का सर्बंध है, इसके लिए केवल नियम 352 है। उसके परि- 
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णामस्वरूप हम यह देखते हैं कि इस समा में भाषण की स्व॒तत्रता जो हमे प्राप्त हे 
वह सविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक प्रधिकारों के श्रघीम नागरिकों को श्राप्त भाषण 
की स्वतब्रता की तुलना मे निर्बाध है' * 

फ् [2] रन फ्झ् 

वह विशेषाधिकार का विशेष मामला है । इसलिए सभा में प्रस्तुत किये बिना 
श्रध्यक्ष को शक्ति प्राप्त है. कि वह पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सीधे 
भेज दें श्रौर भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित करे । 

कक क्कैः कक क्ः 
श्री एस० जयपाल रेड्डी 

इस सभा मे, यह स्पष्ट है कि भाषण की स्वतन्त्रता का पूर्ण अधिकार है 
बणरतें कि वह पग्रध्यक्ष के निदेशों के प्रनुरूष हो ! इन प्रतिबधों को श्रध्यक्ष द्वारा लागू 
किया जाना होता है । इन्हे सचेतक द्वारा लागू नही किया जा सकता ' 'परन्तु इस 
मामने में उन्होंने व्हिप जारी किया श्रोर एक मौखिक धमकी द्वारा सदन में व्हिप 
दिया । 
श्री बी० श्रार० भगत 

ससदीय काय॑ मत्री न दा माननीय सदस्था, श्री रामधन श्रौर श्री राजकुमार 
राय को, उनक द्वारा प्रध्यक्ष महोदय के विनिरंय को चुनोती देकर उस पर विवाद 
कर शभ्ौर उसकी श्ालोचना कर विशेषाधिकार का इनन करने प्रथवा सदन की 
अवमानता करने से केवल रोका है «दप की प्रणाली के बिना, सदन की कार्यवाही 
का सुव्यवस्थित एवं मर्यादित ढंग से साचालन नहीं किया जा सकता' विहिप सभा से 
उपस्थिति एवं श्रनुशासन हेतु एक व्यवस्था है : श्री रामघन उस समय सदन की 
भ्रवमानना करने वाले थे तथा उस समय समदीय कार्य मत्री का यह कत्तंव्य था कि 
बे उन्हें भ्रध्यक्षपीठ की प्राज्ञा मानने की सलाह दे श्रौर उन्होंन ऐस। किया इसलिए 
यह कोई मुद्दा नहीं है । इसमे विशपाधिक्रार हनन का प्रश्न नहीं उठता । 
श्री शरद विधे 

संसदीय कार्य मश्नी ने सदस्य को भ्रध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय को स्वीकार 
करने के लिये कहा है | वया ऐसा करना किसी भी तरह भाषण की स्वतन्त्रता पर 
प्रतिबंध लगाना है ? प्रत्येक सदस्य प्रच्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्शय को मानने के 
लिए बाध्य हैं। उन्हे अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर टीका-टिप्पी तक करने का 
कोई भ्रधिकार नहीं है श्रोर जब कभी हम अध्यक्ष महोदय के विनिर्ंय के विरोध में 
सदन से बाहर चले जाते हैं तो मेरे विचार में यह भी सदन की पवमानना हू पर 
सामान्यत हम इस बात को वहुत हलके रूप मे लेते दूं। यद्दा हमारी पार्टी के एड 
सदस्य को प्रध्यक्ष महोदय के निर्णय को चुनौती देने मे मना करना बोलने की 
स्वृतत्रता पर पावन्दी लगाना है, यह सब कहना अ्रसयत है। गत. इससे विशेषा- 
धघिछार का कोई इनन नद्दी द्वोता है”* 
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् छठ फ्छ के 

सदत की कार्यवादह्यी को सुचारू रूप से चलाने भोर इफ उद्दश्य हेतु 
प्रादेश, सलाह तथा सदन मे प्राचार व्यवद्वार के बारे में सदस्यों को निददेश प्रादि 
देने का कत्तंव्य मुख्य सचेतक का होता है । जहा तक इसका प्रश्न है इसमें विशेषा- 
घिकार के हनन छा काई प्रदन द्वी नही है ” जब भी सदन में प्रब्यवस्था होती है तो 
दोनों ग्रोर से व्हिप को मदन की कार्यवाही को सुचारू रूप मे चलाने में भ्रध्यक्ष को 
सहायता करनी होती है । इस दृष्टि से यदि सदस्यों को बोई निर्देश दिया जाता है तो 
विशेषाधिकार हतन का कोई प्रश्त ही नही उठता प्ोर न ही भाषण की स्वतत्रता पर 
अ्तिवरध वा सवाल उठता है तो विहिए भी नही है / ये सदस्यो को सात्र निर्देश भौर 
मित्रवत सलाह है कि वहू सदन की भवमानना ने करें | इसलिए सभा को सचालन 
सुचारू रूप से करने के लिए“ सदन में खुल तौर पर निर्देश या सल्लाइ देने में कोई 
गलती नहीं है। एमम विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता वयोकि यह सारो 
प्रटना सदन में सभी क॑ सामने पढित हुई है. । 
रक्षा मभालय मे रक्षा उत्पादन शोर पूर्ति विभाग में राज्य मत्री 
(श्री शिवराज पा्दिल) 

गांद ससदाय कार्य मंत्री भपन दल के सदस्यों को मदन को कायवाही भे 
बाधा ने डालने भ्रौर उचित व्यवहार करने तथा संदन की कायंदाद्वी को सुचारू रूप 
से चलाने मे सहायता करने का निर्देश देत हैं तो क्या इसे विशेषाधिकार हतन कहा 
जा सकता है ? 

* माननीय सदस्य को नियमों का उल्लधन करने की भनुभति नहीं दी गई 
थी । उन्हें माननीय प्रध्यक्ष दारा दिय गये विनिणय को प्रवमानता करने को भनु- 
मति नहीं दी गई थी ) माननीय भष्यक्ष को दो बार सभा को स्थयित करना पड़ा 
या ) क्या इम इस बात को भूल सऊत है ? वया , हम यह कह सकत है, कि सदस्य 
को इस प्रकार का व्यवहार करन का जिसस सप्ला कार्य ने कर सके धौर 'किर सभा 
में विशेषाधिकार का दावा करने का भ्रधिकार है" यदि माननीय सस्दीय मन्री न 
एमके किसी भी भिन्न दोति के अ्रविप्रादन पर, विभिन्न तीठियो को छ्ामने रखने पर, 
कुछ नए विचार सुभान प्रधदा सरकार के विचार की प्लालोचना करने रि टाका 
होता तो हमारे लिए यह मानने का धधिकार था कि उसे भपने विचारों का प्रभि* 
व्यक्त करत हुए टोका गया 

प्रव अपन यह है कि वदा कार्यवाही की जा सकती है “जहां तक संविधान 
प्रौर साथ ही तियमो का खबघ है, में नही समभता कि हमे कोई संदेह है" कितु 
यदि माननीय सदस्य समझ हूँ कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा हैं, ता टौक है इस पर 
सम्पूर्ण सभा दादा निरयय किया जाए यदि हम इसे विशेषाधिकार सर्मात को 
सौपते है तो हम इस ऐसी समिति को भौंपते है जो समद्‌ का भ्रग है भौर इस प्रकार 
हम मायले की उच्चतम निकाय को नही सोप रहे हैं । नियम 226 के झनुसार, यह 
सभा यहा इस प्रशने पर विचार करे भौर निर्णय ले““इस मामले को विशषाधिकार 
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समिति के समक्ष क्यों ले जाया जाए २े क्या इस मामले को लम्बा खीचने, इसका 
प्रचार करने और कठिनाइयाँ पैदा करने के लिए ही ऐया किया जा रहा है ?ै फिर 
तथ्यो का पता लगाने का कोई प्रश्न ही नही है । तथ्य हम सबके सामने हैं । 

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खां 

प्रश्न यह है कि कया सदन मे व्यवस्था बनाये रसने के प्रश्न को सम्बन्धित 
दलो के सचेतको पर छोडा जा सकता है २ जी नही । यह पूर्णत भध्यक्ष की शक्ति 
के झ्तरग्गंत निहित है, यह प्रध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है। यह शक्ति किसी 
दल के सचेतक प्रथवा मुख्य सबेतक को नहीं प्रदान की जा सकती । 

इमे इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार सम्बन्धी मामतों को दलगत 
इध्टिकोण से नही देखना चाहिए । विशेष धिकार हनन का यह मामला किसो एक 
सदस्य का नही है । यह पूरे सदन का मामल। है । 
श्री सोमनाथ रथ 

सर्विधान के भ्रनुच्छेद 05 में परिभाषित प्रा|भव्यक्ति की स्वतस्थता को 
सभा के नियमों प्रोर प्रक्रियाप्रो द्वारा प्रतिदन्धित किया गया है। लोक सभा के 
प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियम अनुच्छेद 05 के उपवन्धों के प्रन्तगंत प्राप्त 
शक्तियों के भ्नुसार बनाये गए हैं * 

न केवल विनिरंय का वल्कि भ्रध्यक्ष मद्दोदय की टिप्पणियों झौर वक्तब्यों 
की भ्रालोचना सदन के भन्दर या बाहर नहीं की जा सकती है। यह भध्यक्ष घौर 
सदन की अ्रवमानना है । ससदीय प्रणाली की प्रकार में एक दल का सराद्‌ के 
प्रन्दर प्रपता प्रान्तरिक सगठत हाता है प्रोर यह कार्य मुस्य सचेतक द्वारा किया 
जाता है. सम्पूर्ण देश के संचेतकों के सम्मलन म माननीय सदस्यों के सदन के 
भ्रन्दर विशपाधिकार ओर व्यवहार पर बिस्तार से चर्चा को गई है। सम्मेलत का 
यह मत है कि दोषी सदस्य को सत्तारूढ दल तथा विपक्षी दलों के सचेतको द्वारा 
अनुशाधित किया जाना चाहिए। 
श्रो संफुद्दीन चौधरी 

“इस सभा के सदस्यो को इस सभा में भाषण देने का निर्वाध भधिकार है 
भौर कोई द्द्विप उन्हे नही रोक सकता*“इस मामले में में इसे शव्हिप नही मानता । 
इस सभा में हम केवल उसी को इ्हिप मान सकते हैं जो मतदान करने घथवा 
मतदान से विरत रहने भषवा विरोध में मतदान करने से सबधित 
हो | इश्तलिए यह व्हिप नहीं है। यह सत्तारूढ़ दल के सदत्यों को सोचना है कि 
क्या विहप के नाम पर इस प्रकार के हास्यास्पद निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे 
अथवा नही । * "इस मामले विशेष में सदस्य की भाषण देने की स्वतन्त्रता के प्रधि- 
कार दा गम्भीर उल्लघन हुभा है जोकि सभा का सदस्य होने के नाते हमे प्राप्त है, 
बह केवल प्रक्रिया नियमो के प्रन्तगंत ही घाता है मोर उठे एक दल-विद्येष के 


दल ग्चेतव, संमदीय विशेषाधिकार और दल-परिवतन विरोधी वानूल/249 


मुख्य सचेतक के वुचलने का ब्रयाल किया है । इसलिए यह पूरी सभा के लिए 
बिता का विधय है "“दमसे तत्वालल विशेषाधिरार समिति को श्रेज दिया जाना 
चाहिए पभ्रौर इसे किसी दिहप विशेष के शनमाने निदेशों के लिए नहीं छोड़ा जाना 
चाहिए 
ही पी० शिवशकर) योजना मन्त्री, कार्यक्रस क्रियान्पन सत्ती और विधि 
तथा ग्याय मात्री 

इस मामले से सवश्िंत प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार प्रा हनन वास्तव भे 
कया है ? इमलिए हमे पता लगाता है कि क्या सदस्य का श्रध्यक्ष महोदय के बि- 
निर्णय पर टिव्यररि करने की प्रनुझति दी जानी चाहिए थी । यदि हा, तो क्या कोई 
टिप्पणी श्रादि की गई थी. इस मामले का दूसरा भाग यह है कि क्या दसे माननीय 
मदस्प की वाक स्वतन्त्रता को दधाना घाना जा सकता है, मरा निवेदन यह है कि 
सदन में व्यवस्था दयाये रखने के लिय यह्दां पर दैंद सुस्य सचेतक प्रयने सदस्यों 
वो प्राय कहते हैं कि बैठ जाइये पश्रोर यदि हम उस क्हिप का सकी श्र लें तो 
जब॑ भी वे ऐसी कार्यवाद्दी करते है. विशपाधिकार हनन के दाषी होगा व्यस्तव में 
डिसी ऐसी कोई प्रणामी ग्यवा प्रोफार्मा दी व्यवस्था नहीं है कि शिहप कंस जारी 
किया जा सकता है, इसके प्रप्नाव में ब्हिप मोखिक भी हो सकता है श्रयवा लिखिल 
भी । क्या यद्द सलाह से हट कर दै, यह ठयाववित व्हिप माह के प्रलावा भर कुछ 
नही था। में यह नहीं सममभता कि इस माननीय सदस्यों के भाषण के अधिकार 
प्ें हस्तक्षेप कम कट्ठा जा सकता है जिस मे विशेषाधिकार प्रस्ताव वी जरूरत पढ़े । 
मरा निवदन है कि प्रषम दृष्टि मे सद्द कोई मामला नहीं है ' 
की दिनेश गोस्वामी 

“बहू साधारण मामला नहीं है जंसा मेरे मित्र ने वठांयो द्वे | कब इस 
दय्य मे कि प्रध्यक्षपीठ ने सभा की अनुमति के लिए अपनी सद्ठमति दी है, यह स्पष्ट 
हूं। जाता है कि प्रत्यक्षतः यहू मामला बबता है जिम पर न्याय तिरंय की आवश्य- 
कला है । भ्रद् इस पर निणुंय कौन देगा ?ै क्या विशेषाधिकार के इस मामले पर यह 
समा निर्णय लेगी अयवा यह मामला विनेषाधिकार सम्रिति मे जायगा मेरे विचार 
से भनुच्छेद 05, धनुच्छेद 29 के अ्रध्यधीन नहीं है । ट्रूमरा दृष्टिकोग्र यह है कि 
प्रनुच्छेद /05, प्रनुच्छेर 9 के ग्रध्यवीन है । कदा हम इस सहृत्ववूण सर्वधानिक 
मामल को मता क प्राघार पर तय क्रग ? यह मभा इसे सरवीवार ग्रथवा अध्वीकार 
करेगी भ्रौर ट्स प्रकार इम में श्रन्तनिद्टिन मुद्दे स्पष्ट नहीं हो पायेग । इसलिए यह 
मामला विशपाधिवार समिति को सौंपा जाए ठाहि वह अनुच्छेद 05 में क्तरधिकार 
ठया उसमे उठाएं गए विभिन्न सुद्ीं के बार थे तक सस्मत निसेय दे सक्ते 

बात कैवल प्रनुच्छेद 405 के क्षेत्राधिकार वी नहीं द्वे। प्रश्न बह है कि 
क्या रिहुप सदन मे किसी सदस्य को डर-ध्मका सकते हैं ? दूसरा प्रश। यह है कि 
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क्या यह दल का प्रान्तरिक मामला है । वया दल के झात्तरिक दस्तावेज को इस 
सदन के परिसर में परिचालित किया जा सकता है, जबकि वाद-विवाद चल रहा 
हो? यदि सभा मत्तोंद्वारा, निर्णाय करती है तो भावी मार्गदर्शन के लिए इन 
सभी मुद्दों तक तक सम्मत निरंय नही हो सकेगा । इसीलिए में चाहता हू कि यह 
मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए. । 

श्री राजकुमार राय 


इसमें छुल मामला इतना है कि बया ससदीय कार्य मन्‍्त्री, मुख्य सचेतक के 
रूप में सदन के ग्रन्दर किसी सदस्य को व्हिप जारी करके यह कह सकते हैं कि वह्‌ 
प्रागे न बोलें जबकि वह बोल रहे हो । ऐसा करना किसों सदस्य की बाक्‌ स्वतत्रत्ता 
का हवन करना है | सभी ने यह स्वीकार किया है कि जो जारी किया गया 
था वह व्हिप था । यह भी सच है कि व्हिप जारी करना एक दल का प्रान्तरिक 
मामला है । भ्रव निर्णय इस बात का द्वोना है कि वया किसी दल का मुख्य सचेतक 
विदप जारी करने के लिए इस सदत के परिसर का उपयोग कर सकता है। 

वास्तव में हम श्रध्यक्षपीठ के विनिर्णय का उललधन नहीं कर रहे थे जैसा 
कि प्रारोप लगाया गया है। यदि यह मान भी लिया जाये कि हम विनिर्णय का 
उल्लधन कर रहे थे तो उस ह्वालत में भी कंवल प्रध्यक्ष हो हमारे विरद्ध कापंवाही 
कर सकता हूं । हम यह जानता चाहते है कि क्या मानतीय प्रध्यक्ष मद्दोदय इस 
विशेषाधिकार को ससदीय कार्य मस्त्रालय को सौपना चाहते है।यह एक ऐसा 
मामला है जहां पर भ्रध्यक्ष सभी वातों का साक्षी है। इसलिए मेरे विधार से 
विशेषाधिकार समिति को सोपने क॑ लिए यह एक उपयुक्त मामला है | दूसरे एक 
ऐस मामले पर जिसमे कुछ महत्त्वपूर्ण मुह निहित हो, सभा मे मतदान द्वारा निर्णय 
नहीं लिया जाना चाहिए | यदि ऐसा किया गया तो विशेषाधिकार सामति का कोई 
भोचित्य नहीं रह जायेगा । इसलिए म॑ भ्रनुरोध करता हूं कि इस मामले को तुरन्त 
विशेषाधिकार समिति को सौंध दिया जाए । 
श्री भोला नाथ सेव 


सविधान में दसवी प्रनुमूची के सम्मिलित किए जाने से उसमे महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन हुए हैं! दसवी श्रनुमूची के जोड़े जाने से दलीय श्रणाली को मान्यता 
प्रदान की गई है । एक निर्देलीय सदस्य भी, यदि किसी प्रन्य दल में शामिल द्वोता 
है, तो वह भ्रपनी सदस्यता खो सकता है ।*“आज दल प्रद्धति को मान्यता दी गई 
है तथा भनुच्छेद 05 को, सविधान के सभी उपबन्धों के भ्रध्यधीन अ्रनुच्छेद 9 
समेत जो मौलिक अ्रधिकारों के बारे में है, तथा श्रनुमूची दस के साथ पढ़ा 
जाना चाहिए । 

मुख्य सचेतक का यह कार्य है कि वह हमारी उपस्थिति मुनिश्चित करे भोर 
झनुशासन बनाए रखे । यदि दल ने किसी वात पर कोई रुख झपनाया है तो दल 
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को संगद्‌ में प्री वह एश श्रपताता होता है ) ट्य को सुनिश्चित करने के लिए यदि 
म्रुझय सचेत्तक अपने ही दल के गदस्यों में कुछ कहना है तो इसमे मेरे विचार से 
ससई्‌ के का्मे-कलाएं के सम्दन्ध मे विशेषाधिकार का कोई प्रश्य नही उठता है। 
श्री इन्द्रजीत गुप्त 

इस बात की जाच करनी द्वागी किया दसवीं ग्रनुयूची से कोई नई 
धारणा सामने प्राई है जिगका बर्थ है कि किगी विशप राजनीतिक दल से सबद्ध होने 
से सलद्‌ रादस्य को भ्रव भाषण वी बह स्वतन्थता नही रही, जिसकी उसे प्रविधान 
भर नियमों के बत्तगंत गाए्डी दी गई है यदि श्री राम्धत द्वारा दिया गया 
वबते्य किसी भी प्रकार से श्रदसाननावूणं, दु्प्रयुक्त श्रववा धमकी देने वाला हो 
तो यह वात प्तममझ में प्रा सकती है परस्तु एमा ध्रारोप नहीं लगाया गया है”“ 
श्री भगत ने इस बार में विहवप जारी किया है कि वह घी भी काग्रेस दल में है प्रौर 
हतहें निदेश दिए कि वह भोर भागे ने बोले शोर भध्यक्ष के वितिएंय को स्वीकार 
करे । यह विहप है इसका पालने करमा एडे गा। । यह एक प्रभूतपूर्व घटवा है. यदि 
माननीय प्रध्यक्ष महोदय भ्रपना विनिणंय देता चाहे तो इस बारे मे वह स्वयं 
फ्रैमणा कर सकत हैं। इमबा नि्”येय उनके विनिर्शाय से श्रथवा विशेषाधिकार 
समिति को सौप कर होगा । राहसा सदन में मतदान कराकर इसका निरणंय नहीं 
किया जा भकते! है 

सत्ताछव दल काप्रे स (माई) के मुख्य सचतक भौर गश्दीय कार्य सत्वी 
श्री एब० कें० एल० प्रगत ने सदस्यों की टिप्पणियों का उत्तर देते हुए निम्न 
लिखित कहां; 
(एक) श्री रामधन झ्ौर श्री राजडुमार राय दावा हूं। तिरत्तार प्रध्यक्षप्रीठ के 
धादा। का उल्शधन ग्रोर कायंवाही में बाध्य ठाब रहे थे और द्प्त प्रकार 
दे सभा की प्रदमानना कर रहे दे । प्रध्यक्षपीट के विनिर्णय को श्रोगे 
चुनौती देने से उन्हें रोकने प्रोर सदन की मर्थादा बनाएं रखने के लिए व्टिप 
जारी किया गया था । 
रिद्वप का दायित्व व केबल सदस्यों की उपस्यिति और उनको दल के रुख 
को समर्थन देने धया मत देने के लिए कहना है वहिकि सबश्चित दलों के 
सदस्य द्वारा सप्रा की गरिमा धोर मर्यादा बताये रखने में अध्यक्ष को 
सहायता करना है । औ्िहिप सदन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है । 
सदन में सुस्य सचेतक/ब्हिफ को श्रपने दल के सदस्यों को व्हिप जारी करते 
से कोई नही रोक सकता । यह प्रया है कि सदन में जब मत विभाजन होता 
है श्रयवा कुछ मुद्दे अश्रत्याशित रूप मे उठाये जाते हैं तो गुब्य सचेतक को 
प्रपने दल के सदस्यों को दल की सीति के बारे में स्पष्ट रप से यह संकेत 
देगा होता है कि वे वया नीति प्रपनायें । 


(दो) 


(तीन) 


252/पसदीय प्रक्रिया 


(चार) यह कहना सही नहीं है कि व्हिप केवल दल के सभी सदस्यों को निदेश जारी 
कर सकते है किसी सदस्य विशेष को नही! भरध्यक्ष के विनिरेय को वार- 
बार चुनोती देकर तथा सदन की कायंवाही मे बाघा डालकर जी सदस्य 
विशेषाधिकार का हनन करते हैं। सदन को मर्यादा भोर भनुशासन को भंग 
करते हैं उनको भी स्चेतक श्नुदेश जारी कर सकते हैं। 

संसदीय कार्य मन्त्री ने भ्रपनी बात को समाप्त करते हुए इस बात को दोहराया 

कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 705 में यथा लिखित सदस्यों की बाक्स्वतत्रता 
में पूरा विश्वास है भौर ससद सदस्य के नाते उनके दायित्व का निर्वाह करने मे 
उन्हे डराने प्रथवा उनके कार्य में वाधा डालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 
उन्होने कहा 

“मं पूर्ण बिनग्रता के साथ इस बात को दोहराता हू कि में सविधान के 
अनुच्छेद 05 में ययालिखित सदस्यों की वाकस्वतत्रता में विश्वास रखता हूं भोर 
वर्तमान मामले में उसको ससद्‌ सदस्यों के नाते उनके दायित्व का निवंहन करने से 
रोकने या बाधा पहुचाने का कोई प्रश्न ही नही है । मेरा उनसे कहने का भाशय 
इमके प्रतिरिवत भौर कुछ नह्ी था किवे सदन में मर्यादा भौर भनुशासन बनाये 
रखने के हित में प्रध्यक्षपीठ की श्रवहेलना करके प्रोर भागे न बोलें । माननीय 
सदस्यों के प्रति मरी कोई दुर्भावना नहीं है । मेरा भाशय केवल सदन के भ्रनुशासन, 
मर्यादा और गरिमा के उच्च स्तर को बनाये रखना मात्र था”-- 

वाद-विवाद के प्रन्त में प्रध्यक्ष ने सदन का ध्यान नियम 226 की प्रोर 
दिलाया जिसम यह ध्यवस्था है कि यदि नियम 225 के भन्तगंत प्रनुमति दो जाती 
है ता सदन प्रश्न पर विचार कर सकता है शोर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले 
सदस्य या किसी प्रन्य सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर सदन उस पर विचार कर 
सकता है भौर निर्णय ले सकता भथवा उसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकता 
है । भध्यक्ष ने कहा -- 

" इस प्रकार सप्ता को या तो (क) इस मामले में निरय लेना है प्रपवा 

(एप) मामले को विशेषाधिकार समिति को सोपना है | यदि कोई सदस्य प्रस्ताव 

रखता है तो (क) पभ्रथवा (ख) पर विचार किया जा सकता है ।” 
परन्तु किसी भी सदस्य ने इस मामले पर सदन द्वारा फैसला करने ध्थवा 

जाच तथा रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को सोपने के बारे मे कोई प्रस्ताव 
नहीं रखा । इन परिस्थितियों में प्रध्यक्ष के पास उस दित की काय॑-सूची की प्रगली 
मंद पर विचार करने के भ्रलादा और कोई विकल्प नही था । 
संदीप में . कुछ मुद्दे जो उभरकर मामने भाये हैं और जिन पर विचार 
किए जाने की प्रावश्यकता है; वे सक्षेप मे इस प्रकार हैं - 
(एक) दिद्वप का पद ससदोय दल के ढाचे की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। 
सदन के भोतर वाद-विवाद में ग्पने सदस्यों की प्रभावी भागेदारी 
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(द) 


(वीग) 


(जार) 


और मत विशाजन के महत्त्वपूर्ण प्रवमरों पर उनको उपस्थिति सुनि- 
श्वित कर दल व्यवस्था के कुशल कार्यकरण का दायित्व इसे सोपा 
गया है । 

गू० के० में, दल के निदेशों को विुप का नाम दिया जाता है जो सदस्यों 
को सभा में उपस्थित रहने के लिए सम्मन की तरह के होते हैं परन्तु 
वास्तव में वहाँ पर दिद्वए सदस्यों से कहते हैं कि “वह उनके दल के 
साथ मतदान करें अथवा उन्हे विद्रोंद्री माना जायेगा, शायद दण्ड भी 
दिया जाएं (” यह केवल स्वरूप का प्रन्तर है । जहाँ तक भारत मरे 
हम स्थित्ति का गम्बन्ध है, बावनवों सविधान (संशोधन) प्रधिनियम 
में सभी संदेह दूर हो गए हैं। जिसमे यह व्यवस्पा है कि पदि कोई 
सदस्य दल द्वारा जारी किए गए किसी संदेश के विपरीत मतदान 
करता है भयवा मतदान में भाग नहीं लेता है तो वह भनहेंता का 
पात्र है! अत दिद्वपो के लिए दल द्वारा जारी किए गए निदेशों के श्रनु- 
सार सदस्यो को मतदान में भाग लेने के लिए कहना पूर्णत, संवधा- 
निक है । यदि विहप की शब्दावली इस प्रकार हो तो विशेषाधिकार 
का हनन नही होता है । 

यह एक छुल्पापित साज्यता है कि किसी मासले पर जिमकी शिक्रायत 
की गई है, सभा को यह निर्णय सेने का पूर्णो प्रधिवार है कि वया 
बहू विशेषाधिकार हनन का मामला है प्रधवा मभा की प्रवमानता 
का, क्योंकि स्रभा ही प्रफ़ो विशेषाधिकरों का एकमात्र प्रदरी है । 

प्रष्यक्ष सभा में विशेषाधिकार के प्रश्द के रूप मे कोई मामला उठाने 
की प्रनुमत्ि देते समय केवल इस बात पर विचार करता है किस्‍क्‍्यां 
वह मामला भागे जाँच करने के उपयुक्त है भ्धवा इसे सप्ता के समा 
रखा जाता चाहिए । वतंसान मामले कर बहुत भ्रसामास्य स्वरूप होने 
के कारण तथा चूकि यह मामला स्वयं सभा के समझ्ष हुमा है, 
अध्यक्ष के पास इससे प्रच्छा और कोई विकल्प नहीं था कि वह इस 
सारे मामले को सपा के समक्ष रखें भ्रोर वह जैसा चाहे वैज्षा 
निययंष ले । 

जिस स्वरूप में विहप जारी किए जाते हैं प्रौर जिन प्रयतरों पर 
विभिन्न श्रकार के व्हिप जारी किए जाते हैं, उनसे पता चलता है कि 
इस मामले में जारी किया गया व्हिप भ्रस्तामान्य था । बास्तव मे 

लत्ताहद दल प्ौर विपक्ष दोनो ने इस बारे में सदेह व्यक्त किया है 
कि कया स्त्री द्वार दो सदस्यों को जारी किए यए लिखित निदेशो 

को दिद्विप माना जय सकता हैं ? कांग्रेस (पध्राई) दल के श्री शरद दिपे 

ने कहा है कि उत़के विचार से गह दिहुए मे द्वोकर केवल मिदेश था, 
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सभा के एक सदस्य को पशागरे कोई भ्रवमानना न करने के लिए दिया 
गया एक मित्र का परामर्श । योजना मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) की 
राय थी कि “तथाकथित व्हिप परामझश्श के अतिरिक्त प्रौर बुछ नहीं 
था ।” ससदीय कायें मन्‍्त्री ने भी इस वात को पूर्ण स्पष्ट किया कि 
विहूप सदस्यों को यह कहने के लिए जारी किया गया था कि वे 
पीठासीन श्रधिकारी के विनिशंय को चुनोतो न दें ताकि शा की 
मर्यादा कायम रखी जा सके भौर सदस्यों के वाक्‌ स्वातत्थय के 
श्रधिकार को छोनने का कोई प्रश्न ही नही था । 

(पाच) इस मामले में दल परिवर्तन कानून लागू नहीं होता क्योंकि उस कानून 
के भ्रन्तर्गत भ्रनहँता का प्रश्न तभी उठता है यदि मतदाम करने श्रथवा 
मतदान से विरत रहने के मामले में निदेशों की प्रवहेलना की जाये, 
इस सम्बन्ध में श्रध्यक्ष कों एक याचिका दी जाए प्रौर प्रध्यक्ष इस 
प्रकार की प्रनहंता के पक्ष में निर्णय दें । 

विशेषाधिकार के मूल प्रश्न, जिमके बारे में पाच सदस्यों ने नोटिस दिया 
था, पर सभा में केवल चर्चा हुई थी | सभा में कोई प्रस्ताव नही रखा गया था प्रोर 
न कोई घोषणा की गई थी तथा न यह मामला विशेधाधिकार समिति को तोंपा 
गया था | तथापि कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि इसके परिणाम- 
स्वरूप भविष्य में इस प्रकार का विहिप जारी किए जाने की कोई सभावना नही है । 
जिन कृछ मुद्दो को प्रनिर्णीत श्रौर खुता छोड़ दिया गया है, थे इस प्रकार हैं :-- 
(एक) क्‍या 
(क) सदन में 
(व) दल के केवल कुछ सदस्यों को 
(ग) सदन में प्रनुशासन बनाए रखने के लिए पभ्रष्यक्षपीठ की सहायता 
करने झौर श्रध्यक्षपीठ के विभिर्णय/भादेशों का पालन करने 
के प्रयोजन से 
दिप--मौखिक प्रथवा लिखित-जारो किया जा सकता है ? 
(दो) वया इस प्रकार जारी किए गये व्हिप को 
(क) सदन में सदस्यों के वाक स्वातन्त्रय के भ्रधिकार का हतन करने 
वाला, उन्हें डरावे-धमकाने वाला और सदस्य के नाते उनवेः 
दायित्वो के निर्वाध निवंहन में बाघा उत्पन्न करने वाला 
(ख) सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन झौर सभा की भ्रवमानना 
करने वाला माना जा सकता है ? 
समदीय विशेषाधिकार के मामलों को यो ही नहीं उठाना चाहिए भौर जब 
उन्हें उठाया जाता है तो उन्हें (दलगत मामलों के रूप मे न लेकर संपूर्ण सदन प्रौर 
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उसके सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्रधिकारों के शामझों के रूप में लिया 
जाना चाहिए । यह स्पष्ट है कि विभेषाधिकार के इस प्रश्न पर सभा में राम दल- 
शत प्राधार पर विभाजित थी । सभवत इसीलिए विशेषाधिव्रार के महत्त्वपूण् मुद्दी 
पर बहुमत के झाघार पर निर्णय नहीं लिया गया ओऔर प्रध्यक्ष ने स्थिति को 
निपुरता से नियटाने हुए झोर सदन ने श्रपनी वुद्धिमत्ता से प्रश्नों को खुला प्रोर 
अनिशित छोड दिया । 
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लिये बुलावा है तयापि जाजें विग ने हाउम भ्राफ कामन्य मे दस विचार का 
विरोध किया था जिनका यह विधार था कि तीन बार रेसाहित व्हिप दत 
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“वातियामेट” शब्द फ्रासीसी भाषा के पाले मो-पाल शब्द से लिया गया है, 
जिसका प्रथ॑ है “बातचीत” भथवा “विचार-विमशं” । किया के रूप में इसका प्रथ॑ 
होगा “बातचीत करना” श्रथवा “विचार-विमश करना" ॥ वास्तव में एक ब्रिटिश 
विचारक ने पालियामेट को “बातचीत शाला” की सज्ञा दी है । 

ससदीय लोकताश्रिक प्रणाली मे सरकार का संचालन घर्चा ध्ोर वाद- 
विवाद द्वारा होता है । जबकि ग्रन्तत' निर्णय बहुमत के हाथ में रहता है, धल्पमत 
को भपनी बात कहने का पूरा प्रवसर दिया जाना चाहिए। भारतीय इतिहास में 
एक ऐसा भी समय था जब भारतीय जनता का बहुमत चाहे कुछ भी कहे, ब्रिटिश 
शासक प्रपनी मनमानी हो करते थे । एक कहानी है कि किसी प्रग्नेज से पूछा गया 
वि; भारत मे ससद्‌ भवन का प्राकार गोल वयो है, तव उसने विनोदात्मक टिप्पणी 
की कि जानवूक कर इसका नक्शा “शून्य” वे भाधार का बनाया गया है ताकि यह 
दर्शाया जा सके कि यहा भ्राप निरन्तर बातचीत कर सकते है, परन्तु वस्तुत. परि- 
णाम शून्य ही रहेगा, ग्राप चक्कर लगाते रहेंगे भौर लगभग तोन चौथाई मील 
चलने के बाद भी प्राप वही पहुँच जाएगे जहा से श्रापने चलना शुरू किया था । 

ससद्‌ भारी तनाव श्रौर दबाव (507८55 & 500!) की स्थिति में कार्य 
करती हे । इसमे प्रभेक कठिन क्षण प्राते हैं । लोक सभा के एक भूतपूर्व प्रध्यक्ष ने 
जो भ्रपने विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार गभीरतापूर्वक कहा था कि 
उन्हें भ्रपने रक्तचाप एवं सिरदर्द को सही करने तथा सभा में, विशेषतौर पर तथा- 
ऋाथित “शून्य एज” के; दोराल, शोरणुल का साफना करने के लिए “एर्पिरन” की 
गोलिया लेनी पडतो हैं। 

एक बार किसी परिकल्पित सर्वधानिक प्रश्त पर व्यवस्था (२७॥॥१) देने के 
बारे मे, इन्ही प्रध्यक्ष महोदय ने सभा को बताया कि सविधान में ऐसी स्थिति की 
परिकल्पना नही को गई थी शोर इसलिए उनके पास कोई उत्तर नही है। उन्होने 
कहा कि मारत का सविधान तो भद्र पुरुषों ने भद्र पुर्षो के लिए तैयार किया था, 
उस समय उन्हे क्या पता था कि कभी ऐसे भी प्रश्व उठाये जाएगे । 
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मी प्रध्यसो को एस्पिसिन की गोलिया लेने वो धावर्पर दा डा बुरा रु 
पत्र महों हुप्रा, क्योंकि समा की रचना तथा स्वस्प्र बदलता रहता है भोर प्रष्यक्षा 
के दष्टिकोण पौर स्वभाव भी भिन्न-भिन्न होते द्द ते 

हमारे एक भध्यक्ष महोदय, ओ घतत्तशयतम्‌ प्रस्यंगर को संत मैं त्रिया- 
शौच कार्यरत देखते हुए, यात्रा पर पाए हुए एक विदेशी गग्पमास्य ब्पक्ति ने शिप्पणी 
की - /घापका ध्रध्यक्ष वास्तव में बोलता है ।7 कुछ मसण परचाद (तन्कानोत उप 
राष्ट्रपति डा० गधाइष्णन ने एक पार्टी में इन्ही भष्यक्ष मद्रो द्य ग। बहा, /“अध्यश 
महोदय, घापका नाम प्रतन्‍्तगयनम्‌ को बजाय धनस्तवचनम होता चाहिए, प्र्यात्‌ 
निरन्तर बोनने वाला स्यक्ति !” प्रध्यक्ष डा० बतराम जाधइ--तघाकदित शून्य 
काल कै दौरान धपने काय में विशेष प्रानन्द लेते थे। वह प्राय- समस्यों को बिनोई 
में बताते कि पन्तर्धतावधि ([06ए 5८५४०) में बह उशस हो जाते हैं, जौबन तोरस 
हो जाता है । वह प्राय हाजिरजवाबी एवं विनोदत्ियवा (*॥ रु ए0००७४) 
का प्रमादी इस्तेमाल करते थे । इससे सदन की कार्यदादी में जात पढ़ जातो थी। 
इसके अतिरिक्त, इससे तक को कटुता घोर विवाद गा सी खापन भी हमी झे ठहाणा 
में लुप्त हो जाता । 

एक बार सदेत में विपक्ष किसी विवादास्पद विषय पर बहन झरता घाव 
था । पीठासीन प्रशिकारी कुछ उत्तेशित मदस्पों को शान्‍्त करने का प्रयास बरते हुए 
एक महिला सदस्य से यह कहना चाह रहे पे कि द्रध्यक्ष तो मदन के हार्यो से है । 
उनके मुख से निकला, “में तो भापत्री बाहों में हैं ।! सारा मइन दद्दाकों से पूज 
दठा ; शायद प्रध्यक्ष घौर मद्दिला दोनों हो शर्मा गये $ इसी प्रशार, एक बार 
ध्यवस्था के एक प्रश्व पर भ्रपना विनिद्रेय देते हुए प्रध्यक्ष ने बद्दा: मेरा विनिएंय 
यह है कि प्रश्त सम्ताप्त होता है प्ोर ब्यवम्था कायम रहती है ।” 

एक बार जब प्रध्यक्ष महोदय का घ्यान सप्ता में दोपहर बाद गापकी दो 
आनतद से रहे एक सदस्य की ओर दिलाया गया तो पष्यक्ष ने विनिएंय दिपारि 
सोने की श्रनुमति है, केवल खर्रादे लेता प्रसमदोय है + 

जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि होने के तके, समद्‌ सदस्य देश के दिशेष 
मम्माननीय ब्यक्ति होते हैं। यद्यपि मसदु के मदनों दी का्यंवाही का संखघालन 
प्रठिष्ठा एवं मर्यादा से तथा नियमों के प्रनुसार जिया जाता है, तपापि इसका यह 
प्रये नही है कि वे सर्देव गस्‍्मौर एवं नीरस बने रहें । हाजिरदवाबी, वाशपटुता 
पधरोर द्वास्यविनोद सदस्पों के वाद-विवाद रूप्रो तरकण के तोर हैं, विद्षी कों चुद 
कराने के लिए इनका प्रयोग बडे प्रभावशाली दग से किया जाता है । के 

वयोदृद्ध सासद प्राचा कृपलानोी कप्ती झपना घोर कमी प्रपनों पत्नो 
श्रीमती सुचेता हृपलानी वा हवाला देकर समा में सूद ठद्दाके लगवाते परे । श्रीमती 
कृपलातो कारगर घ पार्टी को सदस्था थी, जबकि श्री कृपलानी विपक्ष के नेता ॥ एक 
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बार जब श्री कृपतानी कांग्रेस सरकार वी भालोचना करने लगे तो एक सदस्य ने 
इस तथ्य की घोर उनशा ध्यान दिलाया कि वे उम पार्टी पर प्रहार वर रहे हैं लिस 
दार्टों ने उनको पतनो को प्रायवित जिया है | हाजिरजवाढ ग्राचाय॑ ने, जो स्वय भी 
अपने जीवन मे प्रधिक्ाश भाग में वाग्रेंस के सदस्य रहे थे और जिन्होंने काप्रेस के 
प्रध्यक्ष सहित बनेफ भहत्वपूर्सा पदों पर काम किया यथा, तत्काल परिहासपूर्ण 
उत्तर दिया, 'भव तक तो में काेम के लोगों को बेवश्‌फ़ ही मानता था । मुके पता 
नहीं था वि वे ऐसे बदमाश भो हैं जो दूसरों की पत्तियों को भगा ले जाते हैं ।' 
अनुभवी नेता के दिलकश हास्य-विनोद से सत्तापक्ष वे लोगों सहित सम्पूर्ण सदन 
क्हकहों से गुज उठा । 
एक रा मच होने के काररण जहीं भत्यत्त विवादास्पद घृद्टों पर चर्चा होतो 
है, यह स्वाभाविक है कि म्त्ता ध्रौर विपक्षों दलों वे सदस्यों के बीच समद में कभी 
कभी तीखा वाइ-विवाद हो भौर वो एक दूसरे के लिए चुभने वाले प्रौर उत्तजना- 
त्मक शब्दों का प्रयोग करें । इस प्रशार उत्पन्न राजनीतिक गरमा-गरमी के चरम 
हागों में एक हत्का सा मजाश गरमागरमी को समाप्त करने घौर सदन वा वाता- 
बररा सामान्‍य बनाने के लिए पर्याप्त होता है *" उदाहरग्ग के लिए, भारत पर चीन 
के हमले के समय पष्टित नेहरू ने सदन को यह कहवर ध्राउवस्त किया, 'हम प्पनी 
सीमा वो एक इ च जमीन भी छीन को नहों देंगे ।! यह सुनकर अत्यधिक मुखर 
मदस्य श्री हरि विष्यु काप्त प्रपने को नहीं रोक सके घोर उन्होने खड़े होकर प्रधान- 
मन्त्री से पूछा 'घापके नक्शे में एक इ च कितने मील के वराबर है । इस हाजिर- 
जवाबी से प्रधानमन्तों के साथ हो! सदन के समी सदस्य हँस पड़े । पण्डित नेहरू 
पविनोदब्रिय तो ये हो, वह विनोद का पझानन्द भी खूब लेते थे ) एक वार जब उन्होने 
प्रममाई घिन के बारे में यह कहा कि यह ऐसा क्षेत्र हे जहां पर घास का एक 
तिनका भो नहीं उगता, तो वयोहृद्ध सदस्य महादीर त्यागी तत्काल पड़े हो गये 
ज्भौर उन्होने ध्पने गजे मिर को तरफ इशारा करते हुए कहा 'मेरे सिर पर एक भी 
बाल नहीं है इसलिए बदा में अपना सिर शत्रु को सौंद दू' ।! यह सुनकर सभी हँस 
उपडे भोर पशण्डित नेहरू सबसे पहले हमने वालों में थे । 
एक बार जब बाबू जगशोवन राम सदस्यों को पत्नी-पत्ति देः लिए नि शुल्या 
रेल यात्रा का विधेयक पेश कर रहे थे, तो एक भविवाहित संसद्‌ सदस्य ने पूछा कि 
क्या बह किसो साथी को धपने साथ ले जा सकते हैं। बाबू जो ने कहा 'यह विधेयक 
पत्ती/पति के लिए है, माशूक के लिए नहीं ।” 
राज्यमभा में जब एक प्रविवाहित सदस्य ने भपना भोर सदन की एक 
भविवाहित महिला सदस्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विधेयक से उन्हें कोई 
लाभ नहीं हो रहा है, तो एक प्न्य सदस्य ने सुझाव दिया कि दोनों प्रविवाहित 
म॒दम्य एक दूसरे की समस्या सुलमा सकते हैं । 


समद्‌ औरैर हास्य जिनोर/259 


एक बार एक भारी-परकम सदस्य ने श्री पीलु मोदी पर यह भ्रारोप तगाया 
कि बह प्रध्यदा की भोर पीठ झूरके खडे है, और इस प्रकार यह अध्यक्ष के आसन 
का श्रपमान कर रहे हैं, तो श्री मोदी ने बपने बचाव में कहा, “श्रीमान्‌ मेरे तो ने 
श्रागा है न पीछा, से तो गोल सटोल हु । 

एक बार तत्कालीत विदेश सन्तरी एक मुद्दे की व्यास्या कर रहे थे तो एक 
संदम्य उठे घोर उत्होने कहा, “भ्राव थ्री बाजवेबी का “ब्रे वाश्' क्यों नही कर देते, 
हब तक एके भ्रन्य सदस्य से थी मोदी ने पूछा कि "क्या मन्त्री महोदय को माहदुम 
है कि ब्रेस होता कहा है ?" मन्त्री ने उत्तर दिया--“मुझके मालुम है कि उनका 
दिमाग टखनों से स्थित है 7! लेकिन श्री सोझी द्ायानों से मिस्त्वर होने वाले नही 
ये, उन्होने पलट बर कह्टा--मैंने ग्रापसे कहा था कि उन्हे यह पता हो नहीं हैं! कि 
वस्तुत' दिस्गाग कहा होता है, दसीतिए उसकी नीतियाँ ब्रसफल हो जाती हैं । हास्य- 
बिनोद झम्तर्राध्ट्रीय मामलों जैसा सरल नही है । 

हिन्दू विवाह (सशोष्टन) विधेयक पर चर्चा करते हुए एक सदस्य ने कहा कि 
विधेयक ग्रस्कुत करते हुए मन्त्री महोदय प्रसमजम में पड़े हैं । मन्‍्यी महोदय ने उत्तर 
दिगा--" विवाह भी तो प्रसमजस की परिरणति है ।” सदस्य ने छूदते ही कहा-- 
“असमंजस (क्लप्यूजन) ही नही, बल्कि समजस (फ्यूजब) की परिणहि है ! दोनों 
में बहुत पर्क है ।” 

किसी श्रन्य समय को प्रपक्षा प्रष्नकाल के दौरान हमे अधिक भुद्दततोट उत्तर 
सुनते को मिलते हैं । एक बार ऐसे विशिष्ठ व्यक्ति के दारे में अ्श्त पूछा गया जो 
भारत मरकार के प्रतिनिधि के रूप मे प्रपने विदेश दौरे के दौरान अपनी पत्नी को 
निल्‍झी सचिव के रुप थे साथ से गया था । सुस्य प्रश्व का उत्तर दिये जावे के बाद 
एक प्रतुप्रक प्रपन पूछा गया कि दौरे के दोरान सचिव को उपध्यिति किस श्रेषशी 
में प्राती है, प्रावश्वकता की श्रेस्सी में अबबा सुविधा की श्रेणी में । ठुस्त उत्तर 
ग्राधा--“पत्नी के रूप में प्रावशवकता और सबिय के हंप में सुविधा ।” इसे सुनकर 
पूरा सदन रुह्दाकों से गूज़ उठा ! 

एक अनुप्रृरक प्रश्त पूछते हुए एक सदस्य ने दूरदर्शन कैस्द्र की इस बात क्के 
लिए भ्रालोचना की कि वह वन्य जीव जंसे विषयो के लिए भी आ्रायातित कार्येक्रमो 
वर श्रधिक निर्भर रहता है जबकि 'प्रदेश के दस्य प्राणियों की कही भी कोई कमी 
नहीं है ।” एक दूसरे सदस्य ने इस पर तुरत्त कद्ठा--ससद्‌ में भी वन्‍्य प्राशयों की 
कोई कमी नही है ।' हंती के बीच प्रध्यक्ष में छुटकी भी कि इतका कोई अतिवाद 
नही कर रहा है | 

एक प्रन्य धवसर पर एक सदस्य ने मन्‍्द्री से पूछा-- सरकार की क्या प्रति- 
क्रिया है ।” मल्ी ने उत्तर दिया--हम जिया (काम) करने में विश्वास रखते हैं, 
प्रतिक्षिया व्यक्त करने मे ठड्ढी ! 


260/ससदीय प्रक्रिया 


पुन: जब एक सदस्य 'हेरोइन' (मादक द्रव्य) के बारे मे बोल रहे थे, एक 
दूसरे सदस्य ने पूछा--हेरोइन या हिरोइन! श्रौर टिप्पणी की कि उन्हे हिरोइनो 
की बहुत चाहत है । तथापि, भ्रध्यक्ष महोदय ने कह्दा कि वह उस प्रवस्था को पार 
कर चुके हैं । 

तिद्दाड जेल मे हे रोइन से हुई मौतों के बारे में एक ताराकित प्रश्न के प्नु- 
पूरकों के उत्तर देवे हुए ग्रहमन्त्री श्री एम बी. चह्दास ने स्पष्ट किया-- 

४» ““““लेकिन प्रिलिमिनरी इन्फार्मेशन है कि उन्दोने वहा छिपकली की 
पूछ खाई थी ।” 

इस पर एक सदस्य श्रोमती गीता मुखर्जी ने कहा “चू कि सभी छिपकलियों 
की पूछ मे हरोइन नहीं होती, में जानना चाहती हें कि उस विशेष छिपकली की 
पूछ में हेरोइन कैसे श्रा गई ?” जब मन्‍्त्री महोदय ने इस पर प्रपनी प्रनभिन्नता 
प्रकट की, तो प्रो मधु दण्डबते ने टिप्पणी की, 'छिपकली खुद हिरोईन है । 

एक प्रन्य मामले मे जब श्रम मी ने अ्रपने उत्तर मे बताया कि ध्रमुक यूमिट 
प्रगति के उप्तत चरण में है, तो सदस्य ने प्रगति वा वास्तविक चरण बताये जान पर 
जोर दिया । इस पर श्रध्यक्ष महोदय ने पृ्ठा “श्राप उन्नत चस्ण नही समभते 2” 
सदस्य ने उत्तर दिया, “नही श्रीमान्‌, वया यह प्रसव पीटा की रिथति है ? उन्हे 
सवंत्र लेबर प्रौब्लम्स पेश भ्रा रही हैं ।' 

जब एक सदस्य ने यह कहते हुए एक प्रन्य सदस्य की प्रशसा करनी चाह्दी 
कि वह एव प्रनुभवी (मीजण्ड) सासद्‌ हैं, तो इस पर तुरन्त स्पप्टीकरए मागा 
गया 

“सीजण्ड यथा सीजनल सदस्य (प्रनुभवी श्रथवा मोसमी) ।” 

एक वार एक सदस्य ने यह शिकायत की कि वे यही प्रश्न वार-वार पूछ 
चुके हैं तपा हर वार उन्हें वही उत्तर मिला है। ग्रध्यक्ष महोदय ने दिप्पणी की 
“कितनी स्थिरता है 4” 

एक बार एक सदस्य, श्री पीलू मोदी ने योजना मत्री से प्रनुरोध किया कि 
वे उनके प्रनुपृ रक प्रश्न का उत्तर सम्बे भाषण से नहीं, केवल तीन शब्दों में दें । 
योजना मन्‍्त्री श्री डी. पी. घर ने जब केवल तीन शब्दों में उत्तर दिया--“मु्े 
नोटिस चाहिए” तो सभा में सभी सदस्य खूब खिलसिला कर हुँसे । 

जब पश्चिम वयाल मे मिदमापुर मे तेल के ड्रिलिग का में व्यक्तियों के 
रोजगार के सवध में ताराकित श्रश्न पर भ्रनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे, एक सदस्य, 
श्रीमती फूलरेणु मुह ने बताया कि मिदनापुर में तेल की “ ट्रिलिग” का कार्य चल 
रहा है। धस पर एक प्रन्य सदस्य प्रो मधु दण्डवते ने पूछा “नया ड्रिलिंग जमीन के 
नीचे को जा रही है ।” तब प्रध्यक्ष महोदय डा० बलराम जाखड ने हेसते हुए पूछा 
“बया ड्रिखिंग जमीन के ऊपर मो हो सकती है।९ 


ससद भोर हास्य बिनोद/26] 


जब प्रसिद्ध फिल्‍म अभिनेता, ससद सदस्य श्री अमिताभ बच्चन ने, जिनका 
कद छ फुट से भ्रधिक है प्रौर जो बंठे हाने पर भी नही छिपते, प्रध्यक्ष महोढ़य का 
ध्यात भपनी धार भाकधित करने के लिए भपना हाथ आगे बढाया तो अ्रष्यक्ष ने 
उनसे पृद्धा कि वे ऐसा क्यो कर रहे हैं, जवकि उनका हाथ भध्यक्ष महोदय के हाथ 
की तरह काफ़ी लम्शा है, चाहे वह प्राधा ही उठाण गया हो, समा में ठहाकों के 
बीच सदस्य ने टिप्पणी की कि वह तो प्रमी बैठे ही हैं, खडे नहों हुए हैं । 

इसी प्रकार जब ।3 मां, 4986 को "केद्ध सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रौष- 
धालयों के लिए दवाइयों की सप्ताई” सवधी ताराक्षित प्रश्न पर प्रनुपूरक प्रश्म 
पूछे जा रहे थे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्ती श्रीमती सोहमिता किदवई ने 
बताया “हमने यह तय किया है कि ज्यादातर दवाइया पं केज वाली दी जाए, जिन 
पर टेबलेट को ' एक्सपायरी डेट” वगैरह हो । ' तो एक सदस्य, प्रो० मधु दण्डवले 
ने पूछा 

*एक्सपरायरी डेट टेबलेट को या वेशेंट की ?* 

प्रशत काल वे पश्चात्‌ समा को काययसूची के प्रदुप्तार मद के प्रन्तगंत कुछ 
पत्र सभापट पर रखे जाते हैं । एक बार लाक सभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने बताया 
कि सभा में जो कुछ भी कहा जाता है वह उसको कार्यवाही वृत्ताव का एक हिल्सा 
बन जाता है । उन्होने भागे यह भी टिप्पएी की कि यदि में बड़ा प्रपगी पत्नी को 
उल्लेख भी बरू तो वहू भी सप्तर के कण्यंदाही दृत्तात का एक हिस्सा बन जायेगी ।' 
इस पर एक सइस्य ने तुरन्त कहा महोदय, भपनी पत्नी का उल्लेख न करें, बरना 
कोई यह साग करेगा कि उन्हें सप्तापटल पर प्रस्युत किया जाए // इस पर समूचो 
सभा में हंसी गूज उठी । 

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों भ्रादि कार्य के तिपटाने के दाद सभा 
ध्यानाक पंण प्रस्तावों, जमे सोक महत्व के विधयो पर घर्चा करती है | इस प्रवधि के 
दौरान सपा से प्राय बड़ो गंरमागरम बहस होती है, किन्तु हमेशा ऐसा नही होता। 
वुच्च हल्के-फुलके दरा सी भाते हैं जक हास्प विनोद चल्नता है । 

एक बार एक सदस्य ठथा प्रष्यक्ष महोदय के बोच एक मामले पर झड़प हो 
गई । सदस्य शक मामले को, जिसको उन्होंने नोटिस भी दे रखी थी, उदाने का 
धाग्रह कर रहे थे तथा भध्यक्ष महोवप इसकी प्रनुमति नही दे रहे पे । इससे काफो 
इन्ावपूर्णा वलाउरगा पंदा हो गया । एक प्रन्य सदस्य ने प्रध्पक्ष महोदय से धनुरोध 
किया कि वे सइश्य को टिपणी के सदेजे पर मधिक ध्यात न दें क्योंकि सदस्य 
| प्रपनी पतदी से भी इसी तरह पेश भाते हैं ।' तब जाकर कह्दी तनाव 
कम हुप्रा । 
इससे मु्ें एक प्रस्य पत्नीन्रकरण को याद पाती हैं। 00289 
एक बहुत वरिष्ठ सदस्य ते रे वजढ पर बोलते हुए रेले द्वारा विशुक्त कि 
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मानदण्ड क्या है ? मन्त्रों महोदय द्वारा यह कहे जाने पर कि यद्यपि व्यक्तित्व का 
निर्माण करने वाले भ्रावश्यक तत्त्व युविदित हैं, तथापि व्यक्तित्व के श्राकलन सवधी 
नियमों का निर्धारणा करना कठिन है, एक अन्य सदस्य वीच में बोल पड़े कि 'मेरे 
बिचार से व्यक्तित्व परीक्षा ऐसी है जँसे पहली नजर में प्यार हो जाना!” इस पर 
उपाध्यक्ष महोदय ने मजाक मे कहा, “ज्सिके बारे मे प्रत्येक व्यक्ति को प्रनुभव है, 
परन्तु उसका कोई वन नही कर सकता ।' 

कभी-कभी सदन में हास्य विनोद पर बहुत जीर का ठहाका लगता है | कहा 
जाता है कि किसी विधान मण्डल को प्रेस दीर्घा में बैठा हुप्रा प्रेस सवाददाता किसी 
मजाक पर इतने जोर से हँसा कि उसके नकाली दांत नीचे सदन मे श्रप्यक्ष पीठ के 
समीप जाकर गिर पड़े 


झाठवी लोकसभा में एक दिन एक वडा विवोदपूर्णा बाद-विवाद हुझ्मा । 
जब प्रधानमन्ध्री थी राजीव गाधी ने कहा, हमारे दल को सदस्य सब्या भापके 
सामने है, श्री एव एम. पटेस ने कहा, 'ग्रागे देखेंगे ।/ श्री राजीव गाधी ने तव कहा, 
मं भागे देख रहा हैं । भाप 990 में देखेंगे **' तब उसपंक्ति भें भी हमारे 
दल के सदस्य बेंठे होगे ।' प्रो० मधु दण्डक्ते ने ऊपर की भोौर इशारा करते हुए 
कहा, “इसका कारण यह होगा कि कुछ वर्षों के वाद हम इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि 
उस ऊपरी सदन में चले जायेंगे |” इस पर श्री राजीव गांधी ने तुरन्त उत्तर दिया, 
महोदय, हमे इन्हें उत्त परी सदन में भेजने की जल्दी नही है । परन्तु हमे सुशी 
है कि बहू यह मानते हैं कि ससद्‌ की वर्तमान प्रवधि के पश्चात्‌ नई लोकसभा में 
कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेताश्रों की इन पंक्तियों पर भी कब्जा कर लेगी !” यह दूसरी 
बात है कि जब नवी लोक मभा के लिये हुए चुनावों के नतीजे प्राये भौर 
तये सदन का गठन हुप्ना तो 990 पाने से पहले ही सरकारी भोर विरोध पक्षो की 
झौर पक्तियो की स्थिति बिल्कुल बदल गई । 

पुनः शाम को 5 बजे वर्ष 986-87 के श्राम बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए 
सभा की बेठक शुरू होने के समय अध्यक्ष महोदय डा० बलराम जाखड मे टिप्पणी 
की कि इस समय सब सदस्य उपरिथत्त हैं! इसके तुरन्त बाद कवि शोर संसद सदस्य, 
अ घालकवि वेशणों ने कह्ा--में राजा विश्वनाथ प्रतार्पामह की एक शेर पढ़कर 
सुनाता हूँ -- 

शयहू हक है भाषको कि घाष चाहे जो करें । 

पर कत्ल मो करे तो प्यार से करें । 

इस पर प्रध्यक्ष महोदय ने टिप्पशो की-- 

“भ्रपो हम भौर वेरागी जी एक मुशायरे से भरा रहे हैं। 

भाष उनकी बात का ध्यान रखें । प्राप जो कुछ भी डोज दें, दह शूगर कोटेद 
होनी चाहिए ।! 
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वित्त मन्त्री का वर्ष 7986-87 का बजट भाषण सबसे लम्बा बजट भाषण 
बताया गया है | (साय $ बजे प्रारम्भ होकर ग्राय 7 25 बजे प्र्धात्‌ लगभग ढाई 
घण्टे चला) । एक सदस्य प्रो मधु दण्डवते ने, जो ऐसा लगता था, कि सम्बा 
भाषण सुनतै-सुनते उकता गए थे, वीच में बोलते हुए कहा--'क्या भाषण की कौई 
प्रधिकतम सीमा निर्धारित नही है !' इसके वश्चात्‌ एक प्रन्य सदस्य श्री सोमनाथ 
चर्दर्जी ने पृछधा--'कितने पृष्ठ शेष रह य्ये हैं । वित्त सन्‍त्री श्री विश्ववाथ अताप 
हिंदू ने उत्तर दिया--यदि भाप सभी अस्तावो को स्वीकार कर लें तो मैं इसे इसी 
समय समाप्त किए देता हैं । चुटकी लेते हुए ग्रे» मु दष्छकके के दुर्त कहा बहाल 
से विचलित हुए सदस्य आपके प्रस्तावों को स्वीफार कर सकेंगे ।' इसके प्रश्वाह्‌ 
प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाधी ने परिद्वासपूर्ण टिप्वणी की कि 'स्पष्टतया, हम जो 
राहत प्रदान कर रहे हैं, विपक्ष के सदस्य उस देखकर ऊव पए लगते हैं ।' 
समूचे विश्व को सश्दो के सप्ती पोठाप्तीन श्रधिकारी सभा की कार्यवाही के 
संचालन मे सर्देव हाजिर-जवाबी श्रौर हास्य बिनोद का प्रयोग करते हैं । इनकी 
हाजिर-जवांदी पभोर हास्य-विनोद वास्तव मे कार्यवाही को जौवम्त बना दैते हैँ । 
राष्ट्रमण्डलीय देशो के प्रध्यक्षो भ्रौर पीठांसीन ग्रधिकारियों के जनवरी, 986 मे 
नई दिल्‍ली मे हुए आदवें सम्मेलन में हमे कुछ ऐसी विनोदपूर्ण उक्तियों क्री कलक 
मिली थी । सस्भीर श्ौर लम्बी चर्चाओं के दोरान॑ सम्मेलन में विनोदपूर्ण क्षणा भी 
आए । सम्मेलत में भाग लेने वाले कुछ प्रतिनिधियों ने अपनी हाजिर-जवाबी गोर 
विद्ोदपूर्ण उक्तियो छल प्रतिह्नोेधियों तथा प्रयंवेक्षकों का भरपूर मनारणन किया | 
उदाहरण के लिए-- 
एक दलीय संसद पोर वेह्टमिस्टर प्रशाली/” पर चल रही चर्चा के बीच 
बोलते हुए लोकप्भा प्रध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ ने एक चुटकुला सुनाया । उन्होंने 
बहा-- एक बार एक राजकीय रहस्य चुरा लिया गया । इस पर बहुत शोर-श राबा 
हुआ भझौर श्रपराधी को पकडने के लिए दारो प्रोर पुलिस भेजी गई | किसी ने 
पूछा--शाजकीय रहस्य क्या है ” उत्तर दिया गया कि यह नही बत्ताया जा सकता 
क्योकि यह 990 का चुनाव परिणाम है ।' 
डा बलराम जाखड़ ने प्रतिनिधियों को एक और सजांकिया किस्सा सुनाया ) 
उन्दीने कद्दा भाप कोई विक्रय नद्ी बढ़ाते | श्रापकों पता है कि एक बार 
एक सम्जत एक सह्डिला के प्रास गए भ्रोर उन्होने उप्तके सामने दो विकल्प रखे 
क्षीर कट्ठा कि वह दोनो में से कोई एक विकत्प चुन लें ।' महिला ने पूछा-- 
/विकटप क्‍या है ?' उस आक्ति ने कहा--या को आए एससे विश्व कर हें प्रधदा 
मेरी पत्नी वन जायें । 
डसी विषय पर बोलते हुए, जिम्बाववे की हाऊस आफ शब्रमेस्वली के भध्यक्ष 
डॉ० डी० एन० ई० घुतासा ने यह सुम्दर टिप्पणी क्री--वेस्टमिक्टर प्रणाली एक 
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विश्वविद्यालय उपाधि के समान है जिसे एक दलीय सरादें सरलता से प्राप्त 
कर सकती हैं ।' 

'पीठासीन प्रधिकारियो की राजनीतिक स्थिति' सम्बन्धी सम्मेलन को 
सम्बोधित करते हुए, प्रिटिश हाऊम श्राफ कामन्स के भ्रध्यक्ष राइट घानरेबल वर्ना 
वेदरिल ने भ्रपना विश्वास व्यक्त किया कि “भ्रध्यक्ष को पहले प्रध्यक्ष होना चाहिए 
और बाद मे राजनीतिज्ञ न कि इसके विपरीत्त ४ उनके प्रध्यक्ष चुने जाने के बाद 
पूव॑वर्ती भ्रध्यक्ष मि० जाज धामस द्वारा उन्हें दी गई सलाह को उद्धुत किया गया 
जिन्‍्होने कहा था--प्रव से भ्राप जो मार्गेगे वह मिलेगा, श्रत. मेरा परामर्श है कि 
भ्राप जो कुछ मांगें उसके सम्बन्ध मे काफी सावधान रहें ।' 

ससदीय हास्य विनोद के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं । हास्य-विनोद एक 
ऐसा साधत है, जिससे भनेक तनाव दूर हो जाते हैं तथा उपयोगी वाद-विवाद के 
लिए तनाव रहित ग्रतिवार्य मन स्थिति उनपन्न हो जाती है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता है 
कि ससद की सभा की कार्यवाही में श्लौर भधिक हाजिर-जवाबी भौर हास्य-विनोद 
हो | भ्रधिकाधक सदस्यों को सतद्‌ में शिष्ट हास्य-विनोद तथा उसकी उपयोगी 
भूमिका की सराहना करनी चाहिए । 


] ] 


॥8 


लोक सभा में कविता और 
शेर-ओ-शायरी 


कविता और शायरी हमारे भावों की ऐसी प्रमिव्यन्ति हैं, जो भ्रादमी की 
जिन्दगी की मारी उदासीनता और उक्ताहट को बाहर निकाल कर उसे उल्लास 
भौर सहूदयता में भर देती है । उनमे यह ताकत है कि वे वेजान मादह्दौल को 
जिन्दगी से भरपूर माहौल में तब्दील वर दें, तीरस वातावरण में सरसता लादें। 
कभी-कभी जब लोवः सभा मे गप्तीर कामकाज तनिबंटाले-निवटाते सदस्यों को कुछ 
ऊब होने लगती दै और कुछ जहनी तनाव ता दैँदा हो जाता है ता शायदटी के रूप 
में दिल की गद्दराइयों से उभरे माननीय सदस्यों के भाव रगीनी और खुशबू भर 
देते हैं पौर सारा माहोल एक बार फिर खुशगवार हो जाता है | इससे मानव मत 
की गंहूरादयों पर नजर डालने भौर उस अच्छी तरह समभन में मदद मिलती है । 
वे छोटे-छोटे शेर श्रोर कविता के पद कई सामाजिक बुराइयो पर से पर्दा उठा कर 
उन्हें बेन काद कर जिन्दगी का बेहतर श्रौर स्वस्थ इष्टिकोए प्रदान करते में सद्दायक 
होते हैं । मैंने झ्क्सर यह अदुमत्र कसा है कि सइदत में वाद-विवाद (/2८030) स्ते 
क्सो विदय पर चर्चा में इतना असर नहीं होता जितना ज्लेर-प्रो-शायरी या फिए 
कविता की कुछ पक्‍तयों से । कवित्व की दो-चार लाइनें दिल झीर दिमाग को 
कभी-कर्मी इतना कककोर देती हैं कि घटो की बहस ओर वाद-विवाद भी उतवा 
अ्रसर नहीं करते । 

प्रस्तुत लेख में सातवी श्रोर प्राठवी लोक सभाधो में शेर-प्रो-शायरी द्वारा 
अभिव्यक्त रसिक मंदस्यों के भावों को शामिल करने का प्रयास किया गया है | यह 
देखने लायक है वि शेर-पो-शायरी के माथ्यम मे माततीय सदस्यों की भावाभिव्यक्ति- 
के क्रिम प्रकार (!) राष्ट्रपति के धपिभाषरा के प्रति धन्यवाद अ्रध्ताव, (2) ध्थगन 
प्रस्ताव (3) बजट-अनुदास मांगों पर चर्चा, (4) संविधान पशोध्न विवेधक प्ौर 
(5) ख्रविदस्वनीय मदृत्व के विषयों जेसे शुष्क विययो पर चर्चाप्रो को पुरदगीच 


घना दिया । 
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झठवी लोक सभा मे माननीय बालकवि बेरागी, श्री जी. एम बनातवाला, 
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, बेगम स्राविदा अ्रहमद, श्रीमती मोहसिना किदवई, श्री जैड 
ए भ्रसारी आदि ज॑से भ्रनेक सदस्य थे जो सदन में प्रब्सर प्रपनी भावाभिय्थक्ति के 
लिए शेर, कविता या तुकवन्दियो का सटीक प्रयाग कर पूरे माहौल को सरस बना 
देते है । प्रध्यक्ष डा० बलराम जाखड स्वयं भी सदारत के साथ-साथ ऐस मौकों पर 
पीछे नही रहते थे । ससद्‌ भ्रक्मर भारी तनाव और दबाव को स्थिति में काय करती 
है । इसमे प्रनेक कठिन क्षण प्रात है ; ऐसे मे लोक सभा के प्रध्यक्ष को वडी कठिन 
परिस्थितियों मे से गुजरना पड़ता है । कभी साहस से, कभी घंयंपूवेक प्लोर कभी 
विनोद करत हुए बे इन परिस्थितियों से जूमते हैं। ग्रध्यक्ष को सक्षम श्रौर यूक 
बुभ वाला होने के साथ विनोंद प्रिय भी होता प्रावश्यक है । 


बजट सत्र कु दौरान 27 मां, ।989 को जैसे ही सदन की कार्यवाही 
प्रारम्भ हुई कुछ विपक्षी सदस्यों ने व्यवस्था संबंधी प्रश्न (20760 0) 
उठाया श्रौर सदन की कायंवाही में व्यवधान डालने लगे। प्रध्यक्ष महा- 
दय ने गरभी रतापूर्वक कहा- “मुझे श्रापका ऐसा करना बुरा लगता है, हम ससद्‌ के 
बहुमूल्य समय को किस प्रकार नष्ट कर रहे है” झौर ऐसे मे उनका व्ययित हृदय 
भ्राहुत होकर निम्त रूप में फूट पडान- 
यू रायगा कीजिये न सजदे मेरे 
मेरा क्‍या में उठ कर चला जाऊंगा 
मगर देखना फिर न कहना पई 
कि इक सर चाहिए सगे दर के लिए 
बजट जैसे भाकडो के खेल का शुप्क विषय हो और प्राकड़ों की चटटानो 
में गुलाव डी खुशबू भरा जाए, यह भी वर्ष 98-89 के सामान्य बजट के समय 
देखने मे आया | बालकवि बेरागी जी को श्री नारायणदत्त तिवारो द्वारा 29 
फरवरी, 988 को भ्रस्तुत वजट बी तकरीर वा पहला भाग बहुत ग्रच्छा लगा । 
किन्‍्तु उन्हें डर था कि तिवारी जी श्रपनी ठकरीर के दूसरे हिस्स मे जिसके जस्यि 
नये टेक्सों श्रौर उनमें रद्दोवदल का ऐलान होता है, नये टंवउ न लगा दे या उनमें 
बढ़ोत्तरी न कर दें। तिवारी जी को बीच में रोकते हुए बैशगी जी ने कह्ट डला-- 
/हथ सफर हू प्रापका मजलूम ह मुफलिस भी हु, 
हाय कन्धों पर ही रखना जेब मे मत डालना ।” 


वित्त मत्री श्री नारायणदत्त तिवारी हाजिर जवादी में पोछे नहीं पे 
उन्होने श्री बेंरागी जी द्वारा दर्गायी गई सम्मावना का दो टूक जवाब देते हुए कहा- 
“ए दोस्त बता दू क्‍या फर्क तुझमे मूकमे है, 
मेरा दर्द दर्दे तन्‍्हा मेरा दर्द द्दे जमाना है ।” 


लाक सदा से +विता और शेर-भो शायरी/269 


भूतपूर्व इाष्ट्रपति ऋोर तत्कालोन गृह मन्त्री ज्ञानी जैल सिह जी ता जब 
सदन में ख्द होते थे ता प्रक्‍्सर ते शेर या कादता की दा चार पक्तिवाँ कह कर 
राव की तकंद्वीत वना दते थे। बात मई, ।9४7 की है । विपक्षी सदस्यों ने मन्थि" 
दरिपद्‌ में प्रविश्वास का भ्रस्धाव देश (कया और सत्ता पक्ष पर बट पैचे प्रह्मार 
किये । ऐसे में ज्ञानी जी मे विषक्ष के माननोय मदभ्यों को सचेत करते हुए कहा- 


“तुम तीर मारो सीने पर बशक, 
प्रगर इनना €« पल रखसमा । 
कि सान मे दिल हैं प्लौर 


दल मे तुम्दारा मकाए है 


संदत एक ऐसा मच हैं लह्ाँ विविध भ्रकार के सवदनश।ल मुद्दों पर चर्चा 
होती है । गद्द सवा ल्‍्वावब ही हैक इन मौत्र) पर सत्तापक्ष आर विपद्ा के माननीय 
सदस्थों के बीच सइन मे कभी कभी तौखा वाद-बबाद उठ शा हो प्रौर वे एक 
दूगरे के लिए चुमने वाल और उत्तजनात्मक शब्दा का प्रयोग करने लगें | ऐसी 
गरमा-गरसी व क्षणों मे +क्ष प्रौर बिपदा के सदस्यों द्वारा कहे गये कविता के दो 
योल सारे महोल की कंटुता को समाप्त कर दातावरए में एक छुशनुमा गुलाबीपन 
बल्लिर दत हैं. जैंस »7 फरवरी, 982 का राष्ट्रपात के प्रसिभापण पर घन्यवाद 
प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी जिसमे श्लो जी एस वनातवाला ने सरकार पर 
पत्प सरधकी की प्रवेक्षा का ध्रारोत गाते हुए कहा 


ह्वाब भे भी ने साचा था हमने कभी यह 
यहू आजम क्रो चम्न १९ ग्रुजर जाएगा, 
बागबा छीम लेंग लिवासे बहार, 


प्रौर %्‌ुतो का चेहरा इतर जाएगा । 


4 को भी राष्ट्रपति के प्रभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 


कलन और व्यवस्था की प्रालोंचना करते हुए माननीय 


28 फरतरी, !7४ 
हे दौरान देश से बिगडली 
सदस्य थी रशीद मसूद ने कहा “5 


महमूत पहे होता है यह दौरे दबाहो है 
शीशे को अदालत में पत्थर की गवाही हे । 
दुनिया न्नेकही इसकी सनशीर नही मिलती 
काल ही मुहाफिल दे कातिल ही सिपाही है । 


270/ससदीय प्रक्रिया 


5 सितम्बर, 98] को बिह्ार-शरीफ भे हुए दगो में भारी जान माल की 
हानि को लेकर मन्त्रि-्परिपद्‌ में श्रविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था तो तत्का- 
लीन गृह मन्त्री ज्ञानी जेलसिह ने कहा कि विपक्ष के सदस्य सरकार पर लगाये गये 
आरोपो को साधित करें अन्यथा ऐसे प्राधारहीम भ्रारोप लगाने से कोई लाभ नही 
क्योकि मुर्फे हर बात में तो-- 

नजर प्राते हैं इकरार मे इन्कार के पहलू 
महब्वत इस जमाने मे सियासत होती जाती है । 


सूचना झौर प्रभारण मश्रालय के प्रनुटानों की माग, ]98]-॥2 पर 25 
मार्च, 98] को चर्चा के दौरान श्री रशीद मसृद साहेब को शिकायत थी कि 
रेडियो श्रौर टेलीविजन से देश को ज्यादा फाग्रदा नहीं पहुच रहा है | उनका कहना 
था कि तत्कालीन सूचना श्रोर प्रतारण मत्री थी बसत साठे जैसे काबिल मश्री 
के होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने भ्पनी शिक्रायत करत हुए शेर 
पेश किया-- 

तेरा जिक्र सुन के तडप गया, 
तेरा नाम सुनके में रो दिया 
मुझे एक निस्व्रते खास है, 
तेरे जिक्र से, तेरे नाम से । 


रेल बजट 982-83 (सामान्य) पर 3 मां, 952 को चर्चा के दौरान 
श्रीमती मोहसिना किंदवई को शिकायत थी कि मेरठ को एक भी नई गाड़ों नहीं 
दी गई है।वे चाहती धीकि जब गुल औरो को बट हैं तो उनकी भोली 
खाली क्‍्यों-- 
ग्रुल फेंके है, श्रोरों की तरफ वल्कि समर भी 
ये खानाए वर श्रन्दाजे चमन कुछ ता इधर भी 


श्रम मत्रालय को श्रनुद्रान मांगे 982-83 पर ४ पश्रप्रल, 98: को 
चर्चा के दोरान जब विपक्ष के एक युवा समद्‌ सदस्य श्री हरिबेश बहादुर ने मत्रा- 
लय के कार्यकरण की कटु भ्रालोचना की तो तत्कालीन श्रम मत्रो श्री भागवत मा 
भाजाद ने कहा कि युवा होने पर मरे मित्र कभो-करमी भड़क जाते है, पौर मन्तो 
मद्दोदय ने उतको याद दिलाया-- 


सावन में मरूस्थल भी हरे हो जाते है 
बाटे भी वहारों भे महक जाते हैं। 

इस नादान जवानी में न रू झलाभो तुम 
इस उम्र में सभो बहक जाते हैं । 


272/मगदीय प्रक्रिया 


श्रमजीवी पत्रकार तथा प्रन्य समाचार पत्र कमंचारी (सेवा की शर्तें) प्रौर 
प्रकीर्ण उपबध (संशोधन) विधेयक पर ]6 सितम्बर, 4989 को बोलते हुए श्रीमदी 
रामदुलारी सिन्हा ने प्च्रकारों के लिए पालेकर एवार्ड को लागू करने बी सरकार 
की दढ़ता को इस पंक्तियों में व्यक्त किया-- 


जमाने भर की मुसीबते मुर्के झला नहीं सकती 
में वया कछ मुझे भ्रादत है मुस्कराने की 


उन्होने भ्रागे कहा कि सरकार बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय में विश्वास 
रखती है प्रौर उन्होंने प्रपसे इस विश्वास की श्रभिव्यक्ति को सुमित्रानन्‍दन पत की 
इन पक्तियों में पाया-+ 
जग पीडित रे पति सुख से, 
जग पीडित रे झति दुख मे, 
मानव जग में बट जाए 
सुख-दुख मे भोर दुख-सुख से । 


]2 प्रगस्त, 985 को बालक निषोजन (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए 
श्रीमती प्रभावती गुप्ता ने कहा कि बाल श्रमिकों के शोषण को भ्रमन्‍्त कथा-प्रनन्त 
कहानी है । उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता | उनके पास दर पड़े नहों है।वे 
भूखे नगे हैं । उन्होंने उनकी हालत को जयशऊर प्रसाद के काव्य “झासू” से एक 
पद को उद्धृत कर ब्यक्त किया-- 

प्रभिलापाओ की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, 
सुख का सपना हो जाना भीगी पलको का लगना । 


बजट मत्र के दौरान जब राष्ट्रपति के प्रभिघापण पर घन्यवाद प्रस्ताव पर 
चर्चा के दौरान प्रधानमत्री की टिप्वशी पर नाराज हो कर विपक्षी सदस्यों ने सदन 
त्याग दिया तो बाल कषि बेरागी ने उनके रूठने को इस प्रकार लिया-- 


सादी से रूठ कर ये मयखाना छोडते है, 
लगती है जब तलब तो पमाना तोडत है, 
तोदा भी कर रहे हैं फिर तो भी रहे हैं, 
ये लब्खडाने वाले ऐसा ही दोडते हैं ! 





लेकिन सुलतान सलाउद्दीन ध्रोवमी को दस्तूर-ए जवॉददी पर शिकायत थी- 
यहू दस्तूर-ए जबांबदो है कंसी तेरी महफिल मे, 
यहा तो बात करने को तरसती है जा मेरी । 


